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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्री  ललित  का  कल  निघन  हो  गया  था

 इस  सभा  के  सदस्य  उनकी  अन्येष्टि  में  भाग  ले  सकें  इसलिए  सभा  दो  बजे  समबेत  होने
 तक  के  लिए  स्थगित  की  णाती  है  ।

 तत्पकश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजे  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]

 उड़ोसा  में  बिजलो  को  कमो

 *141,  भ्री  श्ोबललभ  पाणिग्रही  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  बिजली  की  अत्यन्त  कमी  होने  के  कारण

 उस  राज्य  में  हुई  हानि  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  है  ;

 क्या  उड़ीसा  में  उच्च  बोलटेज  की  आवश्यकता  वाले  उद्योगों  को

 बिजली  वी  सप्लाई  में  55  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत  तक  कढौती  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस
 सध्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रो  बी०  :  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 उड़ीसा  में  घिद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 किए  गए  हैं  :-

 (1)  तलचेर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  समुचित  प्रबन्ध  व्यवस्था  करने  पर  बल  दिया  गया

 जिसमें  संयंत्र  भार  अनुपात  के  रूप  में  कुछ  सुधार  दिखाई  देने  लगा
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 १एछएछएोॉएणशण

 (2)  तलचेर  ताप  घिद्युत  केन्द्र  के  नवीकरण  भौर  आधुनिकीकरण  को  अनुमोदित  कर
 दिया  गया  है  ;

 (3)  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  घिस्तृत  मानीटरिंग  शुरू
 की  गई  तथा

 (4)  जहां  तक  संभव  होता  है  पड़ौसी  प्रणालियों  से  सहायता  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 तेलुगु  गंगा  परियोजना

 *142.  42.  थ्री  डो०  एन०  रेडडो  :

 शी  एस०  एम०  भट्टम  :  क्‍या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  तेलुगु  गंगा  को  परियोजना  के  रूप  में
 कार्यान्वित  करने  का  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रों  बो०  :  नहीं  ।

 नोकरियों  के  लिए  डिप्रियों  को  अनिवायंता  हटाना

 *143.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विख्यात  शिक्षा  शास्त्रियों  और  कुलपतियों  ने  नौकरियों  के  लिए  डिग्रियों  को
 अनिवायंता  हटाने  के  सम्बन्ध  में  परस्पर  विरोधी  विचार  व्यक्त  किये  हैं

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रब

 क्‍या  सरकार  ने  इस  योजना  का  तैयार  किया  है  ;  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ओर  परकार  रोजगारों  से  डिग्रिणों  को
 अलग  करने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही  इस  प्रस्ताव  पर  शिक्षा  शास्त्रियों
 भ्रथवा  कुलपतियों  के  घिचार  आमंत्रित  नहीं  किए  गए  उनमें  से  अनेक  विभिन्‍न  मंचचों
 पर  इस  तथा  अन्य  विषयों  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  ।  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार
 करते  समय  इस  विषय  पर  उनके  विचारों  तथा  अन्यों  की  प्रतिक्रियाओं  पर  भी  विचार  किया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 छटी  योजना  का  विद्युत  संबंधी  लक्ष्य
 है

 थी  अमर  सिंह  राठवा  :

 थी  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे
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 भ्रत्येक  राज्य  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  विद्युत  पैदा  करने  के
 लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  ग्या  था  ;

 उक्त  अधधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  क्री  उपलब्धि  क्‍या  रही  ;

 क्या  लक्ष्य  प्राप्त  किये  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 सातवीं  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जा  रहे  हैं  और  प्रत्येक  राज्य
 के  लिए  इस  हेतु  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  संत्रो  शंकरानन्व):(क)  और  (a)  छठी  योज॑ना  अवधि  के

 दोरान  जोड़ी  गई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  राज्यवार  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  संलग्न  विधरण  में
 दो  गई  हैं  ।

 लगभग  72  प्रतिशत  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  मुख्य  जो  लक्ष्य  पूरा  करने
 में  बाघक  वे  ये  हैं  :---  उपस्कर  की  पप्लाई  में  निधियों  की  कमी  तथा  श्रबन्ध
 स्‍्था  कमजोर  होना  ।

 सातवीं  योजना  को  अन्तिर्म  रूप  देने  के  लिए  कार्यवाही  कौ  जा  रही  है  ओर  इसे
 अभी  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाना  है  ।

 विवरण

 छठी  योजना  अवधि  (1980-85)  के  दोरान  जोड़ी  जाने  वाली  नई  विद्युत  उत्पादन
 क्षमता  का  लक्ष्य  और  उपलब्धि  ।

 क०  राज्य  लक्ष्य  उपलब्धि

 सं०  )

 ध  2  3  4

 उत्तरी  क्षेत्र

 1:  हरियाणा  454  186

 2.  पंजाब  672  703

 3...  राजस्थान  496  356

 4.  हिमाचल  प्रदेश  38  21

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  —

 6...  चण्डीगढ़  —  तर

 4.  दिल्ली  _  बज



 )  1985

 2  3  4

 8.  उत्तर  प्रदेश  1972  902

 9.  केन्द्रीय  1540  1540

 उप-जोड़  :  उत्तरी  क्षेत्र  5172  3708

 पश्चिमी  क्षेत्र

 1.  गुजरात  1175  950

 2...  मध्य  प्रदेश  1488  1170
 न  महाराष्ट्र  2644  2452

 4.  केन्द्रीय  630  630

 उप-जोड़  :  पश्चिमी  क्षत्र  5937  5202

 दक्षिणों  क्षेत्र

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1095  5  1235

 2.  कर्नाटक  1195  885

 5  केरल  125  गा

 4.  तामिलनाइ  >  630  210

 Se  लक्षद्वीप  नन+  न

 6:  केन्द्रीय  1520  835

 उप-जोड  :  ब॒रक्षिणी  क्षेत्र  4565  3165

 पूर्थो  क्षेत्र

 1.  बिहार  7१25  505

 ३.  उड़ीसा  560  220

 3.  पश्चिम  बंगाल  1368  788

 4.  दामोदर  घाटी  460  210
 निगम

 5.  सिक्किम
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 1  2  3  4

 6.  अण्डमान  और  न+

 केन्द्रीय  210  णा

 उप-जोड़  :  पूर्वी  क्षेत्र  3323  1723

 उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र

 1.  असम  408  268

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  ना

 3.  मणीपुर  «  न  न

 4...  मेघालय  ना
 ना

 5.  मिजोरम  न  '  न

 6.  नागालेंण्ड  1  पु
 ना

 त्रिपुरा  5  5

 8...  केन्द्रीय/उत्तर  पूर्वी  255  है  155

 परिषद
 ‘

 उप-जोड़  :  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  669  428

 जोड़  19,666  14,226
 नस  जनननगननननम  मनन  'सन्‍न्‍>क  —

 रिटाडिड  गंटिंग  इनएडिबवेट  अटेंशनਂ  शीष॑ंक  से  समाचार

 *|45.  डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  ह
 डा०  चन्द्र  शेखर  वर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1985  के  टाइम्सਂ  में

 रिटाटिड  गेटिंग  इनएडिक्वेट  अटेंशनਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  केवल  10  प्रतिशत  मातसिक  रूप  से  अधिकसित
 रोगियों  की  ओर  ही  ध्यान  दे  रही  है  ;  और
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 यदि  तो  देश  में  मानसिक  रूप  से  अ  विकसित  सभी  रोगियों  की  और  पर्याप्त
 ध्यान  देने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  बिच  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  :  से  सरकार  ने  इस
 समाचार  को  देखा  है  ।  मन्द  बुद्धि  होना  मानसिक  स्वास्थ्य  समस्याओं  का  केवल  एक  रूप  है  ।
 सरकार  ने  अब  तक  जो  प्रयास  किए  हैं  वे  मानप्तिक  स्वास्थ्य  समस्याओं  के  सभी  पहलुओं  के
 बारे  में  मादसिक  स्वास्थ्य  के  बारे  में  सलाह  मशविरा  लेने  और  इसके  इलाज  की  सुधिधायें
 मःनसिक  अस्पतालों  तथा  बहुत  से  राज्यों  के  जनरल  अस्पतालों  में  उपलब्ध  यदि
 सभ्री  प्रकार  के  मानसिक  असन्तुलनों  में  सहायता  की  जरूरत  वाले  सभी  व्यक्तियों  की
 ताओँ  को  ध्यान  में  रक्षा  जाए  तो  ये  सुविधाय  कुल  भपेक्षाओं  की  तुलना  में  कम  पड़  जाती  हैं  ।
 लोगों  को  दूर-दूर  तक  सेवायें  पहु  चाने  के  कार्यक्रम  चला  कर  उन्हें  मानसिक  स्वास्थ्य  की

 यादी  सुविधायें  दी  जा  सकें  इसके  लिए  आधारभूत  खड़ा  बने  की  योजनायें  चलाने  का
 विचार  है  ।  यह  काये  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अधधि  में  उपलब्ध  संसाधनों  ओर  उसकी

 मिकताओं  के  भीतर-भीतर  किया  जाएगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  साथ  प्रशुल्क  संबंधो  करार

 "146.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  सिन्चाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  फरक्का  स्थिति  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  पश्चिम
 बंगाल  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  विद्युत  की  सप्लाई  के  लिए  प्रशुल्क  निर्धारित  करने  के  बारे  में
 भेद  होने  के कारण  सम्बन्धित  पक्षों  क ेबीच  समझौता  नहीं  हो  सका  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  कि  पश्चिमी
 बंगाल  राज्य  घिद्यूत  बोर्ड  के  साथ  किसी  प्रशुल्क  संबंधी  करार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप
 विद्यत  निगम  उन्हीं  सिद्धान्तों  और  का  पालन  करें  जो  उसने  अन्य  राज्य  विद्युत  बोर्डो  के
 सम्बन्ध  में  अपनाए  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  ओर  पश्चिम  बंगाल  को

 छोड़कर  अन्य  लाभ  कर्ताओं  बिहार  राज्य  बिजली  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोर्ड
 भौर  दामोदर  घाटी  निगम  ने  उन्हीं  शर्तों  पर  समझोता  किया  है  जिन  पर  पश्चिम  बंगाल  के
 साथ  बातचीत  की  जा  रही

 संयंत्र  भार  अनुपात  को  छोड़कर  जिसके  संबंध  में  बातचीत  जारी  है  अन्य  सभी  मुद्दों  पर
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोडे  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  बीच  समझौता  हो
 गया  है  ।

 राज्यों  की  राजधानियों  तथा  दिल्‍ली  के  बोच  धुपर  फास्ट  रेलगाड़ियों
 का  चलना

 *147.  श्री  चिन्तासणि  पाणिग्रहो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सभी  राज्यों  की  राजघानियों  और  दिल्ली  के  बीच  सुप-फास्ट  रेलगाक्ियां  चलती

 यदि  तो  क्‍या  उन  राज्यों  की  राजधानियों  को  जो  दिल्‍ली  के  साथ  सुपरफास्ट

 विगाड़ियों
 से  नहीं  जुड़ी  इस  प्रकार  जोड़ने  का  सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव

 ।

 ह  यदि  तो  अनुमानतः  कब  तक  उक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वित  होने  की  संभावना

 है  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्री  बंसी  :  अधिकांश  राज्यों  की  राजधानियां  इसी  प्रकार

 जुड़ी  हुई  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जड़ो-बटियों  का  परिरक्षण

 *148.  भी  वशवंतराव  गडाल  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  में  प्रयुक्त  होने  वाली  जड़ी-बूटियों
 के  संग्रहण  और  परिरक्षण  को  प्रोत्साहन  देने  का  निणंय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सभ्बः्घी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  संत्रो  बो०  :  और  स्वास्थ्य  और

 घार  कल्याण  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  औषधीय  बनस्पत्तियों  के  पहचान  और  प्रायोगिक
 खेती  से  छठी  योजनः  के  दौरान  राज्यों  को  फार्मेसियों  और  वनोषधि  फार्मों  के  लिए
 59.68  लाख  रुपये  दिए  गए  केन्द्रीय  आयुर्वेद  भौर  सिद्ध  अनुसंधान  की  परिषद्‌  और  केन्द्रीय

 यूनानी  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  कतिपय  महत्वपूर्ण  वनोषधियों  की  खेती  और  उनके  अध्ययन  के

 लिए  पांच  प्रायोगिक  फार्म  स्थापित  किए  हैं  ।  यदि  घन  उपलब्ध  हुआ  तो  मंत्रालय  में  एक  केन्द्रीय
 सेल  खोलने  का  प्रस्ताव  है  जो  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  की  दवाओं  के  बनाने  के  लिए  कच्चे
 माल  की  जरूरतों  और  उनकी  सप्लाई  की  गतिविधियों  में  तालमेल  इनमें  जड़ी-बटियों
 के  और  संरक्षण  सम्बंधो  सूचना  भी  शामिल  होगी  ।

 हि

 सिक्किस  की  पनबिजलो  योजना

 *149.  झीमतो  डो०  के०  भंडारो  :  कया  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सिक्किम  राज्य  सरकार  ने  उस  राज्य  में  संयुक्त  क्षेत्र  में  आरम्भ  किए  जाने

 हेतु  कोई  पनबिजली  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  थौर

 राज्यों  में  बिजली  पैदा  करने  के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  के  संबंध  में  सरकार  की
 मीति  बया  है  ?

 सिंचाई  ओर  विश्युत  मंत्री  बी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हाल  ही  भारत  सरकार  सिद्धान्त  रूप  में  जल-विद्युत  परियोजनाओं  का
 केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  संयुक्त  उपक्रम  के  रूप  में  करने  पर  सहमत  हो

 गई  है  ।
 ह

 विद्यालयों  का  पंजोकरण

 *150.  भी  एस०  एस०  गु्रड़डो  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  गेर-सरकारी  पक्षों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  अनेक  विद्यालय  दिल्ली
 प्रशासन  के  पास  पंजीकृत  नहीं  हैं  ;

 क्या  प्रत्येक  विद्यालय  को  दिल्ली  प्रशासन  के  पास  पंजीकृत  कराने  के  प्रयोजनाथ्थ॑

 दिल्ली  विद्यालय  शिक्षा  अधिनियम  में  संशोधन  करने  हेतु  एक  विधान  लाने  का  सरकार  का
 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  कृष्ण  खन्द्र  स्कूलों  के  अनिवाये  पंजीकरण  के  लिए  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  -  रू

 और  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  स्कूल  शिक्षा  अधिनियम

 1973  को  संशोधित  करने  का  एक  एस्ताद  ताकि  प्रत्येक  प्राइवेट  स्कूल  के  लिए  प्रस्तावित

 उपबन्धों  के  भन्तगंत  पंजीकृत  कराना  अनिवायें  हो  सके  ।

 रेलों  के  कम्प्यूटरोकरण  विकास  कार्यक्रम  का  स्वदेशी

 *151.  आओ  संयद  ससूदल हुसेन  :  टै

 झो  अजिल  कुमार  साहा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयात  द्वारा  रेलों  का  कम्प्यूटर  कार्यक्रम  चलाने  के  स्थान  पर  कम्प्यटरीकरण
 घिकास  कार्यक्रम  का  स्वदेशीकरण  करने  हेतु  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  प्रयोजनाथ  कितनी  राशि  आबंटित  को  गई

 है  ;  और

 इस  दिशा  यदि  कोई  प्रगति  हुई  है  क्यों  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  माधवराथ  रेलों  ने  13  आई०  बी०
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 कम्प्यूटरों  के  स्थान  पर  12  स्वदेशी  तथा  ]  भायातित  कम्प्यूटर  लगाने  की  योजना
 बनायी  है  ।

 |

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 तीन  जिनमें  एक  कम्प्यूटर  भी  शामिल  पहले  ही  लगाए
 जा  चुके  हैं  और  क्रायातित  कम्प्यूटरों  के  स्थान  पर  स्वदेशी  कष्प्यूटर  लगाने  के  लिए  9  गौर

 कम्प्यूटरों  का  आडेर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  एक  और  स्वदेशी  कम्प्यूटर  के  लिए  आडंर
 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 राजस्थान  में  विद्युत  परियोजनाएं

 152.  भी  श्ञांति  घारोवाल  :  क्या  सिंचाई  ओर  बिश्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 राज्य  की  ऊर्जा  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  को  राजस्थान
 सरकार  से  कितनी  योजनाएं  प्राप्त  हुई  हैं  /

 प्रत्येक  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  भ्रस्तावों  पर  कोई

 वाही  की  है  ;  और
 '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्रों  बो०  :  से  राजस्थान  सरकार
 से  प्राप्त  स्कीमों  और  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में

 शामिल  कर  लिया  गया
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 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  का  कायक रण

 *153.  श्री  सफराज  अहमद  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  औषधालूयों  के  कायं
 के

 समय  को
 बदल  कर  7  बजे  से  अपराहन  |  बजे  तक  किया  गया  है  और  यदि  तो  क्‍या  यह
 समय  आयुर्वेदिक  औषधालयों  पर  लागू  होता  है  ;

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  अचानक  कोई  जांच  की  जाती  है  ।  कि  सौ
 ओषधालयों  में  डाक्टर  तथा  अन्य  कर्मचारी  गण  समय  पर  पहुंचते  हैं  मौर  समय  से  अपना
 कार्य  प्रारम्भ  कर  देते  और  यदि  तो अचानक  जांच  कब  और  औषधालरयों  में
 की

 क्‍या  आपताकालीन  डूयूडी  पर  कमंचारियों  के  पास  दबाओं  का  पर्याप्त  भंडार
 नहीं  होता  और  जीवन  रक्षक  दवाएं  भी  नहीं  होती  और

 यदि  तो  सरकार  ते  इन  कमियों  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  जी  हां  ।

 (@)  जी  हां  ।  दिल्ली  और  उसके  आस-पास  की  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की

 .56  डिस्पेंसरियों  में  10  1985  और  27  1985  के  बीच  कुल  मिलाकर  84
 आकस्मिक  निरीक्षण  किए  निरीक्षण  की  गई  डिस्पेंसरियों  की  सूची  सलग्न  विवरण  में  दी
 गई  .._

 और  ऐसी  खास  हिदायतें  दे  दी  गई  हैं  कि  डिस्पेंसरियों  में  अनिधायय  दघाइयोँ
 और  जीवन  रक्षक  औषधालयों  का  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जाए  तथा  उनमें  पर्याप्त  इमरजेंसी  स्टाक
 भी  रहे  ।  सरकार  को  किसी  खास  कमी  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 कैन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  किए  गए  निरीक्षण  के  बारे  में  सूचना

 क्रम  संख्या  औषधालय  का  लाभ  किये  गये  आकस्मिक  निरीक्षणों  की  तारीखें  ।

 या  1.  पश्चिमी  पटेल  नगर  17-6-1985  5

 2.  देव  नगर  5

 3-  न्यू  राजेन्द्र  नगर  28-6-8  5

 4.  जी०  के०  जी ०
 $.  मदर  धिहार
 6-  लक्ष्मी  नगर

 4.  हरी  नगर  22-7-85

 8-  दिल्ली  केंट  25-7-85

 हि
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 ;  4

 ॥  1985

 2  3

 9.  कालका  जी  वा  13-7-85

 10.  आर०  के०  पुरम  ता  13-6-85

 11.  सादिक  नगर  17-6-85

 12-  कालका  जी  7  17-6-85

 12.  कलका  जी  प्रसूति  केन्द्र  17-6-85

 14.  एन्ब्ड्यूगंज  17-6-85

 15.  कालका  जीना  17-6-82

 16.  मोती  बाग  23-6-85

 17-  दक्षिण  पुरी  2346-85

 18.  कस्तूरबा  नगर  23-6-85

 19.  सरोजिनी  नेंगर  माकिट  23-7-85

 20.  आर०  के०  पुरस  24-7-85

 21.  कन्स्टीट्यूशन  हाउस  10-6-85 5
 22.  देलीग्राफ  लेन  _11-6-85,.  20-6-85,  24-6-85

 6-7-85,  27-7-85

 23.  लोनी  रोड-नवा  26-6-85,

 2-7-85,  6-7-85,  #8-7-85,  24-7-85

 24.  चाणक्यपुरी  2-7-85,  6-7-85,  20-6-85,
 5-7-85,  24-7-64

 25.  गोल  माकिट  18-6-85,  20-6-85,
 28-6-8  5,

 26.  प्र  सीडेंट  एस्टेट  22-6-85,  25-6-8 5
 27.  नाथ  एवेन्यू  9-7-85,

 28.  पंडाश  खेड  1&-6-85,  26-6-85,  5
 29.  पहाड़  गंज  27-6-8  5,

 30.  चित्रा  गुप्ता  रोड  27-6-85,  17-7-85

 29.  गोल  27-6-85,

 32.  पूसा  रोड  क्ल्लीनिक  27-6-85,

 एवं  डिस्पेंसरी )
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 33.  गोल  ता

 34.  गाजियाबाद

 35.  आर०»के  पुरम  पांच

 36.  नौरोजी  नगर

 37.  नानक  पुरा

 38.  कस्तू  रबा  नगर--ता

 39.  लक्ष्मीबाई  नगर

 40-  लाजपत  नगर

 41.  मालबीय  नगर

 32.  मोती  बाग

 43.  नानक  पुरा

 44.  दक्षिन  पुरी

 45-  लाजपत  नगर

 46.  एन्ड्यूगंज

 47.  सादिकनगर

 46-  हौजलखास

 49.  जेगपुरा

 50.  कस्तूरबा

 51.  भार०  कै०  पुरमपांच

 52.  आन  के०  पुरम  पाँच

 83.  सरोजिनी

 54.  पघरोजिनी

 55.  सरोजनी  नगर  माकिट

 56.  दक्षिन  पुरी

 3

 19-6-85

 23-7-85

 1-6-85  14-6-85, 5,  15-6-85

 8-7-5

 11-6-85.
 13-6-95  5

 22-6-85

 22-6-85,  11-7-85

 19-7-85

 19-7-85,  15-6-85,  17-6-85

 13-6-85, 5,  25-6-85,  10-7-85

 13-6-85,  14-685,  85,  15-6-85
 18-6-85,  25-6-85  और  2-7-85

 25-7-85

 26-7-8 5,  16-7-85

 26-7-85

 26-7-85

 26-7-85,  8-6-8 5
 2-7-85

 5-7-85

 11-6-85,  14-6-  5,  15-8-75
 24-6-8 5,  5-7-85,  15-7-85
 16-7-85,  18-7-85,  20-7-85

 15-7-85,  16-7-85,  18-7-8 5
 20-7-85

 27-6-8  5

 3-7-85

 5,  24-6-85,  24-7-85
 25-7-85.

 11-6-85, 5,

 15



 लिखित  उत्तर  ]  1985

 माल  भाड़ा  कम्प्यूटरीकरण  प्रोद्योगिको

 )
 *154.  भरी  वासुंदेव  आचाय  :  क्या  रल  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलों  ने  दो  दशक  पुरानी  माल  भाड़ा  कम्प्यूटरी  करण  प्रौद्योगिक  पसन्द  की  है  ।

 झोर
 ह  ह

 इस  प्रकार  की  पुरानी  प्रौद्योगिक  जिसे  अपनाने  में  कुछ  वर्षों  बाद  ही  बदलकर
 ध्धिक  आधुनिक  प्राणली  लानी  पसन्द  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाधवराव  ओर  भारतीय  रेलों

 ने  कनेडियन  नेशनल  रेल  रोड्स  की  यातायात  रिपोर्टिंग  एवं  कन्ट्रोल  प्रणाली
 को  अपनी  माल  यातायात  परिचालन  सूचना  एठं  नियंत्रण  प्रणाली  के  केन्द्रीय

 छण्ड  के  लिए  भाधार  के  रूप  में  अपनाने  तथा  उसमें  कंनेडियम  नेशनल  रेल  रोडस  के  परामर्श

 कनेक  की  परामर्श  सहायता  से  भारतीय  रेलों  की  आदश्यकताभों  तथा  हालात  के  अनुपम
 उपयुक्त  आरोधन  करने  का  विनिश्चय॒  किया  है  यह  «निश्चय  सभी  तकनीकी  पहलुओों  पर
 तथोचित  विचार  करके  तथा  इलेक्ट्रानिक  तथा  आणविक  ऊर्जा  विभार्गों  के  एक  संयुक्त

 दल  द्वारा  चुनीदा  उन्नत  रेलों  पर  विकसित  की  गयी  कम्प्यूटर  प्राणालियों  का  विस्तृत  भुल्यांकन
 करने  के  वाद  किया  गया

 यातायात  रिपोर्टिंग  एवं  कन्ट्रोल  प्रणाली  प्रोसेसिग  प्रणाली  पर  आधारित  हैं  जो

 1968  में  संदक्‍्त  राज्य  अमेरिका  के  सदर्भ  पंसिफिक  रेल  रोड्स  द्वारा  घिकसित  की  गयी  तथापि
 पिछले  वर्षो  में  इस  प्रणली  में  निरन्तर  आशोधन  किये  जाते  रहे  हैं  और  प्रौद्योगिक  की  उन्नति
 के  साथ-साथ  उसे  भाधुनिक  बनाया  गया  है  ।  भारतीय  रेलों  द्वारा  यातायात  रिपोर्टिंग  एवं

 कन्ट्रोल  प्रणाली  का  जो  रूप  प्राप्त  किया  वह  समसामयिक  हाई  वेयर  तथा  परिचालन
 प्रणाली  के नवीनतम  साफ्ट  वेयर  पर  परिकलित  किए  जाने  फे  लिए  आवश्यक  आधुनिकताओं
 से  परिपर्ण  होगा  ।

 पूर्ण  परिचालन  प्रोसेसिंग  भ्रणाली  ओ०  पी०  मूलतः  एक  माल  यातायाद

 संचलन  नियंत्रण  प्रणाली  है  जिसमें  माल  यातायात  सूचना  के  विश्लेषण  के  लिए  अपनी  एक

 महत्वपूर्ण  तथा  पेचीदा  तकंणा  शक्ति  है  ताकि  रेल  परिचालनों  पर  कारगर  नियंत्रण  रखा  जा
 सके  और  प्रबन्ध  विभाग  को  ऐसे  परिचालनों  की  एक  अधतन  तस्वीर  प्रस्तुत  की  जा  सके
 जिससे  उसे  आ्लाशावादी  विनिश्चय  अपने  में  सहायता  मिले  ।  पूर्ण  परिचालन  प्रोसेसिग  प्रणाली

 ओो०  पी०  यातायात  रिपोर्थिग एवं  कन्ट्रोल  प्रणाली  आर०  ए०  सी०

 का  यह  महत्वपूर्ण  साफ्ट  वेयर  इसका  मजबूत  सूत्र  है  और  इसी  में  इसकी  प्रमाणिकता  छिपी  है  ।

 इस  प्रणाली  ने  कई  रेलों  पर  सुचारू  रूप  से  काये  किया  हैं  और  अनुकूलता  साबित  की  है  ।  चु  कि
 माल  यातायात  का  मूल  सिद्धान्त  सभी  रेलों  पर  समान  है  और  वर्षों  से  इनमें  कोई  परि  धन

 ही  हुआ  है  ।  इसलिए  महत्वपूर्ण  साफ्ट  वेयर  की  कारग  रता  में  जो  पूर्ण  परिचालन  प्रोसेसिंग
 प्रणालो  मो०  पी०  को  आन्तरिक  तुकंणा  शक्ति  में  निहित  कोई  परिषतंन  नहीं

 हुआ  है  अतः  कैनेडियन  नेशनल  रेल  रोड्स  से  प्राप्त  की  जा  रही  यातायात  रिपोर्टिंग  एवं

 16
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 कन्‍्ट्रोल  प्रणालीਂ  आर०  ए०  सी०  अपने  गुण  दोषों  के  साथ  एक  क्रुशल  एवं
 परिष्कृत  प्रणाली  अतः  इसकी  स्थापना  के  कुछ  वर्षों  के  भीतर  इस  प्रणाली  को  और  अधिक

 परिष्कृत  प्रणाली  से  बदलने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  ५

 तालचेर  विद्युत  संयंत्र  के कारण  वायु  प्रदूषण

 *155.  भी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  सिचाई  ओर  विद्युत  मत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  छ्यान  दिनाँक  12  1985  के  में  फ्राम
 तालचेर  प्लाट  कंसर  ब्रोकाइटिज

 ”  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 अक्षित  किया  गया  और

 यदि  हां  तो  इससे  संब्रंधित  ब्यौरा  क्या  और  इस  पर  सरकाइ  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  जी  हां  ।

 प्रदूषल  62.5  मेगावाट  के  यूनिटों  के  घूल  एकंत्र  करने  वाले  उपस्कार  का  कार्य
 निष्पादन  संतोषजनक  न  होने  के  कारण  हुआ  है  ।  तालचेर  तार  विद्युत  केन्द्र  के लिए  एक
 नवीनकरण  तथा  आधुनिकी  करण  स्कीम  तैयार  की  गई  इस  स्कीम  के  क्रियान्वित  हो  जाने

 पर  वतंभान  घूल  एकत्र  करने  वाले  उरस्कार  के  स्थान  एक  कुशल  इलंक्ट्रोस्टेडिक  प्रिसिपिटेटर
 लगा  दिया  जाएगा  ।

 नजफगढ़  नाले  के  गंदे  पानो  में  यमुना  में  प्रदूषण
 156.  श्रो  मोहम्मद  महफ्फुअअलो  खाँ  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत्र  :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यमुना  नदी  के  जल  को  प्रदूषण  से  बचाने  घाला  नजफगढ़  नाला  बांध  दूठ
 गया

 यदि  तो  इसके  परिणामस्थरूप  हुई  हानि  कितनी  है  ;
 क्‍या  नजफग  ढ़  नाले  का  सभूचा  गंदा  पानी  अब  यमुना  नदी  में  गिर  रहा  और

 यमुना  नदी  और  अधिक  प्रदूषित  हो  रही  है  ?

 यदि  तो  इसके  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  घिरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ओर

 यमुना  जल  के  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  भौर  क्या  उपाय
 किये  जा  रहे  हैं  ?

 सिंचाई  ओर  विद्यत  मंत्री  बीਂ  :  नहीं  ।  शुष्क  मौसम
 के  जल-निस्सरण  के  बहाव  को  यमुना  नदी  में  जाने  से  रोकने  के  लिए  नजफगढ़  नाले  पर  बनाए
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 गए  एक  अस्थाई  मिट्टी  बंध  को  ऊपर  तक  भरने  दिया  गया  और  इस  बंध  रें  पूर्व  योजना  के

 अनुसार  प्रयोजन  के  लिए  विशिष्ट  रूप  में  बनाए  गए  सेडल  भागों  में  दरार  पड़ी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 1984  के  मानसून के  बाद  रिथिति  खराब  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 यमुना  के  पानी  के  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  को  रोक-यास्त  के  लिए  ध्रकार
 किये  जा  रहे  उपाय

 अल्वावधिक  उपाय

 1.  चार  नालों  के  बिल्कुल  पिछले  सिरे  पर  आक्सीकरण  जलाशयों  का  निर्माण  किया
 गया

 2.  प्ात  नालों  के  मलिन-जल  को  सीवर  लाईनों  में  डाल  दिया  गया

 $.  तीन  नालों  के  अधिकांश  मलिन  जल  को  सीवर  में  डाल  दिया  गया  है  ।

 4.  कैशोपुर  शोधन  संजय  के  घहि:स्नलाव  का  उपयोग  करने  के  लिए  केशोपुर  के  निकट

 नजफगढ़  नाले  पर  एक  अस्थायी  बाँध  का  निर्माण  किया  गया

 5.  तिमारपुर  के  निकट  हाल  ही  में  निर्मित  पंपिंग  स्टेशन  के  निकट  नजफगढ़  नाले
 में  एक  नियामक  की  व्यवस्था  की  गई  पानी  को  इस  नियामक  की  ओर  मोड़ने
 के  लिए  नजफगढ़  नाले  पर  पत्करों  के  भवरोध  का  भी  निर्माण  किया  गया

 दोर्धावधिक  उपाय

 1.  ओोखला  में  22  मिलियन  दइेलन  प्रतिदिन  के  सीबेज  शोधन  संयंत्र  को  पुरा  कर  दिया

 गयाहै  और  यह  शुरू  हो  गया  है  ,

 2.  पश्चिमी  बिल्ली  में  1800  मिलोमीटर  व्यास  के  सीवर  की  व्यवस्था  की  गईं  है  और

 यह  छुरू  हो  गया  हैं  ।

 ०.  केशोपुर  गांव  40  मिलियन  गेलन  श्रतिदिन  का  सीवेज
 शोधन  संयंत्र  निर्माणधीन

 4.  भोखला  में  12  मिलियन  गेलन  प्रति  दिन  का  सीवेज  शोधन  संयंत्र  निर्माणाधीन

 च्दै

 5.  पश्चिमी  दिल्ली  x  1805  मिलिमीटर  व्यास  की  सीघर  लाईन  की  व्यवस्था
 की  गई

 6.  तिमारपुर  के  निकट  हाल  ही  में  20  मिलियन  गंलन  प्रति  दिन  के  पश्िपंग  स्टरेंश  न  का
 निर्माण  किया  गया  है  जोर  यह  शुरू  हो  गया  है  ।
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 7.  मुख्य  सीवरों  की  गाद  निकाल  कर  उनको  साफ  किया  जा  रहा  है  ।

 8.  उपयु कत  के  सीथर  तथा  सीवेज  पम्पिग  स्टेशनों  की  व्यवस्था  करने  के  बहुत
 से  कार्यों  को  शुरू  किया  गया

 9.  केशोपुर  शोधन  संयंत्र  तथा  कोरोनेशन  शोधन  संयंत्र  के  बहित्राव  के  उपयोग  के  लिए
 स्‍्कीमें  क्रियान्वयनाधीन  हैं  ।

 10.  जल  प्रदूषण  निधारण  के  केन्द्रीय  बोर्ड  के  अध्ययन  के  अनुसार  यमुना  में  करीब  40
 प्रतिशत  प्रदूषण  कम  कर  दिया  गया  है  ।  प्रदूषण  पर  पूरी  तरह  काबू  पाने  के  लिए
 समयबद्ध  कार्यों  को  हाथ  में  लिया  जा  रहा  है  तथा  प्रदूषण  को  यथा  सम्भव  कम  करने
 के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 स्वास्थ्य  पर  ओसत  वाधिक  व्यय

 +158.  भ्री  हरोज्ञ  रावत  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वास्थ्य  पर  प्रति  वर्ष  प्रतिशत  व्यक्ति  व्यय  की  जा  रही  राशि  की  राष्ट्रीय  औसत
 क्‍या

 (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  व्यय  की  जा  रही  औसत  धाबिक  राशि  समूचे
 देश  में  न्यूनतम  है  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कितनी  मदद  देने
 का  घिचार  है  ?  हु

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  केम्द्रीय  स्वास्थ्व
 चना  कार्यालय  के  अनुसार  1982-83  में  व्यक्तियों  पर  स्थास्थ्य  संबंधी  वाषिक  खचे
 का  अखिल  भारतीय  औसत  3285  रुपये  था  1982-83  के  ये  आंकड़े  यह  नहीं  बताते  कि  वाधिक
 खर्च  का  औसत  सारे  देश  में  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  कम  है  ।

 कैन्द्रीय  क्षेत्र  तथा  राज्य  क्ष  त्र  की  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  आबंटनों  को  अभी
 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के अतगंत  उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते

 हुए  आबंटनों  में  सामान्य  वृद्धि  करने  की  बात  सोची  गई  है  ।

 सिचाई  क्षमता  के  समान  वितरण  के  लिए  आददा  विधि

 *158  भी  समूलचन्द  डागा  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सिंचाई  क्षमता  के  समान  उपयोग  और  थित्तरण  के  लिए  कोई  प्रभावी  विधि
 विद्यमान  नहीं  हैं  भौर  सिंचाई  परियोजनाओं  का  लाभ  4  वल  पुराने  जमींदार  और  बड़े  किसान
 ही  उठा  रहे  हैं  मौर  नि्ंंन  तथा  छोटे  किसान  इससे  वंचित  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कोई  नीति  बनाई  है
 अथवा  कोई  आदश  विधि  अपनाई  है  जिनका  राज्य  श्वरकारों  द्वारा  अनुसरण  किया  जाए  ;  और
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 यदि  ऐसी  कोई  नीति  या  आदर्श  नीति  बनाईं  यई  तो  कब  तक  ऐसा  किया

 जाएगा  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  बो०  और  किसी  भी  परियोजन
 की  सिचाई  क्षमता  का  कमान  क्षेत्र  में  किसानों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  समान  वितरण  के  संबंध
 में  कोई  कानूत  नहीं  तथापि  घिभिन्‍न  राज्यों  में  सिचाई  से  संबंधित  जो  कानून  लागू  हैं
 उनमें  सामान्यतया  सिंचाई  के  लिए  जल  के  विनिय  मन  तथा  वितरण  हेतु  सक्षम  व्यवस्था  होती
 है  ।  सिचाई  के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  सम्बन्धित  प्रावधानों  में  एकरूपता  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  ने  एक  माडल  सिचाई  विधेयक  तैयार  किया  था  तथा  स्थानीय  परिस्थितियों  के  लिए

 उपयुक्त  आशोधनों  सहित  इसे  लागू  करने  के  लिए  1976  में  राज्यों  स ेसिफारिस  की

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रेलों  के  विकास  के  लिए  साधन  जुटाना

 *159.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्वर  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सुधार  समिति  ने  विभिन्‍न  रेल  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  जो  घन
 की  कमी  के  कारण  झकी  पड़ी  देश  में  और  देश  के  बाहर  से  साधन  जु  टाने  की  कोई
 रिश  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया
 है  ;  ओर

 यदि  अब  तक  कोई  निर्णय  उहीं  किया  गया  तो  सरकार  इस  बारे  में  कब॒  तक
 निर्णय  कर  लेगी  ?

 रेल  सन्जालय  में  राज्य  मन्त्र  भाधवराव  सिन्धिया  जी  रेल  सुधार  समिति
 ने  रेलों  की  निवेश  सम्बन्धी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  संसाधन  जुटाने  की  सिफारिशं  कौ
 हैं  ।

 रेल  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट  का  भाग  ig  संसाधन  जुटाने  के  विषय  से  सम्बन्धित  है
 इस  रिपोर्ट  में  रेलों  सुधार  समिति  ने  रेलों  की  निवेश  सम्बन्धी  जरूरतों  का  विश्लेषण  किया  है
 और  आन्तरिक  तथा  बाहरी  संसाधन  जुटाने  के  लिए  सिफारिशें  की  हैं  ।

 संसाधन  जुटाने  के  सम्बन्ध  मुख्य  सिफारिशें  तथा  उन  पर  सरकार  का  निर्णय  इस
 प्रकार  है  :--

 (3)  वित्त  मन्त्रालय  को  रेलों  के  लिए  बाड़ों  की  दो  श्यृंखलाएं  तथा  काले  घन  का  पता
 लगाने  के  उद्देश्य  से  विशेष  धारक  बाड़ों  की  अन्य  श्वृंखलाए  जारी  करके  और
 मधिक  संसाधन  जुटाने  के  लिये  बाजार  में  जाना  चाहिए  ।

 --  इन  सभी  बाड़ों  की  आय  रेलों  को  उनकी  निवेश  सम्बन्धी  जरूरतों  के  लिए  आवंटित
 की  जानी  इन  बांड़ों  के  जरीए  प्राप्त  की  गई  और  रेलों  को  उधार  दी  गयी
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 राशि  को  अन्य  ऋणों  की  भांति  अविरत  ऋण  माना  जाना  चाहिए  तथा  उस  पर

 सामान्य  लाभांश  की  दायिता  होनी

 --  ये  सिफारिशों  व्यवहारिक  नहीं  समझी  गयी

 (1)  यात्री  किराया  और  माल  भाड़ा  दरों  पर  विशेष  अधिकप्रभार  लगाकर  एक  नयी
 निधि  रेलवे  विशेष  निधि  वि०  का  सृजन  किया  जाना  शुरू
 का  सृजन  किया  जाना  चाहिए  |  शुरू  में  इस  निधि  का  उपयोग
 उपनगरीय  यातायात  और  यात्री  टमिनल  क्षमताओं  के  घिकास  से  सम्बन्धित
 कार्यों  के  लिए  किया  जाना  यह  उद्देश्य  पूरा  हो  जाने  के  इस
 निधि  का  उपयोग  अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  विकास  कार्यों  क ैलिए  किया  जाना

 चाहिए  ।

 --  यह  सिफारिश  व्यवहारिक  नहीं  पायी  गयी  है  ।

 ( iii)  रेलों  को  भूमि  पर  अतिक्रमणों  कौ  रोक  थाम  करने  तथा  उपलब्ध  भूमि  का  व्यय

 हाय  और  लाभप्रद  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिए  एक  रेल  भूमि  विकास

 करण  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।

 --  फिलहाल  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  वेहतर  भूमि
 प्रबन्ध  के  जरिए  अधिक  राजस्व  प्राप्त  करने  के  लिए  रेलवे  की...वर्तंमान  भूमि
 प्रबन्ध  व्यवस्था  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ।

 (iv)  पर्यटन  तथा  रेल  यात्रा  को  लोक  प्रिय  बनने  के  लिए  रेलों
 को  होटल  व्यवसाय

 में  प्रवेश  करना  चाहिए  ।

 --  इस  सिफारिश  को  भी  फिलहाल  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 (४)  भतिरिकत  संसाधन  जुटाने  के  लिए  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  टिकटों  की  बिक्री
 के  लिए  तन्त्र  को  युक्तियुक्त  और  सुदृढ़  बनाया  जाए  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों
 पर  अधिक  जुर्माने  किए  जाएं  टिकट  जांच  तन्‍त्र  को  सुदृढ़  किया  जाए  तथा  माल
 डिब्बों  को  तोलने  के  लिए  उपयुक्त  सुधिधाओं  की  व्यवस्था  की  जाए  ।

 --  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गयी  हैं  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  करने

 लिए  पहले  ही  कायवाही  घुरू  कर  दी  गई  हैं  घिदेशी  घित्तीय  सहायता  के  संबंध  में
 रेल  सुधार  सामति  ने  सिफारिश  की  है  कक  ऐती  रेल  परियोजनाएं  जिनके  लिए
 विदेशी  ऋण  लिया  जाना  अत्याधिक  लाभप्रद  और/बषवा  परिचालनिक
 कोण  से  अनिवायं  होनी  चाहिए  ताकि  घिदेशी  सहायता  का  कारगर  ढंग  से  उपयोग
 किया  जा  सके  ।

 इस  सिफारिश  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 “3
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 ने  ++-  eee  -

 भलको ओर कलगापुर स्टेशनों के बोच नया स्टेशन बनाना 60. श्रो नरसह सूय्यवज्ञो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया उन्हें दक्षिण मध्य रेल में भलकी भौर कलगापुर स्टेशनों के बोच एक नया रेल स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव मिला ; और यदि तो उस पर क्‍या मिर्णय लिया गया है ? रेल मन्त्रो बसी : जी भलकी ओऔर कलगापुर स्टेशनों के बीच पर एक यात्री हाल्ट स्टेशन खोलने का पहले ही घिनिश्चय किया जा चुका है और इस मामले में आगे कारंवाही की जा रही है । कृषि कार्यों में बिंजलो की खपत की प्रतिश्तता .._ श्रीमती गोता मुखर्जी : क्या सिचाई ओर विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे गत तीन वर्षों के दोरान देश के 22 राज्यों में बिजली की कुल खपत में से कृषि कार्यों में बिजली की वर्ष कितनी प्रतिशत खपत हुई ; कया इस अनुपात को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर नीति सम्बन्धी कोई निणंय किए गए हैं ; यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और उन्हें किस प्रकार कार्यान्विन किया जा रहा सिंचाई ओर विद्युत मन्त्री बो० पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए बिजली की खपत्र की राज्य प्रॉत्तिशतता संलग्त विषरण में दी गई है । जी नहीं । क्षेत्रवार भार का आबंटन नहीं किया जाता और प्रश्न ही नहीं उठते । वर्ष और के दोरान राज्यों में बिजली की कुल खपत की तुलना में कृषि कार्यो के लिए बिजली की खपत को प्रतिशतता विवरण क्षेत्र राज्य/संघ शासित क्षेत्र हरियाणा 38:65 40-23 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2- 2-78 2.99 जम्मू और कश्मरी 5565 4.8 पंजाब 36.60 36.20 34-77 राजस्थान 32.93. 32.75 30-25 22
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 पूर्वी  क्षेत्र

 4
 4,

 4

 2

 उत्तर  प्रदेश

 चण्डी गढ़
 दिल्ली

 जोड़  :  उत्तरी  क्षत्र

 गुजरात

 भध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 दमन  व  दीप*

 दादर  और  नगर  हवेली*

 जोड़  :  पश्चिमी  क्षेत्र

 बिहार

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  और  निकोबार  दीव*

 सिविकस

 जोड़  :  पूर्षी  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 फेरल

 पाण्डिचेरी *

 लक्ष  दीप

 जोड़  :  पूर्वी  क्षेत्र

 असम

 मणिपुर
 मेघालय

 त्रिपुरा

 अरूणा  प्रदेश*

 $3
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 1  2  3  4  5

 मिजोरस*  न  न+

 नागालेण्ड  --  --  रे

 जोड़  :  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  1.56  1.77  2-93

 जौड़  :  अखिल  भारत  16.84  18-55  17-73

 अअनन्तिम  *पंघ  शासित  क्षेत्र
 रा

 [  है  ।

 विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 1400.  '  भ्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 जी

 1982  से  30  1985  तक  विभिन्‍न  राज्यों  से  नई  विद्युत  परियोजनाएं
 स्थाक्ति  विद्यमान  विद्युत  छृयंत्रों  का  विस्तार  करने  तथा  उनका  नवीनीकरण  करने  के
 बारे  में  सरकार  को  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  गौर  उनका  राज्य  वार  ब्यौरा  क्‍या

 ये  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुए  और  इन्हें  कब  स्वीकृत  किया

 यदि  कोई  प्रस्ताव  रद  किया  गया  तो  उसके  क्‍या  कारण  थे  और  इसे  कब  रह
 किया  गया

 सरकार  के  पास  अप्ली  तक  बकाथा  पड़े  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनका
 राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और  तू

 इन  परियोजनाशों  को  स्वीकृत  करने  में  घिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  अरुण  :  से  1982  से  मई
 1985  को  अधधि  के  दोरान  116  ताप  विद्युत  और  बृहत/मध्यम  जल  घिद्युत  स्कीमों  तथा
 नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  37  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  |  ब्यौरा  घंलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।  तथापि  34  विद्य  त  उत्पादन  स्कीमों  और  32  नवीकरण  भर  आधनिकीकरण
 स्कीमों  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तकनीकी  अधिक  स्वीकृति  दे  दी  23  स्कीमों  में
 माघार  भूत  कमियां  आदि  थीं  और  इनको  जल/को  यना/गस  कोयला  स्थल
 सम्बन्धी  अन्वेषण  कार्य  आदि  सुनिश्चित  करने  जैसे  आवश्यक  निवेशों  को  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  लौटा  दिया  गया

 59  विद्य,त  उत्पादन  स्कीमें  केन्द्रीय  घिद्य॒,त  प्राधिकरण  में  जांच  के  विभिन्‍न
 चरणों  में  हरियाणा  में  1,  हिमाचल  प्रदेश  में  3,  जम्मू  व  कश्मीर  में  4,  पंजाब  में  2,
 राजस्थान  में  $,  उतर  प्रदेश  में  6,  गुजदात  में  3,  नछ्य  प्रदेश  ने  10,  महा  राष्टू  में  7,  आन्ध्र

 24
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 प्रदेश  में  3  कनटिक  में  2,  केरल  में  2,  तमिलनाडु  में  6,  बिहार  में  2,  पश्चिम  बंगाल  में  1,
 उत्तर  पूर्वी  विद्युत  शक्ति  निगम  में  3,  तथा  असम  में  |,  ब्रेक  डाउन  की  घटना

 विद्युत  परियोजनाओं  का  तकनीकी  आधिक  मूल्यांकन  करना  एक  जटिल  प्रक्रिया

 है  जिसमें  स्कीम  रिपोर्टों  के  विभिन्न  तकनीकी  आथिक  आर्थिक  ओचित्य  का  आकलन
 और  वित्तीय  व्यवहायंता  की  जांच  करना  अपेक्षित  होता  आवश्यक  निवेशों  का  लिकेज

 सुनिश्चित  करना  भी  अनिवायं  होता  है  ।  जबकि  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  लिए
 सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  फिर  भी  यह  अवधि  इस  पर  निभंर  करती  है  कि  प्रस्तावों  को  तैयार
 करने  के  लिए  अपेक्षित  सूचना  सप्लाई  करने  के  मामले  में  परियोज ना  प्राधिकारियों  ने  उत्तर  देने
 में  कितनी  तत्परता  दिखाई  है  ।  कुछ  मामलों  में  संशोधित  स्कीम  रिपोर्ट  तैयार  करना  अपेक्षित

 होता  है  ।

 विद  रण

 विद्य  त  उत्पादन  स्कीमें  नवीकरण  स्कीमें

 हरियाणा  1  2

 हिमाचल  प्रदेश  3  न

 जम्मू  व  कश्मीर  4  1

 राजस्थान  7  न

 पंजाब  3  1

 उत्तर  प्रदेश  j  $

 केन्द्रीय  क्षेत्र  6  1

 दिल्ली  2  ।

 गुजरात  9  $

 मध्य  प्रदेश  16  व

 महाराष्ट्र  14  6

 शंन्च्र  प्रदेश  4  2

 कर्नाटक  4  ण्ा

 केरल  3  ना

 तमिलनाडु  9  2

 नवेली  लिग्नाइट  का  रपोरेशन  न  1

 3 बिहार  3
 प

 कि
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 2  3

 उड़ीसा
 |

 2

 पश्चिम  बंगाल

 दामोदर  घाटी  निगम

 केन्द्रीय  क्षेत्र  3

 असम  3

 3

 बन

 बु  ९३

 2

 त्रिपुरा

 उत्तर  पूर्वी  परिषद

 जोड़  कम्पनों

 दि  बल

 सरकारो  क्षेत्र  की जहाजरानी  कम्पनों  द्वारा  छोटे  कंटेनर  पोत  प्राप्त  करना

 डा०  थो०  बेंकटेश  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे

 क्‍या  देश  में  तटीय  व्यापार  को  बढ़ाने  ओर  निर्यातकों  को  सहायता  देने  के

 उद्देश्य  से  भन्‍्तर्देशीय  तटीय  सेवाओं  के  लिए  कंटेनर  पोतों  की  सेवा  लेने  हेतु  कोई  प्रयास  किए
 गए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कंटेनर  थोतों  की  कमी  के  परिणामस्वरूप  अधिकांश  निर्यातकों
 को  विलस्बित  सेवाओं  आदि  के  कारण  हानि  उठानी  पड़  रही  और

 यदि  तो  अ  तदे  शीय  तटीय  व्यापार  के  उचित  विकास  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र
 की  कम्पनी  द्वारा  छोटे  कंटेनर  पोत  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  से
 यह  प्रश्न  तटवर्शी  सेवाओं/व्यापार  के  बारे  में  तटवर्ती  व्यापार  में  माल

 कंटेनरों  में  नहीं  ढोया  जाता  है  लेकिन  पूर्वी  तट  पर  कलकत्ता/हल्दिया  और  मद्रास  में  तथा
 पश्चिमी  तट  पर  बम्बई  और  कोचीन  में  कंटेनर  चढ़ाने  उतारने  की  सुविधा  स्थापित  करने  के
 बारे  में  भारत  सरकार  द्वारा  जो  निर्णय  लिया  गया  है  उसमें  तटवर्ती  सहायक  सेवाओं  के  द्वारा
 भारतीय  पत्तनों  से  इन  मान्यता  प्राप्त  कंटेनर  पत्तनों  तक  कंटेनरों  को  ढोने  की  व्यवस्था
 शामिल  है  ।  भारतीय  नौवहन  निगम  बंगाल  की  खाड़ी  में  एवं  सहायक  सेवा  चला  रहा  है  जिसके
 तहत  जलयान  छलना  और  चिट  टगांव  पर  जाते  हैं  और  मद्रास  पत्तन  को  भी  कंटेनर
 भेजते  भारतीय  नौवहन  निगम  बंगलौर  और  टूटी  कोरिन  पत्तनों  से  पारेषण  वाले  पत्तनों
 तक  कंटेनरों  की  ढोने  की  व्यवस्था  भी  कर  रहा  भारतीय  नौवहन  निगम  अपने  लिए  सहायक

 ३6
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 जल  यान  प्राप्त  करने  की  भी  योजना  बना  रहा  इन  जहाजों  के  प्राप्त  होने  तक  यह  अपने

 मौजूदा  जहाजों  से  या  किराये  पर  जहाज  लेकर  सहायक  सेवा

 बिजलो  के  इ  लन  का  उत्पादन

 1402.  श्री  बैजाबाड़ा  पापी  रेड्डो  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रेलवे  में  कितने  बिजली  के  इंजम  हैं  और  कितनी  रेलगाड़ियां  रेलवे-धार
 ओर  गेज-वार  बिजली  के  इ  जनों  से  चलती

 क्‍या  रेलवे  बिजली  के  इ  जनों  के  उत्पादन  के  मामले  में  भात्म  निभर

 यदि  तो  रेलवे  के  कब  तक  आत्म  निर्भर  होने  की  आशा  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  के  इ  जनों  का  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ
 ओर  सातवीं  योजना  के  दौरान  कितना  उत्पादन  होने  की  आशा  है  ?

 रेल  भनन्‍्त्री  बंसो  :  30-6-85  को  भारतीय  रेलों  पर  बिजली  रेल
 इ  जनों  की  कुल  संख्या  1263  इसमें  1118  125  और
 20  बिजली  रेल  इ  जन  1985  में  विभिन्‍न  रेलों  पर  प्रतिदिन  बिजली

 रेल  इ  जनों  द्वारा  खींची  जाने  वाली  एक्सप्रेस  और  अन्य  सवारी  गाड़ियों  की  औसत  संख्या
 आमान-धार  नीचे  दी  गई  है  :--

 रेलवे  बन्ला०
 ह

 मीण्ला०

 मध्य  118  कुछ  नहीं

 पूवे  117  कुछ  नहीं

 उत्तर  135  कुछ  नहीं

 दक्षिण  46  44

 दक्षिण-मध्य  42  कुछ  नहीं

 दक्षिण-पूर्व  94  कुछ  वहीं

 पश्चिम  56  कुछ  नहीं

 इसके  विद्य्‌  तीकृत  खंडों  पर  माल  गाड़ियां  भी  बिजली  रेल  इ'जनों  द्वारा
 सवींची  जाती  हैं  लेकिन  ऐसी  गाड़ियों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नही  हैं  ।

 जी

 धादी  आापश्यकताओं  के  सातवीं  योजना  के  प्रहले  चरण  में  बिजली  रेल
 इंजन  बनाने  के  लिए  चितरंजन  रेल  इ  जन  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  60  से  बढ़ाकर  80
 रेल  इ'जन  प्रति  ब्ष  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  दिशा  में  उपलब्धियां  पर्याप्त  धन  की  उपलब्धता
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 निर्भ
 रत

 जनों
 एप
 पप््#न्‍े्ए्]एौ्््//एणखण/

 पर  निर्भर  करेंगी  ।  बिजली  रेल  इ  जनों  में  आत्म  निभरता  बिजली  रेल  इ  जनों  की  आवश्यकता
 से  सम्बन्धित  है  जो  विद्यू  तीकरण  की  गति  और  घन  की  उपलब्धता  पर  निभेर

 चितरंजन  रेल  इ  जन  कारखाना  द्वारा  छठी  योजनावधि  में  बिजली  रेल  इ  जनों
 का  कुल  उत्पादन  269  रेल  इजन  किया  गया  था  ओर  सातवीं  योजना  के  दौरान  350  रेल
 इंजनों  के  उत्पादन  की  जाशा  वास्तविक  उत्पादन  घन  की  उपलब्धता  पर  निभेर

 फ्लेश  बट

 1403.  भरी  हन्नान  भोल्लाह  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्री  यह  घताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फ्लेश  बट  प्लांटलਂ  का  उत्पादन  निर्धारित

 क्षमता  से  कम

 यदि  हां  तो  उसके  कारण

 क्या  क्षमता  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  -

 रेल  भन्त्रो  बन्सो  :  जी  नहीं  ।  विभिन्‍न  संयन्त्रों  की  आयु  को  देखते
 उनका  उत्पादन  क्षमता  के  अनुसार  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  पश्चिम  रेलवे  के  साबरमती  और  मध्य  रेलवे  के  चाली  सगांव  स्थित

 पुराने  फ्लेश  बट  वेल्डिग  सन्यन्त्रों  को  अभी  हाल  में  बदला  गया  झारसुगुढ़ा  पूर्व
 भीर  आरकोणम  स्थित  वतंमान  पुराने  सन्यन्त्रों  के स्थान  पर  लगाये  जाने

 घाले  नये  संयंत्रों  की  खरीद  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  हैं|  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  निए
 जिसके  पास  अब  तक  यह  सुविधा  उपलण्य  नहीं  एक  नये  फ्लेश  बट  वेल्डिग  सयन्त्र  की
 ब्यवस्था  करने  का  कार्यक्रम  बना  लिया  गया

 विभिन्‍न  पत्  नन्यास  बोर्डो  सें  सजद्र  संघों  का  प्रतिनिधित्व

 1404.  भरी  पुणंचंद्र  सलिक  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  विभिन्‍न  पत्तन  न्यास  वोड्डों  के  सदस्य  मजद्र  स्ंघों  के  नाम  कया  उनका  पत्तन  वार

 एवं  मजद्र  सघ  वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 मोवबहन  ओर  परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  पोर्ट
 ट्ुस्टों  के  बोर्डो  में  जिन  ट्रेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  गया  है  उनके  न्गम
 नीचे  लिखे  हैं  :--

 क्रम  स०  पत्तन  के  नाम  के  टृस्ट  बोर  में  प्रतिनिधित्व  करने  बाली

 यूनियनों  के  नाम

 1...  अभ्बई  1.  द्रांसपोर्ट  एन्ड  डाक  बकंसे  यूनियन
 2.  बी  ०वीएटी०  एस्प्लाइज  यूनियन
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 2  3

 2  कलकत्ता  1-  कलकत्ता  पोर्ट  श्रमिक  यूनियन

 2.  नेशनल  यूनियन  आफ  वाटर  फ्र ठ  वर्कर्स

 3  कोचीन  1.  कोचीन  पोर्ट  स्टाफ  एसोसिएशन

 2.  कोचीन  पोर्ट  एस्प्लाइज  आर्गेनाइजेशन

 4...  कांडला  1.  कांडला  पोर्ट  वर्क्स  यूनियन

 2.  ट्रांसपोर्ट  एन्ड  डाक  वर्कं्स  यूनियन

 5.  मद्रास  1.  मद्रास  पोट  ट्रस्ट  एस्प्लाइज  यूनियन

 2.  मद्रास  पोर्ट  यूनाइटेड  लेवर  यूनियन

 6.  मुरगांव  1.  गोवा  पोर्ट  एंड  डाक  एम्प्लाइज  यूनियन

 2.  मुरगांव  पोर्ट  एड  रेलवे  वर्कंस  यूनियन

 7.  न्यू  मंगलौर  1.  कनारा  पोर्ट  बर्कर्स  यूनियन

 2.  न्यू  मंगलोर  पोट  स्टाफ  एसोसिएशन

 8.  परादीप  1.  खाली

 2-  खाली

 9.  तृतीकोरिन  1:  तूृतीकोरिन  पोर्ट  ट्रस्ट  डेमोक्रनटिक  स्टाफ
 यूनियन

 2.  तूतीकोरिन  पोर्ट  मेरियर्स  यूनियन

 10.  विशाखापत्तनम  -  1.  विशाखापत्तनम  पोर्टਂ  एम्प्लाइज  यूनियन

 विशाखापत्तनम  हा्वर  एन्‍्ड  पोर्ट  यूनियन  । कै

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  लम्डिग  बदरपुर  एमजी  सेक्शन  को  बन्द  करना

 1405.  श्री  वाबूजन  रिथान  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यूवॉत्तर  सीमा  रेलवे  का  महत्वपूर्ण  लस्डिग  बदरपुर  मीढर
 गेज  सेक्शन  को  इस  वर्ष  जून  के  महीने  में  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  त्रिपुरा  मिजोरम  तथा  जसम  के  कछार  गौर
 करीमगंज  जिलों  के  लिए  यह  एक  मात्र  रेलवे  लाइन  और

 यदि  तो  उक्त  सेक्शन  पर  नियमित  जांच  द्वारा  सतत  निगाह  रखने  के  लिये
 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  उस  क्षंत्र  के  लोगों  को  आगे  और  किन्हीं
 कठिनाइयों  का  सामना  न  करना  पढ़े  ?
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 रेल  मन्त्री  बन्सो  से  इस  क्षेत्र  में  भारी  तथा  अभूतपूर्व  वर्षा  के
 कारण  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  लस्डिग  बदरपुर  मीटर  लाइन  खंड  पर  कि०मी०  128/5-8  पर

 भू  स्खलन  हो  गया  था  ।  दो  पुल  नं०  433  तथा  434  क्षतिग्रस्त  हो  गए  5  1985
 को  इस  खंड  पर  यातायात  ठप्प  हो  गया  किनारे  की  मरम्मत  तथा  अस्थायी  पुलों  की
 व्यधस्था  करने  लिए  तत्काल  उपाय  किये  गए  25  1985  को  इस  खंड  पर  पुनः
 यातायात  चालू  हो  गया  था  ।  इस  खंड  पर  निरन्त  र  नजर  रखी  जा  रही  एक  दीघुका
 निधारक  उपाय  के  रूह  पुल  नं०  433  तथा  434  के  स्थान  पर  संरक्षण  को  मोड़ा  जा

 रहा

 ]

 बांकाघाट  रेल  स्टेशन  के  पास  रेल  लाइन  की  ऊंचाई  कम  करना

 1406.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  रल्ल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्व  रेल  के  बांकाघाट  रेल्ल  स्टेशन  के  लगभग  पूर्व  में
 स्थित  रेल  पुल  पर  लाइन  की  ऊ  चाई  कम  करने  का

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  पुल  के  नीचे  की  भूमि  का  धरातल  करना
 होगा  ।

 यदि  तो  क्‍या  इससे  पेदल  चलने  वालों  भौर  वाहनों  के  लिए  कठिनाई  पैदा  हो

 यदि  तो  क्या  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  पहां  पर
 एक  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  करने  का  है  ;

 (४)  यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्यों  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रल  सन्त्रो  बन्सो  :  ओर  फतुआ  के  निकट  बंकाधाट  स्टेशन  के
 छोर  पर  पुल  संख्या  83  (1510  वे  पुराने  कौर  संक्षारिक  हैं  ।  इन्हें  पूर्व  प्रबलित
 सींमेंट  कंकरीट  की  पटिटयों  द्वारा  बदले  जाने  का  प्रस्ताव  है  नीचे  से  गुजरने  वाले  सड़क
 यात  के  लिए  सींघी  निकासी  को  प्रभाधित  किये  सड़क  धरातल  को  |  फुट  4  इंच  नीचा
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बंदेल  स्तिय  रेलवे  धयंत्र  ओर  वेह्डिग  भक्षीम  का  उपयोग
 1407.  भरी  अनिल  बस्‌  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंदेल  स्थित  रेलवे  श्लंयंत्र  की  ओवर  हालिम  की  गई  थी  परन्तु उसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  ;

 39
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 कया  यह  सच  है  कि  1983  में  खरीदी  गई  एक  नई  रेल  वेल्डिग  मशीन  का  भी

 उपयोग  नहीं  किया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 उक्त  संत्र  और  वेल्डिग  मशीन  का  उपयोग  कब  किया  जाएगा  और  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  भन्त्री  बंसी  :  जी  ओधर  हालिग  करने  के  पश्चात  संयन्त्र
 का  1985  से  1978  तक  उपयोग  किया  गया

 (a)  जी  नहीं  ।  बंडेल  के  लिए  1983  में  कोई  नयी  पटरी  झलाई  मशीन  नहीं  खरीदी

 गयी  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 बंडेल  के  स  यन्त्र  की  उपयोगी  आयु  पूरी  हो  चुकी  है  और  इसको  कभी  आगे
 उपयोग  किये  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लेगन्न्र  कोट्टरकरा  वम्बयम  त्रिवेन्द्रम  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण

 1408.  भरी  टो०  बच्चीर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चेंगन्न्र  कोट  पम्बयम  त्रिवेन्द्रम  नई  रेल  लाइन  के  निर्माण  के

 लिए  सर्वेक्षण  कार्य  आरघ्भ  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  और

 उक्त  नई  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 रेल  भन्‍्त्रो  बंसो  :  जी  हां  ।

 18.87  लाख

 भर्वेक्षण  1986  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 दिल्‍लो  में  बिजलो  लगने  से  मृत्यु

 1409.  लो  आर०  एस०  भोये  :  क्‍या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  में  बिजली  लगने  के  कारण  हुई  मौतों  के  मामले  सरकार  के  यान
 में  माये  हैं  !

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उन  मौतों  के  क्या  कारण  और

 इस  संम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  *

 31
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 विद्यूत  विभाग  में  राज्य  सन्त्रों  अरुण  :  भौर  हां
 1-1-85  तथा  25-7-1985  के  बीच  डेंसू  नेट-वर्क  पर  आठ  मौतें  हुई  जिनके  ब्यौरे  कारणों

 सहित  संग्लन  विवरण  में  दिए  गए  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  घटना  नहीं
 हुई  है  ।

 विद्युत  निरीक्षक  द्वारा  वंधानिक  जांच  और  डेघू  द्वारा
 विभागीय  जांच  के  विद्यू  त  के  कारण  हुई  भौतों  के  मामलों  की  बारीकी  से  जांच
 करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  डेसू  द्वारा  सुरक्षा  उपाय

 भी  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  ओोवरहेड  प्रणाली  पर  उपयुक्त  गार्ड  कमजोर  स्थलों  को  ठोक

 करना  आदि  शामिल

 विवरण

 क्रम  तारीख  नाम  मण्डल  क्षेत्र  दुर्घटना  का

 सं०  कारण

 1...  6-2-85  श्री  ईश्वर  सिंह  एक  पेड़  को  छुती  हुई
 जिला-शं कर  नंगी  तार  के  सम्पर्क

 करोल  में  आए  ।

 बाग

 ३  "  श्रीमती  सत्य  ..  जहांगीर  पुरी  तूफान  के  दौरान

 कि  मनोहर  सी-ब्लाक  कन्डक्टर  की

 4  कर  राज  कुमारी )  वश  स्नेपिंग

 5.  27.6.85  श्री  अरधिन्द  कुमार  निम्न  वोल्टता

 जिला-जन  कपुरी  भोवर  हैड

 डब्ल्यु  Faron,  कस्डक्टर  की

 256,  विष्णू  ्स्ने

 नई

 6-  5  श्री  सतिनद्र  सुपुन्न॒  बवाना  टटेसर  निम्न  वोल्टमा  मुख्य
 श्री  टीका  राम  गांघ  कन्डक्टर  की  स्नेपिग

 न  15-7-85  मेजर  एस०वी०  कपूर  मुनिरका  पोस्टमार्टम  की  रिपोद्द
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 कभी  प्राप्त  नहीं
 हुई  हैं  ।

 पुरम

 8  18-7-85  श्रीमती  विमला  फील  नं०  6  के  निम्न  वोल्टता  मेन
 पत्नी  श्री  पास  नाव  की  अथं-तार  की
 जगदीश  प्रसाद  के  पुल  पर  पोस्टमार्टम

 जिला  कृष्ण  नगर  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
 है  । हि

 राज्य  क्षेत्र  मे ंएक  उच्च  ताप  विद्युत  संयंत्र  लगाने  को  उड़ोसा  योजना

 1410.  थी  जगन्नाथ  क्‍या  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  राज्य  क्षेत्र  में  200-200  मेगावाट  के  चार  यूनिट्टों
 सहित  840  मेगावाट  की  क्षमता  का  एक  उच्च  ताप  विद्य त  संयंत्र  लगाने  की  अपनी  कोई  योजना

 प्रस्तुत  की  है  और  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  850  करोड़  रुपए  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  संयंत्र  की  संपूर्ण  नागत
 की  राज्य  योजना  व्यय  में  से  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  है  ;

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार ने  कैन्द्रीय  सरकार  को  घित्तीय  सहायता  देने  के
 लिए  अन्यथा  विदेशी  ऋण  की  व्यवस्था  करने  अथवा  उधार  पर  उपकरण  द्विए  जाने  का  कोई
 सुझाव  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  ने
 उड़ीसा  के  सम्दलपुर  जिले  में  घनहारपाली  में  45210  मेगाघाट  प्रतिष्ठापित  करने  के  उड़ीसा
 सरकार  के  प्रस्ताव  को  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  कर  दिया  इसकी  झनुमानिस
 लागत  887-99  करोड़  रुपए

 ओर  साधनों  की  कठिनाई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उड़ोसा  सरकार  ने  इस
 परियोजना  के  लिए  संस्थागत  वित्त  व्यवस्था  और  विदेशी  ऋण  का  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव
 रखा

 जब  यह  परियोजना  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  कर  दी  जाएगी  उसके  बाद

 ही  इसकी  वित्त  व्यवस्था  के  संबंध  में  निर्णंय  लिया  जा  सकता  है  ।

 कलकत्ता  में  विद्युत  आपूर्ति  निगम  के  संयंत्रों  का  मवोकरण

 1411.  क्या  सिंचाई  ओर  बिृत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  कलकत्ता  विद्युत  आपूर्ति  निगम  ई०  एस०  के

 पुराने  एककॉ-न्यू  कोसीपुर  और  मुलाजोर  के  नबीकरण  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जहाज  किराए  पर  लेने  वालों  नोक्हन  कम्पनियों  से  बकाया  राशियों  को  बसूलो

 1412.  भी  सामसिके  रेड्डी  :  कया  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  नोवहन  नियम  अन्य  नौधहन  कम्पनियों  को  जहाज  किराए  पर  देती

 यदि  तो  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  कितना  किराया  वसूल  किया  बात  है
 और  जहाज  किराए  पर  लेने  वाली  कष्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;

 पैसा  यह  सच  है  कि  भारतीय  नोवहन  कम्पनियों  की  बहुत  अधिक  राशि  जह्मज
 किराए  पर  लेने  धलली  नौबहन  कम्पनियों  की  ओर  बकाया  हैं  ;  और

 मदि  हां  तो  बंकोया  राश  को  वसूलने  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 जहाज  किराए  पर  देने  से  पृर्थ  किराया  वसूल  किया  क्या  कदम  छठाएजा  रहे
 *  वि

 मौबहन  ओर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  >  जा

 .

 और  भारतीय  नौोवहँन  निगम  ने  संबंधित  जहाज  किराए  पर  लेनै  वालों  से
 बातचीत  करने  के  बाद  अहाख  किराए  पर  देने  की  आवश्यकता  और  प्रचलित  बाजार  दर  और
 स्थिति को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहाज  के  किराए  को  तब  किया  जिन  नौवहन  कंपनियों  ने
 सरतसीप  नौकहेब  निगस  से  पहले  जहाज  किराए  पर  लिए  थे  उनके  नाम  और  उनके  द्वारा  नियम
 को  30-6.1985  5  को  देय  बकाया  राशि  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 नौघहन  कंपनियों  का  नाम  30.6.198 :  को  बकाया  राशि
 लाखों  में )

 1.  मैंसस  सालगावेंकर  श्रदर्स  1.66

 2.  शिविंग  कंपनी  यू०  कै०  14.74

 3.  फीौमे  जॉपान  2.86

 4-  लॉइंस  ६.44
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 5.  जे०  हांगकांग
 ह

 7-26

 6-  शिपिय  जापान  4.86

 मेक्‍्सीटीना  3-92
 /.  .  एन०  वी०  3.69

 9.  ट्रांसपोर्ट  पं०  जमेनी  1-55

 10.  मेससे  पूमपुहार  शिपिग  भारत  47-33

 11.  (Wear  जाइता  ट्रंड  ट्रांसपोर्ट  कार्पोरेशन  चोक  2:98:

 12.  कोरिया  2.88

 13.  गेस  ऑफ  पेरिस  8-44

 14.  12.04

 15.  कोलंबिया  2-66
 16.  तेहरान  11-87

 17.  शिपिंग  जापान  1.94

 18.  गल्फ
 लाइंस  3.64

 1.39.74

 ये  बकाया  राशि  बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  क्योंकि  इस  क्षत्र  में  भारतीय  नोवहन  निगम
 को  60  करोड़  रुपए  की  वाषिक  आय  होती  है  ।

 ख्चार्टर  पार्टी  की  शर्तों  के  अनुसार  भारतोय  नौवहन  निगम  पाक्षिक/मासिक
 जहाज  के  किराए  को  अग्रिम  घसूली  कर  लेता  हालांकि  चार्टरस  को  यह  अधिकार  होता  है
 कि  मालिकों  में  बांटने  के  डिलीवरी  के  समय  जहाज  के  बोर्ड  पर  गिर  जाने  वाले  बंकरों  के

 लिए  कार्य  निष्पादव  चार्ट  र  पार्टी  के  करार  के  छंड़ों  के  अयथंनिक्क॑य  क्रे  क्र  होने  वाले
 आदि  के  लिए  वे  जहाज  के  किराए  में  से  स्वयं  को  देय  राशि  में  से  इनके  लिए

 से  इनके  लिए  राशि  निकाल  सकते  अगर  दावे  सही  हैं  और  बे  चार्टर  पार्टी  की  शर्तों  से  मेल
 खाते  हैं  तो  इसे  चार्टरस  से  वसूल  कौ  जाने  वाली  राशि  में  समामोजित  किया  जा  सकता  है  जब
 तक  यह  जांच  प्री  हो  तब  तक  इस  राशि  को  वसूल  किए  जाने  धाले  जहाजा  किराए  के  रूप  में
 दिखाया  जाता  है  इस  बात  को  देखते  हुए  कुछ  मामलों  में  इस  राशि  को  कुछ  समय  के  लिए  बही
 खात्तों  में  बकाया  राशि  के  रूप  में  दिखाया  जाता  है  जहाज  के  किराए  को  चार्टेर  पार्टी
 की  शर्तों  के  भनुसार  अग्निम  ही  वसूल  लिया  जाता  है  भौर  राशि  जो  अन्ततः  भारतीय  नौवहन
 निगम  के  प्रति  वास्तधिक  देय  राशि  पायी  जाती  बही  खातों  में  दिखाई  गई  बकाया  लंशि  ते
 क्रम  होती  है  ।

 ज्के  *
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 हृदय  व  मुर्दा  प्रतिरोषण  के  नए  यूनिट  खोलना

 1413.  श्री  प्रियरंजन  दास  सं  ज्ञी  :  वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  क्ररेंगे  कि  :

 भारत  में  हृदय  और  गुर्दा  प्रतरोषण  यूनिटों  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्या

 है

 (@)  क्या  वे  बहुत  मंहगे  भोर

 यदि  तो  रोगियों  के  लिए  अधिक  यूनिट  खोलने  तथा  खर्चा  कम  करने  के  लिए
 घरकार  का  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  देश  में  हृदय  प्रत्यारोपण
 लिखित  अस्पतालों  में  किया  जा  रहा  है  :--

 (i)  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  ।

 (४)  क्रिश्चिन  मेडिकल  कालेज  एवं

 (iii)  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़  ।

 (iv)  जसलोक

 (@)  हां  |  यह  मंहगा  है  ।

 इस  समय  सरकार  द्वारा  कोई  नई  यूनिट  खोलने  का  विचार  नहीं  है  ।

 मेट्रो  रेलब  कलकत्ता

 ;  1414.  भरी  सनत  कुमार  व्या  रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  न

 कलकत्ता  भेट्रों  रेल  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 और  चालू  घित्तीय  वर्ष  में  ओर  कितने  किलोमीटर  क्षेत्र  को  मेट्रो  रेलवे  के  अन्तगेत  लाए  जाने
 की  संभावना  है  ;  और

 शेष  परियोजना  को  पूरा  करने  वी  निर्धारित  समय  सीमा  क्‍या  है  भौर  उस  पर

 कुश  कितना  पं,जीगत  व्यय  होगा  ?

 रेल  संज्ो  बंसो  लाल):(क)  30  1985  तक  मेट्रो  रेलवे  कलकत्ता  की
 बिक  प्रगति  53  प्रतिशत  है  ।  चालू  वित्त  वे  के  दौरान  इन  सेवाओं  को  भषानीपुर  से  टालीगंज
 तक  4-25  कि०  मी०  आगे  और  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 परियोचना  की  संशोधित  लागत  का  अनुमान  800  करोड़  रुपए  लगाया  गया
 है  ।  बर्याप्त  धनराशि  की  उपलब्धता  होने  पर  परियोजना  कै  दिसम्बर  1989  तक  पूरा  होने  का
 खकय  रखा  गया
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 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  बोर्ड  में  मजदूर  संघों  का  प्रतिनिधित्व

 1415.  क्री  आनन्द  पाठक  :  कया  नोबहन  ओर  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 कलकत्ता  पत्तन  भौर  गोदी  में  काम  कर  रहे  मजदूर  संघों  के  नाम  एवं  वे
 किस  से  संबदढ़

 कलकत्ता  पत्तन  और  गोदी  में  काम  कर  रहे  मजदूर  संघों  के  नाम  एवं  वे
 किस  से  संबद्व  हैं  ;

 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  बोडें  में  सभी  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों  को
 शामिल  किया  गया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ;  भौर

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  बोर्ड  में  मजदुर  संघ  के  प्रतिनिधियों  को  किस  आधार  पर
 शामिल  किया  जाता  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  1.
 कलकत्ता  पोर्ट  श्रमिक  यूनियन  एम०

 |

 नेशनल  यूनियन  आफ  बाट२फ्रट  ब्कंस  एन०  टी०  यु०

 एक  विधरण  संलग्न

 नहीं  ।

 भौर  महापत्तनम  न्यास  अधिनियम  ]963  की  धारा  3  के  अनुसार  पोर्ट

 टुस्ट  बोर्ड  में  प्रतिनिधि  के  रूप  में  दो  स्थान  पोर्ट  में  नियुक्त  अमिकों  को  दिए  जाते  ये  स्थान
 उनकी  उपलब्ध  जांची  गई  शद्यतन  संख्या  के  आधार  पर  पत्तन  श्रमिकों  को  दो  सबसे  बढ़ी

 यूनियनों  को  दिए  जाते  यदि  किसी  एक  यूनियन  की  संख्या  यूनियनों  की  कुल  जांची  गई
 सदस्यता  के  60:/.  या  अधिक  है  तो  इसको  ये  दोनों  स्थान  दे  दिए  जाते  हैं  धशरतें  दूसरी  सबसे

 बड़ी  यूनियन  की  सदस्य  संख्या  पहली  सबसे  बड़ी  पूनियन  की  सदस्य  संख्या  की  तुलना  में  आधे

 से  भी कम  इसकी  जांच  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  द्विवाषधिक  आधार  पर  की  जाती

 हैं  ।

 विवरण

 क्रम  स ं०  यूनियन  का  नाम  मान्यता

 1.  कलकत्ता  पोर्ट  श्रमिक  यूनियन  एच०  एम०  एस०

 2.  नेशनल  यूनियन  आाफ  वाटर  फ्रट  धकंस  भाई०  एन०  टी०

 यू०  सी०

 3...  कलकत्ता  पोर्ट  एढं  डाक  वर्कंस  यूनियन  ए०  आई०  टी०  यरू०  सी०
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 4...  कलकत्ता  पोर्ट  एड  शोर  मजद्र  यूनियन  सी०  आई०  टी०  यू०

 5.  कलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  बर्कंस  यूनियन  भाई०  एल०  सी०  इंडियन
 फेडरेशन  आफ

 6.  कलकत्ता  पोर्ट  श्रमिक  जनता  पंचायत  एच०  एम०  एस०

 7...  नेशनल  यूनियन  आफ  वाटर  फ्रट
 वर्क मंन  क्षाई०  एन०  टी०  यू०  सी८

 8.  कलकत्ता  डाक  वक्‍से  यूनियन  एच०  एम०  ए  ल७

 9.  कलकत्ता  पोर्ट  एड  डाक  मजदूर  संच  द्वी०  एम०  एस०

 10.  यूनाइटिड  पोर्ड  एड  डाक  यूनियन  न्‍न+

 कलकत्ता  पोर्ट  एड  डाक  इ  डस्ट्रोयल
 बकंमन  यूनियन  _

 12.  कलकत्ता  वर्थिग  सविस  एसोसिएशन  किन

 13-  वेस्ट  बंगाल  डाक  मजदूर  यूनियत  थाई०  एन०  टी०  यू०  सी ०
 14.  डाक  श्रमिक  एसोसिएशन  कलक  सता  र्वी०  मशई०  टी०  यू०

 15.  पश्चिम  बंगाल  डाक  एडपोर्ट  --

 मजदूर  यूनियन

 16.  कलकत्ता  डाक  श्रमिक  यूनियन  एच०  एम०  एस०

 17:  वाटरफ़ूट  वर्कर्मनेसयूनिएन  ब्राई०  एन०  टी०  यू०

 18.  रजिह्टड  ए  ढ  अन  रजिस्टर्ड  डाक
 बकेस  यूनियन

 19...  शिपिंग  एम्प्लाइज  यूमियन  बाई०  एन०  टी०  यू०  सी०

 20.  डाक  क्लेरिकल  एड  सुपरवाईजरी  --

 स्टाक  एसोसिएशन

 21...  कलकत्ता  पोर्दे  एड  डाक  श्रमिक  यूनियन  न

 22.  यूनियन  पोर्ट  एड  डाक  वर्कस  यूनियन  —
 या

 अपेक्षाकत  कम  अवधि  का  डिप्लोमा  खिक्रित्सा  पाठ  बकस  आरम्भ  किया  जाना
 1416.  क्री  बाला  साहिब  विस  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 36.
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 क्‍या  यह  संच  है  कि  हमारे  देश  की  चिकित्सा  शिक्षा  शहरोन्मुखी  है
 जो  डाक्टर  बनने  के  लिए  अस्पाधिक  खर्चीली  और  समय  साध्य

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  आधुनिक  चिकित्सा  शिक्षा  में  ऐसे  ऐसे  उपकरणों  की
 शावश्यकता  होती  है  जो  ग्रामीण  इलाकों  में  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हो  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  डिप्लोमा  चिकित्सा  पाठ्यक्रम  को  लागू  करने  पर
 घिचार  करेगी  जो  अपेक्षाकृत  कम  अवधि  का  कम  खर्चीला  हो  और  जिससे  ग्रामीण  यवाओं  को  भी

 इस  शिक्षा  का  लाभ  मिल  सके  और  वें  ग्रामीण  जनता  की  सेवा  कर  सकें  ;

 सिंचाई  विद्युत  मंत्रों  :  और  भारतीय  आयुविज्ञान
 परिषद्‌  ने  जिसे  देष  में  चिकित्सा  शिक्षा  के  एक  समान  न्यूनतम  स्तर  बनाये  रखने  की  सांविधिक
 जिम्मेदा सै  सौंपी  गई  स्‍्नातकपूर्व  पाद्यचर्या  वी  पुनरीक्षा  की  है  तथा  उसभें  संशोधन  किया
 ताकि  देश  की  जरूरतों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  परिषद  ने  प्रशिक्षम  अवधि  तथा  अनिवाय॑
 रोटेरिंग  इन्टनसिप  के  दौरान  प्रत्येक  चिकित्सा  स्नातक  के  लिए  देहाती  इलाकों  में  तैनाती
 अनिवय  कर  दी  है  चिकित्सा  शिक्षा  को  स्थिति  के  अनुकूल  बनाने  की  योजना  177  में  चलाई  गई
 थी  जिसका  उद्देश्य  विभिन्‍न  चिकित्सा  कालेजों  के  देहाती  और  उप-नगरीय  जनता  को  सीधी
 स्वास्थ्य  १(रिचर्या  सेवाएं  प्रदान  करने  के  कार्य  में  शामिल  करना

 इस  योजना  फे  क्रघीन  देश  के  106  चिकित्सा  कालेजों  में  से  प्रत्येक  कालेज  को  सव्वप्रथम
 अपने  जिले  के  तीन  सामुदायिक  ब्लाकों  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  करने  रोगों  की  रोकथाम
 करने  तथा  उपचार  संबंधी  सेवाए  देने  के  लिए  पूर्ण  जिध्मेदारी  लेनी  होगी  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  घिचारधीन  नहीं  है  ।

 शिक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  अधिक  व्यय  करने  वाले  राज्यों  को  प्रोत्साहन

 1417-  भी  के०  मोहन  दास  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  शिक्षा  पर  राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  कितना  व्यय  होता  है

 क्या  उन  राज्यों  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  योजना  है  जिन्होंने  शिक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति
 व्यय  कै  संबंध  में  प्रशंशनीय  कार्य  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 दिक्षा  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  विभिन्‍न  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  वर्ष
 1983-84  में  शिक्षा  पर  प्रति-व्यक्ति  बजट  बद्ध  व्यय  का  विवरण  श्ंलग्न

 नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं

 $9
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 विवरण

 राज्य/पंघ  शासित  क्षेत्र  प्रति  व्यक्ति  वजट  बढ्ध  व्यय |

 ह०

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1045-55

 2.  असम  79-58
 3.  बिहार  56.05
 4-  गुजरात  94-22
 5.  हरियाणा  96.31

 6.  हिमाचल  प्रदेश  146-98

 7.  जम्मू  और  काश्मीर  132.86
 8.  कर्नाटक  83-95

 9.  केरल  127-33

 १0.  भध्य  प्रदेश  62-63

 11.  महाराष्ट्र  103.45

 12.  मणिपुर  172-61

 13.  मेघालय  110.54

 14.  नागालेंड  273-61

 15.  उड़ीसा  हि  63.76

 16.  पंजाब  116-61

 17.  राजस्थान  76:22

 18.  सिक्किम  18475...

 19.  तमिल  नाडु  92:65

 20.  त्रिपुरा  151.50

 21.  उत्तर  प्रदेश  52.41

 22.  पश्चिम  बंगाल  84-32

 23.  क्ष  उहमान  और  निकोवार  द्वीप  288.13

 24 -  भरूणाचल  प्रदेश  180-12

 25-  चंडीगढ़  292-15
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 राज्य/संघ  शासित  क्षंत्र  प्रति  व्यक्ति  बजट  बद्ध  व्यय

 ge
 ह०

 26-  दादर  और  आगर  हवेली  121-19

 24.  दिल्‍ली  158.79

 28.  दमन  और  दीप  199-47

 29.  लक्ष्य  ह्वीप  437-53

 30.  मिजो रम  220.79

 31.  पांडिचेरी  179.83

 {
 सिच्चाई  के  अधीन  क्षेत्र

 1418.  थ्री  जितेद्ध  प्रसाद  :  क्या  सिच्राईं  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  ५

 देश  में  कितने  प्रतिशत  कृषि  योग्य  भूमि  में  सिंचाई  होती  है  ;

 क्या  ऐसे  पहाड़ी  और  मंदानी  क्षेत्रों  क ेलिए  सिंचाई  के  निश्चित  साधन  नहीं  हैं  जो
 धर्षा  पर  निर्भर  करते  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  नीति  के  भाग  के  रूप  में  ऐसे  पहाड़ी  क्षत्रों  में

 उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाएं  लागू  करने  का  है  जो  घर्षा  पर  निरभंर  करते  हैं  ;  भौर  '

 यदि  तो  तत्संबंधीं  ब्यौरा  क्‍या  ?

 सियाहं  ओर  विश्ञुत  मन्रो  यो०  ।  और  वर्ष  1980-81  के

 भूमि  उपयोग  के  अनन्तिम  आँकड़ों  के  देश  में  लगभग  21  प्रतिशत  कृषि  योग्य  क्षत्र  को
 सिंचाई  सुविधाएਂ  उपलब्ध  जिन  क्षेत्रों  को  सिचाई  सुविधाए  प्रदान  की  गई  हैं  उनमें  पहाड़ी
 और  मंदानी  दोनों  इलाकों  के  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले  क्षेत्र  भी  शामिल  हैं  ।

 और  सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  तथा  क्रियान्वयन  राज्य

 कारों  द्वारा  किया  जाता  है और  इसलिए  लिफ्ट  सिंचाई  स्कीमें  जो  पहाड़ी  इलाकों  को  लाभ
 चाने  के  लिए  हैं  भी  राज्यों  द्वारा  उनका  विकासात्मक  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  झुरू  को
 जाती

 मारायणा  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओवधालय  को  कियाशील

 ओषधालय  में  बदलना  ॥
 1419.  भरी  गंगा  राम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 के  या  सरकःर  का  दिचार  लाभभोग्यों  की  कट्नाईयों  को  देखते  हुये  तथा  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  औषधालय  में  पर्ग्राप्त  जगह  नारायणा
 स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योज्ना  भौषघालय  को  क्रिय;शील  ओऔौषध्ालय  में  बदलने  का  है  ;

 क्‍या  नारायणा  में  औषधालय  के  नये  भवन  का  निर्माण  इसलिए  क्या  था  कि  इसे
 क्रियागत्त  औषधालय  बनाया  जायेगा  तथा  लाभ-रोगियों  को  भी  यह  अश्वासन  दिया  गया  था  कि
 भवन  तैयार  हो  जाने  पर  इसमें  प्रयोगशाला  सुविधा  आदि  की  व्यवस्था  की

 (a)  यदि  हां  तो  औौषधालय  को  कब  तक  क्रियागत  बना  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 हु

 ओर  विद्युत  सन्नी  बो०  :  जी  नहीं  ।

 से  )  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधाजय  पहले  डी०.डी०  ए०  फ्लेट
 में  कार्य  कर  रहा  यह  स्थान  भऔौषधालय  के  लिए  अनु  पयुकक्‍त  भौर  अपर्याप्त  तैयार

 किए  गए  सटे  डड  और  भावी  विस्तार  को  देखते  हुए  एक  नए  सी०  जी०  एचं०  एस०  औष॑धालय
 भवन  का  निर्माण  किया  गया

 केरल  में  चलियार  नदी  के  जल  का  उपयोग

 1420.  एस०  रामघनान  :  क्‍या  सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्र  सरकार  जय  सुख  बाल  हाथी  आयोग  की  सिफारिशों  के  क्षनुसार  केरल
 ;  कुश्नोकट  और  उसके  आस-पास  के  लोगों  को  सिंचाई  और  पेय  जल  की  सुविधा  प्रदान  करने  के

 लिए  चलियार  नदी  के  जल  का  उपयोग  करने  में  पहल  करेगी  ;  और

 क्या  केरल  के  जल  और  अपशिष्ट  जल  भश्राधिकरण  ने  चलियार  नदी  के  जल  के

 बेहतर  प्रयोग  के  लिए  कोई  रश्वा  है  ?

 ओर  विश्वत  मंत्री  बो०  :  और  नदी  जल  के  उपयोग

 के  लिए  परियोजनाओं  का  आयोजना  तथा  निष्पादन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता

 हं  केरल  सरकार  ने  एरियाकोड  सिचाई  परियोजना  बेपोरपुझा  परियोजना  कें  नाम  से  भी

 जानी  जाती  पर  परियोजना  रिपोर्ट  तकनीकी  जांच  तथा  योजना  आयोग  की  स्थीक्ृति  प्राप्त

 करने  हेतु  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  1979  में  प्रस्तुत  की  परियोजना  में  केरल  के

 प्रदापुरम  तथा  कालीकट  जिलों  में  सिंचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  चलियार  नदी  के  जल
 के  उपयोग  की  परिकल्पना  की  गई  है  जब  कि  यह  स्कीम  केन्द्रीय  आयोग  के  परीक्षणाधीन  थी
 लेकिन  केरल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  विकसित  भूमि  के  जल  मग्न  होने  को  कम  करने  के

 लिए  वे  और  अन्वेषण  कर  रहे  हैं  तथा  अशोधित  परियोजना  उसके  पश्चात्‌  की  केरल

 सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  अभी  तक  आशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 उत्पावकता  थोड़े  का  अन्तरिस  प्रतिवेदन

 1421.  थी  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 अधि
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 क्या  केन्द्र  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  में  अड़चनें  उत्पन्न  करने  बाले  तत्वों  का  पता
 लगाने  और  तथा  उद्यम  स्तरों  पर  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपाय  सुझाने  हेतु
 स्थापित  किए  गए  उतपादकता  बोड  का  प्रतिवेदन/अन्तरिम  प्रतिवेदन  सरकार  को  मिल  गया

 यदि  तो  बोर्ड  के  निष्कष  और  सिफारिश  क्‍या  हैं  ;  और

 केन्द्र  द्वारा  उन  पर  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  सूचना  एकल  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदवेविद्यालयों  द्वारा  कम्प्यूटर  पाठ्यक्रम  शुरू  कियों  जानो

 1422-  भौ  अनादि  च  रणदास  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 उन  विश्वंविद्यंलयों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  अभी  तक  विभिन्‍न  कर््प्यूटर
 क्रम  शुरू  नहीं  किए  और

 विश्वविद्यालयों  को  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  इस  प्रकार  के  पाठ्यक्रमो ंकै  लिए
 मली  केन्द्रीय  सहायता/विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द  :  निम्नलिशित  विश्वविद्यालय  समय
 घिभिन्‍न  संगणक  पाठ्यक्रम  प्रदाव  करते  हैं  :--

 1.  रुड़की  विश्वविद्यालय

 2.  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 3.  बनारस  हिन्दु  विश्वविद्यालय  ठेक

 4.  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  सीं.ए

 5.  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  ए«

 6.  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 7.  पुणे  विश्वविद्यालय

 8.  बड़ौदा  का  विश्वविद्यालय

 9.  आन्ध्र  प्रदेश  विश्वविद्यालय  ए

 10.  ओसमानिया  विश्वविद्यालय

 अंन्ना  मद्रास  ए
 और  सी

 हदराबाद  विश्वचिद्यालय  टेक  -
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 13.  सरदार  पटेल  विश्व  धिद्यालय  सी

 14.  कुरूक्ष त्र विश्वविद्यालय
 '

 15.  रांची  विश्वविद्यालय

 16.  केरल  विश्वविद्यालय

 17.  उत्कल  धिश्वविद्यालय

 18.  गोहांटी  विश्वविद्यालय

 19.  ग्रुजरात  विश्वधिद्यालय

 20.  बंगलोर  विश्वविद्यालय

 21.  पंजाब  विश्वविद्यालय

 22.  जम्मू  विश्वविद्यालय

 23.  जोधपुर

 24.  उत्तरी  बंगाल  विश्वविद्यालय

 25.  मदुरे  विश्कामराज  घविश्वविद्यालय

 26.  नागपुर  विश्वविद्यालय

 27.  भोषाल  विश्वधिद्यालय

 28.  महिला  विश्वविद्यालय

 29.  अन्नामलई  विश्वविद्यालय

 40.  काशी  विद्यापीद

 संगणक  में  जनशक्ति  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  भारत  सरकार  का  इलेक्ट्रोनिक
 विभाग  अनावर्ती  अनुदान  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ।  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  आवर्ती

 किस्म  का  खर्च  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  घहन  किया  इन  पाठ्यक्रमों  के

 लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वि०  अ०  आ०  ने  विश्वधिद्यालयों  को  कुल  20,  02,  199  ₹०
 का  आवर्ती  अनुदान  दिया  इलेक्ट्रानिकी  घिभाग  द्वारा  दिये  गए  आवर्ती  अनुदान  के  ब्यौरों  का
 पता  लगाया  जा  रहा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  पारेषण  प्रणाली  को  देखभाल

 1423-  थो  थो०  एम०  बनातवाला  :

 कुमारी  पुष्पा  देवी  :  कया  सिचाई  झोर  विश्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  विद्युत  पारेषण  प्रणाली  की  देख  भाल  में  भेद-भाव
 के  संबंध  में  दिनांक  is  1985  के  आफ  इंडियाਂ  के  प्रथम  पृष्ठ  पर
 एपेबटिक  दू  सेफ्टीਂ  शोषेक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  ।  :

 44,
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उल्लिखित  विशेष  अवसरों  पर  क्‍या  उपचारात्मक

 कार्य  वाहो  की  गई  है  ;  और

 उक्त  पारेषण  प्रणाली  की  देख-भाल  में  सुधार  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ।

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदण  नेहरू  )  :

 ओर  समाचार  मद  में  बताई  गई  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  डंसू  द्वारा

 कार्य  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  खरा/बयों  को  दूर  करने  के  लिए  एक
 अभियान  चलाए  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  हों  :--

 1:  उपयुक्त  फ्यूज  के  साथ  समुचित  कट्‌-आउट  का  प्रावधान  करना  ।

 2.  केनेक्शन  पर  समुचित  इन्शुलेन्शनअन्शुलेशन  स्‍लीव  का  इस्तेमाल  करना  जहां  पर  बसिम

 भौर  कट  भाउट  ।  फ्यूज  के  अभाव  में  अस्थायी  उपाय  के  रूप  में  सीधी  वायरिंग  की  गई

 3.  लापता  जंक्शन  बक्सों  और  कबरा  को  लगाना  ।

 4.  फेवल  आमेर  की  समुचित  सुरक्षा  के  लिए  सभी  जंक्शन  प्वाईटों  पर  अर्थ  बायर  की

 व्यवस्था  करना  और  सभी  बर्गेर  दबी  केवलों  को  समुचित  गहराई  पर  भूमिगत  करना  ।

 इसके  अतिरिक्त  काये  के  नियमित  अनुरक्षण  के  अलावा  बिजली  सप्लाई  की  भोवर  हैड
 प्रणाली  के  लिए  भी  समुचित  सुरक्षा  को  व्यवस्था  की  जा  रही  तथा  कमी  वाले  प्वाईटों  को

 भर  डंसू  द्वारा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  डेसू  उपभोक्ताओं  की  सावधानी  के  लिए  मार्गंदर्शी

 सिद्धान्तों  को  दर्शन  घाले  सावेजनिक  नोटिस  भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 ताप  बिजलो  घरों  का  कार्य  निष्पादन

 gag.  भी  विमल  कान्ति  घोष  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  ताप  बिजली  घरों  का  कार्य  निष्पादन  पिछले  कुछ  वर्षों  हनासोन्मुखी

 प्रवृत्ति  प्रदर्शित  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गये  हैं  उठाने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  अरुण  :  जी  नहीं  ।  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  जो  है  कि  1979.80  के  दौरान  लगभग  33.5-/.41,
 1984-85  के  दौरान  बढ़कर  50.1-/.  हो

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ताप  विद्यू.त  केन्द्रों  के
 कार्ये  निष्पादन  में  और  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  अनेक

 उपाय  किए  जा  रहे  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--
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 (1)  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तगत  मौजूदा  ताप  विद्य॒त  केन्द्रों
 का
 नवीन

 तथा  आधुनिकीकरण  ।

 (2)  पर्याप्त  मात्रा  में  और  समुचित  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की  तथा  स्वदेशी  एवं  विदेशी

 स्रोतों  से फुटकर  पुर्जों  की  ब्यवस्था  करने  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  सहायता

 (3)  इंजीनियरों  और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्भिकों  को  प्रशिक्षण

 संभावित  सिचाइ  साधनों  का  उपयोग

 भ्रो  मुरलोधर  क्या  सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  अब  तक  केवल  60  प्रतिशत  सिंचाई  क्षमता  का

 उपयोग  किया  है  ;  और

 यदि  तो  सातवीं  योजना  अधंधि  के  दौरान  सरकार  द्वारा  देश  में  विद्यमान
 सिचाई  क्षमता  का  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सिचाहइं  ओर  विद्युत  संत्रो  बो०  :  जी  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  नीति  यह  है  कि  उन  निर्माणाधीन  स्कीमों  जो
 उन्नत  में  हैं  और  भांशिक  अथवा  पूर्ण  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  सक्षम  प्रा  करने

 लिए  पर्याप्त  निधियाँ  की  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  योजना  अवधि  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  हो

 पर्याप्त निधियाँ की व्यवस्था  जाए  लय  ः
 डेका

 अवधि
 ली सिपाया  हाल्द  स्टेशन  पर  ठेका  प्रणालो  सभाप्त

 भी  कालो  प्रतांद  पाण्डेय  :  क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  रू  और  जलालपुर  रेलवे  स्टेशनों  के बोच  सिपाया

 हाल्ट  स्टेशन

 यह  सच  है  कि  इस  हाल्ट  स्टेशन  पर  टिकटों  की  बुकिंग  और  स्टेशन  का  रख-रखाव
 उसी  गाँव  के  एक  अ्यक्ति  द्वारा  पिछले  स्टेशन  षर्षों  से  ठेका  प्रणाली  पर  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  हाल्ट  स्टेशन  पर  ब्‌किंग  और  उसके  रख-रखाव  के
 मामाले  में  इस  ठेका  प्रणाली  को  समाप्त  करने  तथा  इस  कंये  को  रेल  विभाग  के  केमंचारियों
 को  सॉंपने  का  है  ?  भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  भत्र  बंसोी  :  जी

 सिपाया  हाल्ट  पर  टिकटों  की  बिक्री  कमीशन  के  आधार  पर  उठ केदारों  द्वारा  की
 जातो  टिकटों  की  बिक्री  का  ठेका  की बिक्री  को  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  को  दिया  गया

 था|  उनका  यह  ठ  का  बिक्री का ठेका  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था  वह  श्री  दलीप  कुमार

 था
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 को  दे  दिया  गया  जो  उस  समय  से  कार्य  कर  रहे  हाल्ट  स्टेशन  का  अनु रक्षण  रेल

 शन  द्वारा  किया  जाता  >

 और  टिकटों  की  वतंमान  बिक्री  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  कोई  अस्ताव

 नहीं  है  क्योंकि  ठेका  प्रणाली  के  अन्तगंत  भी  सिपाया  हाल्ट  भारी  घाटे  में  चल  रहा  है  ।  यदि

 यह  कार्य  रेल  कमंचारियों  द्वारा  जायेगा  तो  घाटा  और  भी  अधिक  होगा  ।

 ]

 सी०  आई  ०  गिव्स  लेवर  ए  राँ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 .  427:  भी  एस०  रघुमा  रेड्डो  :

 श्री  अजय  विद्वाद्ञ  :  कया  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ्््ि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  |  जून  1985  की  ब्लिट्ज  पत्रिका  में  सी०  आई०
 गिब्स  लेलर  एरा  डीलਂ  से  श्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 ()  यदि  हां,-तो  सरकार  का  विचार  भारतीय  नौवहन  बम्बई  के  कार्यकरण
 ओर  उसकी  खामियों  की  जांच  करवाने  का  है;और

 यदि  वो  इसका  क्या  कारण  है  तथा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  संत्रायल  के  राज्य  मंत्रो  जियाठरंहमान  :

 और  चूकि  भारयीय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  कूती  मूल  का  कोई  खास
 मामले  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  इसलिए  भारतीय  नौवहन  निगम  के  कार्य  की  जांच  करते

 दका  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 [  हिन्दो  ]

 छटी  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  प्राप्त  बिजलो  लक्ष्य

 1428.  भी  मोहम्सद  महफूज  अली  खां  :  क्या  सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा[क रंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1980-85)  के  दौरान  बिजली
 को  संस्थापित  क्षमता  कितने  मेगावाट  तक  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ;

 छटी  योजना  अवधि  के  दौरान  कितने  मेगावाट  क्षमता  प्राप्त  को  थी  ;  और
 क्‍या  इस  सबंध  उपलब्धि  लक्ष्य  से कम  थी  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  से  उत्तर  प्रदेश  में  छटी
 योजनावधि  के  दौरान  1८:72  मेगाघाट  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1912  मेगावाट  नई  उत्पादन

 Al



 लिखित  उत्तर  1  1983

 क्षमता  सुजित  की  इस  प्रकार  योजना  का  लक्ष्य  1070  मेगावाट  की  क्षमता  से  पिछड़
 इसमें  टाँडा  ताप  विद्यूत  परियोजना  (4५110  और  बअनपारा  ताप

 विद्युत  परियोजना  (35210  शामिल  पिछड़  जाने  के  कारण  निष्तानुसार

 यूनिट  का  नाम

 अनपारा  ताप  घिद्यूत  परियोजना

 टांडा  ताप  विद्युत  परियोजना

 --->_हह.तमतहनंि॒ल्‍तहाहॉहक6लनक्‍ॉमक्‍.0._-_ऑहम-तह>+>+३+नंनॉन_ंॉ"0२ोऔ-_____त_न्‍...स्‍नन्‍.-...त्

 पिछड़े  जाने  के  कारण

 1.  विभिन्‍न  भआनृषंगिक  उपस्कार  के  लिए
 आडर  देने  में  विलम्ब  ।

 .  मले  द्वारा  स'लाई  में  घिलम्ब  । त्

 3.  विभिन्‍न  सिविल  कार्यों  के  क्रियान्वयन
 में  विलभ्ब  ।

 4-  निधियों  की  कमी  |

 ,  टर्वो  जेनरेटर  की  के  उत्थान
 कार्य  की  धीमी  गति  ।

 1.  निश्चियों  की  कमी  परियोजना  के  लिए
 अनियमित  रूप  से  नकदी  उपलब्ध

 2.  विभिन्न  अनुष  गिक  उपस्कारों  के
 आर्डरों  को  अन्तिम  रूप  देने  में
 विलम्ब  ।

 wn

 सध्य  रेलवे  के  कट्‌्टो  बीना  सेवशन  पर  बंम्बइं  ओर  इलाहाबाद  के  बोच  सोधी  एक्सप्रस  गाड़ो

 1429.  श्री  नन्द  लाल  चोधरी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  में  बम्बई  और  इलाहाबाद  के  बीच  बरास्ता  कटनी-बोना  सेक्शन
 पर  एक  सीधी  एक्सप्रस  गाड़ी  चलाने  की  मांग  की  गई  है  ;

 क्‍या  बस्वई  और  इलाहाबाद  के  लिए  उक्त  संक्शन  पर  कोई  एक्सप्रस  गाड़ी
 चलाने  अथवा  किसी  अन्य  गण्डी  को  उस  रास्ते  मोड़ने  की  कोई  योजना  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  बम्बई  जौर  इलाहाबाद  के  बीच  बरास्ता  कटनी-बीना  सेक्‍्सन  पर
 एक्सप्रंस  गाड़ी  कब  तक  चलाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :

 जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 48
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 पे
 .

 देश  में  नोकाओं  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 थीं  एन०  इनिस  :  क्‍या  नोवहन  और  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  देश  में  नौकाओं  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देती  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  स+त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  जियाउरहमान  :
 #

 भारतीय  शिपयार्डों  को  ट्रावलर  की  गलत  की  33  प्रतिशत  राशि  अधिक  सहायता
 के  रूप  में  मन्जूर  की  जाती  भाथिक  सहायता  के  अतिरिक्त  उक्त  ट्रावलर  खरीदने  वाली
 कभ्पनी  को  6-75  प्रतिशत  प्रति  ब्याज  दर  पर  जहाज  की  लागत  के  95  प्रतिशत  तक  ऋण
 दिया  जाता  यह  ऋण  ट्रावलर  भेजने  की  तारीख  के  बाद  15  घाषिक  किश्तों  में  लिया  जाता

 है  जिसमें  एक  वर्ष  की  छूट  भी  शामिल  है  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निग्स  के  कर्मचारियों  को  हड़ताल
 जा  1431.  भरी  एन०  टोम्बों  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  धित्तीय  वर्षो  के  दौान  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के

 चारियों  ने  कुल  कितनी  हड़तालें  कीं  तथा  इन  हड़तालों  की  अवधि  कितनी-कितनी  थी  तथा

 तालियों  की  मुख्य  मांगें  क्‍या  थीं  ;

 ,  क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्मान  निगम

 द्वारा  हाथ  में  ली  गई  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  और  राज्य  परियोजनाओं  में  उक्त  निगम  के

 कमंचारियों  की  बार-बार  और  लम्बी  हड़तालों  के  कारण  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रगति

 नहीं  हुई  ;  और

 यदि  तो  श्रमिक  समस्याओं  को  स्थायी  रूप  से  हल  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 टक  छढपाय  कर  रही

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  अरुण  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ; ह
 जी  ।  कुछ  परियोजनाओं  के  कार्य  को  प्रगति  में  कामिकों  के  आन्दोलन  के

 कारण  वाधा  आई  थी  ।

 कार्भिकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  अनेक  बंठकों  के  अनुसरण  में  कार्मिकों  द्वारा

 उठाई  गई  सभी  मुख्य  मांगों  पर  समझौता  होने  के  पश्चात  कामिकों  की  यूनियन  के  साथ  राष्ट्रीय

 है  परियोजना  निर्माण/ने  चार  वर्ष  की  अवधि/निगम  के  लिए  1983  में  एक  समझौते

 |  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  तत्पश्चात  कामिक  द्वारा  उठाए  गए  मुदर्दों  और  मांगों  पर  भी

 !  है



 क्धक्म्प्य  7  प्री

 लिखित  उत्तर  1  1985

 विमर्श  किया  गया  और  कुछ  बंठकों  के  बाद  इनका  समाघन  किया  गया  ।  का्भिकों  द्वारा  समय
 समय  पर  उठाए  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  विवार  करने  के  लिए  तथा  तत्काल  समझौता  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के  प्रबंधकों  ने  विभिन्‍न  रतरों  पर  मंच  बनाने  के  लिए
 कदम  छठाए

 विवरण

 वित्तीय  वर्ष  हड़तालों  मवधि
 की  संख्या

 #

 हड़ताल  कर्ताओं  द्वारा  उठाई
 गई  मुख्य  मांगें

 पिछले  तीन  1982-83  ।  11  से  13
 वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  परियोजना  1583
 निर्माण  निमम  के  कामिकों  द्वारा
 बे  अई  हड़तालों  की  संख्या  एवं

 और  हड़तालकर्ताओं  हारा

 उठाई  गई  मुख्य  मांगें

 1983-84  15  1984

 र्रः

 1984-852  2  15  अगस्त  से
 15  नवम्बर

 84  ए०
 सी०  भार०

 परियोजनाओं

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  सभी
 श्रेणियों  के  वेतन  का

 निर्धारण  उप
 दारों  की  प्रणाली  को
 समाप्त  परियोजना

 सेवाओं  को
 मित  करना  भादि  ।

 तथ

 चला  भत्तਂ  को  बढ़ाकर  ~

 40  प्रतिशत  -  करना
 सप्लाई  श्रमिकों  को
 गीय  कामिक
 निकाले  गए  कामिक  को

 बहाल

 मकान  किराया  भत्त
 दर  में  80
 से  भविष्य  निधि
 दान  8  प्रतिशत  की  दर

 से  कर्ंचारोी  संघ  के
 सदस्यों  को  विशेष

 स्मिक  फालतू
 श्रमिकों  को
 सप्लाई  श्रमिकों  को
 गीय  कामिक

 हड़ताल  अवधि  के  वेतन
 का  विभागीय
 कर्मचारियों  द्वारा
 नरी  का  चलाया
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 2  3  4  5
 जा  व्ियथनओओ

 24  नबम्बर  से  चखा  भत्ते  को

 25  सप्लाई  श्रमिकों  को  बिभा«

 85  गीय  कॉमिक  बनाना  ।

 चूखा

 भारत  में  तकनोको  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  के  लिए  संयुक्त  राष्द्ू

 विकास  कायक्रम  परियोजना

 1432.  भी  बोी०  शोभनाद्रोइवर  राव  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  भारत  में  पाठ्यक्रम  के  घिकास  के  लिए

 तकनी की  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  और  इसे  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  से  जोड़ने  के  लिए
 13.20  लाख  डालर  की  एक  परियोजना  का  अनुमोदन  किया  है

 ;  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  संक्षेप  में  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  तकनीकी  शिक्षा  पाद्यचर्या
 विकास  के  लिए  एक  परियोजना  के  दूसरे  चरण  पर  वित्त-मंत्रालय  और
 यू०  एन०  डीं०  यूनेस्को  के  बीच  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  परियोजना  में  दो  वर्ष  और  9
 महीने  की  अवधि  में  13,  16,  454  अमेरिकी  डालरों  की  सहायता  की  व्यवस्था  है  ।  परियोजना
 का  तत्काल  मुख्य  रूप  चण्डीगढ़  और  मद्रास  स्थित  चार
 तकनीकी  शिक्षक-प्रशिक्षण  संस्थानों  में  शैक्षणिक  सामग्री  गौर  सूचना-संसोधनों  के
 निर्माण  और  प्रचार  के  लिए  क्षमताओं  को  स्थापित  देश  में  पालितेक्निक/तकनी  की  शैक्षिक
 पद्धति  की  सहायता  करना  अनुमोदित  परियोजना  दस्तावेज  की  एक  प्रति  वित्त-मंत्रालय

 द्वारा  लोक  सभा  सचिवालय  को  भेज  दी  गई  है  और  यह  उनके  पास
 अवलोकनाथथे  उपलब्ध  हैं  ।

 ह

 महिलाओं  का  कल्याण  ओर  विकास

 1433.  आओ  के  डो०  सुलतान  वया  समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  महिलाओं  के  कल्याण  भर  विकास  में  लगे  ऐसे  संगठनों  के  नाम  कया

 हैं  जिन्हें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनुदान  दिया  जाता  है
 ;  और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  महिलाओं  के  संगठनों  को  अनुदान  के  रूप  में  कितनी
 घनराशि  दी  जाती  है  ?

 ससाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एसਂ
 ओर  सृचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  Smee  जकनर  +
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 तेलगू-गंगा  परियोजना

 1434,  भरी  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यहबताने  की  ,
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गंगा  तेलगू  परियोजना  कब  प्रारम्भ  की  गई  थी  ;

 उक्त  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;

 परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  घनराशि  खच  हुई  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  घित्तीय  बाधाओं  के  कारण  परियोजना  की  प्रगति  धीमी  हो
 गयी  है  ;  भीर

 (2)  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  परियोजना  को  निर्धारित  समय  पर  पूरा  करने  के

 लिए  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  देने  की  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  तेलूगु
 शंगा  का  निष्पादन  1983-84  के  दौरान  शुरू  किया  था  ।

 आार७  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  परियोजना  रिपोर्ट  के  अनुसार  637  करोड़े  रपए

 राज्य  सरकार  के  सातवीं  योजना  दस्तावेज  के  मसौदे  के  अनुसार  मा  तक

 68.42  करोड़  रुपए

 भारत  सरकार  को  ऐसी  किसी  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 (४)  ऐसा  कोई  प्रस्ताध  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बिललो-जयपुर  रेल  लाइन  को  दोहरा  बनाना

 5.  क्री  बनवारी  लाला  बरेवा  :

 भो  लाल  राम  कंन  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  रेल  गाड़ियों  के  आने-जाने  में  बिलम्ब  से  बचने  के  लिए  दिल्ली  में  जयपुर  तक
 की  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?
 हु

 रेल  संत्री  बंसी  :  और  दिल्ली-जयपुर  खण्ड  पर  गढ़ी  हरसरू
 और  खलीलपुर  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  कार्प  प्रगति  पर  इसका  पूरा  होना
 लुवर्ष  घन  को  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  इस  समय  इस  खण्ड  पर  रेवाड़ी  से  आगे  जयपुर
 तक  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  अन्य  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेंड  द्वारा  दोषपूर्ण  जनरेदरों
 को  आपूर्ति

 1436.  थ्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :
 शो  अजित  कुमार  साहा  !  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कुछ  विद्यूत॒  परियोजनाओं  को  दोषपूर्ण
 टर्बोजनरेटरों  की  आपूर्ति  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सिचाहं  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अद्ण  :  द्वारा  सप्लाई  किए
 गए  200/210  मेगावाट  जनरेटरों  में  से  कुछ  में  स्टेटर  शीतलत  प्रणाली  में  हाइड्रोजन  संबंधी

 कठिनाई  जबकि  110  मेगावाट  यूनिटों  में  से  कुछ  में  जनरेटर  की  कोएल्स  में  खराबी
 थी  ।

 तथा  उनके  सहयोगियों  द्वारा  कठिनाइयों  की  जांच  कौ  गई  है  और  दोषों
 को  ठोक  करने  के  लिए  चरणबद्ध  ढंग  से  कारंवाई  शुरू  की  गई

 उत्तर  प्रदेश  में  स्वीकृत  रेल  परियोजनाएं

 1437.  भ्रो  राम  कुमार  राब  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  रेल  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  धर्ष  1983  से
 अब  तक  मंजूर  की  गई  हैं  तथा  जिनका  निर्माण  काये  शुरू  किया  गया  है  ;  और

 (a)  इन  परियोजनाओं  के  सध्बन्ध  में  क्या  वास्तविक  प्रगति  हुई  है  ओर  इन  पर  कितनी
 धनराशि  खच  हुई  है  ?

 रल  संत्रो  बंसो  :  ओर  उत्तर  भ्रदेश  में  स्वीकृत  और  1.  83  से
 निर्माण  के  लिए  शुरू  की  गयी  परियोजनाओं  (|  करोड़  रुपये  से  धिक  की  का  ब्योरा
 घंलग्न  घिवरण  में  दियां  गया  है  ।
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 सा  बावाद  ओर  केन्द्रीय  टसिनल  के  श्ींच  लियसित  दिल्‍लो  परि  बहन  निगम
 सेवा  शुरू  करना

 1438.  भी  केंशवराव  पारधी  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  में  भीड़भाड़  करने  की  सरकार  की  नीति  को  ध्यान  में

 रखते  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  गाजियाबाद  क्लादि  को  नए

 नगर  प्राधिकरण  क्षेत्रों  सामान्य  किराए  ढांचे  के  आधार  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की

 नियमित  बस  सेवा  चलाए  जैसा  कि  नोएडा  के  मामले  में  किया  गया  क्‍या  कोई
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  साहिबाघषाद  से  केन्द्रीय  सचिवादलय  और  इस  के  आस  पास  के  दफतरों

 में  बड़ी  संख्या  में  आने  वाले  लोगों  के  लिए  साहिबाघाद  और  केन्द्रीय  टमिनल

 के  बीच  किस  समय  तक  नियमित  परिवहन  सेवा  शुरू  कर  दी  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ?

 नौबहन  ओर  परिवार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमभान  :  से

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  पर  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड्ड  द्वारा  घिचार  किया  जायेगा  जो  आवाह  और  निर्माण  मंत्रालय  के

 तहत  कार  करता  है  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  को  अभी  योजना  ओर  उसके  तहत
 स्कीम  तैयार  करनी  अन्तर्रान्‍्यीक्ष  रूटों  पर  बस  किराए  संबंघत  राज्य  परिवहन  प्राधिकरणों

 द्वारा  तय  किए  जाते  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  उपनगरीय  क्षेत्रों  में  यात्री

 सेघाओं  के  लिए  शहर  की  बस  सेवाओं-सेवाओं  में  वसूल  किए  जा  रहे  किरायों  के  आधार

 पर  निर्धारित  नहीं  किए  जा  सकते  ।

 दावर  सेन्ट्रल  ओर  चल  गेट  रेलवे  स्टेशनों  को  रेल  सागे  से  जोड़ना

 1439-  श्री  एस०  जो  घोलप  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  रेलवे  के  दादर  सेन्ट्रल  रेलवे  स्टेशन  से  चर्च  गेट  रेलवे  स्टेशन  को

 रेल  मागं  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  क्या  है  ?

 रेल  सम्त्रो  बन्सी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 68
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 प्रारस्मिक  अवस्था  पर  कुष्ठ  रोग  के  उपचार  के  कारण  रोग  मुक्ति
 के  बार  में  प्रचार

 1440.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुष्ठ  रोग  ब॒  तो  संक्रामक  है  और  न  ही  बंशानुगतं

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यदि  प्रारम्प्रिक  अवस्था  पर  इस  रोग  का  इलाज  किया
 जाए  तो  इस  रोग  से  मुक्ति  मिल  सकती

 यदि  तो  इस  तथ्य  का  व्यापक  प्रचार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और
 उनके  क्या  परिणाम  निकले  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  कया  है

 ॥  सिचाइ  ओर  विद्युत  मन्त्रों  बो०  :  कुष्ठ  एक  संचारी  रोम्र

 यह  आनुवंशिक  नहीं  हैं  ।

 और  राष्ट्री  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अधीन  स्वास्थ्य  शिक्षा  को  उच्च
 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  वर्ष  1985-86  के  दौरान  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलापों  के  लिए
 52.00  लाभ  रुपये  की  धनराशि  प्रदान  की  गई  है  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  स्वास्थ्य  शिक्षा
 के  संबंध  में  घिस्तुत  मार्ग  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  इन  मार्ग-निर्देशों  का  भाशय  रेलवे

 पंचायत  कार्यालयों  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उप  केन्द्रों  भादि
 स्थानों  पर  फिल्म  बैनसे  फोटोग्राफ  आदि  का  प्रदर्शन  करके  आम  जनता

 को  कुष्ठ  के  संबंध  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  देना  है  ।  लोगों  को  कुष्ठ  रोग  और  इसके  उपचार  के  बारे
 जानकारी  देने  के  लिए  समाचार  और
 स्वास्थ्य  सांस्कृतिक  पुतली  का  नाच  भादि  जैसे  अ।घुनिक  दूरसंचार  के  माध्यमों
 को  भी  इस  कार्य  में  लगाना  है  ।  है

 कप्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  लगे  चिकित्सा  तथा-चिकित्सा  कामिक  लोगों  के  घरों
 का  दौरा  करते  समय  उन्हें  रोग  का  जल्दी  पता  लगाने  के  फायदे  तथा  नियमित  उपचार  से  रोग
 ठीक  हो  जाने  के  बारे  में  बतलाते  हैं  ।

 इन  उपायों  के  परिणाम  स्वरूप  पतालगाए  उपचार  किए  गए  तथा  उपचार  के
 बाद  डिस्चाज  किए  गए  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्यः  हाल  ही  के  वर्षों  में  बढ़  गई  है  ।

 ह
 राज्यों  में  माडल  स्कूल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 1441.  श्री  सो०  भाधव  रेड्डी  :

 श्री  वनवारों  लाल
 झों  सोमनाथ  रथ  :  क्या  शिक्षा  मम्त्री  यह  बताने  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 के
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 क्या  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  माडल  स्कूल  स्थापित  करसे  का  कोई  प्रस्ताव  प्रकार
 के  समक्ष

 तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  घिशेषताएं  क्‍या  हैं  ;  भौर

 ये  माडल  स्कूल  केन्द्रीय  सरकार  के  सीधे  नियन्त्रण  में  होंगे  अथवा  सम्बद्ध  राज्य
 सरकारों  के  नियन्त्रण  में  होंगे  ?

 शिक्षा  भ्रन्त्रो  कृष्ण  चंद्र  :  से  सातवीं  योजना  अधधि  के  देश

 के  प्रत्येक  जिले  में  एक  माडल  स्कूल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन

 शोध॑स्थ  अनुसंधान  वेशानिकों  का  एक  पूल  तंयार  करने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  योजना

 1442.  भो  वढ्धि  चलन  जन  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  संकायों  में  शीषंस्थ  अनुसंधान  वैज्ञानिकों  या  एक

 पूल  तैयार  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अनेक  योजनाएं  शुरू  की  हैं  ;
 भोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ओर  विज्ञान  और  मानविकी  में  उच्च
 कोटि  का  अनुसंधान  प्रौन्‍नत  करने  और  विश्वविद्यालयों  के  विभागों  और  केन्द्रों  को  सुदृढ़-बनाने
 के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अनुसंघान  वेज्ञानिकों  का  एक  संदर्ग  बनाने  का  दिफंय
 किया  है  |  इस  प्रयोजन  फे  लिए  भायोग  ने  व्विज्ञान  और  इजीनियरी  में  100  पदों  तथा
 की  तथा  समाज  विज्ञान  में  100  पर्दों  का  घृजन  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  योजना  के
 गेंत  लेक्चरारों  क्ले  स्तर  पर  नियुक्तियां  प्रत्येक  वर्ग  में  10  :  30  :  60  के

 अनुपात  में  की  जाती  अब  भायोग  ने  विज्ञान  विषयों  में  लेक्चरानों  के  ग्रंड  में  28
 तथा  मानविकी  तथा  समाज  बविज्ञानों  में  3]  अनुसंधान  वैज्ञानिक  नियुक्त  किए  इनके
 अलावा  विज्ञान  विषयों  में  रीडरों  के  ग्रेड  में  ।7  नियुक्तियां  तथा  मानविकी  तथा  समाज
 विज्ञान  में  12  नियुक्तियों  की  गयी  प्रोफेसरों  के  ग्रंड  में  अभी  तक  कोई  नियुक्ति  नहीं  की

 है।ये  नियुक्तियां  ठके  के  आधार  पर  की  जाती  हैं  तथा  चुने  हुए  वैज्ञानिकों  को

 अनुसंघान  काये  के  लिए  उतकी  पसन्द  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  भेज  दिया  जाता

 वर्षा  के  कारण  खराब  हुई  ओषधियां

 1443.  भ्रो  बिजय  एस०  पादिल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  वर्षा  के कारण  बम्बई  में  40  लाख  रुपए  मूल्य  की
 थओषधियां  खराब  हो  गंयी  थीं  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  निधारण  उपाय  न  करने  के  क्या  कारण
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 क्‍या  उस  जब  वर्षा  का  पानी  गोदाम  में  घुसना  प्रारम्भ  हो  गया  तो  कुछ
 ओषधियों  को  बचाने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  था  ;  और

 लापरवाही  करने  वाले  कमंचारियों  के  विरुद्व  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गयी  तो

 वह  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  ::  भारी  बाढ़  के  कारण  23,42,226  रुपये  की  कीमत
 दबाइयां  क्षतिग्रस्त  हो  गयी  थीं  ।

 1974  में  जबकि  इस  शताब्दी  की  सबसे  भारी  वर्षा  हुई  भायखला  क्षेत्र  में

 अभूतपूर्व  आने  के  बावजूद  भायकला  अस्पताल  के  तहखाने  में  बाढ़  का  पानी  नहीं  आया
 था  |  1985  के  पहले  पखवाड़े  में  भारी  वर्षा  होने  पर  भी  भायकला  चिकित्सा  भण्डार  में
 पानीं  नहीं  पहु चा  ।  इसलिए  बाढ़  की  रोकथाम  के  लिए  कोई  उपाय  करना  अ,वश्यक  नहीं
 सम्रझा

 इस  बार  बाढ़  अचानक  आ  गयी  थी  इसलिए  यह  सम्भव  नहीं  हुआ  क्योंकि
 को  बचाने  की  कोशिश  करने  में  हमारे  केमंचारी  की  संख्या  को  खतरा  बाद  में

 1,47,403  रुपए  कीमत  की  दवाईयां  बचा  ली  गयी  थीं  ।

 )  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  इस  मामले  की  जांत्र  की  उनकी  म/लूमात  के

 नुकसान  किसी  कमंचारी  की  किसी  लापरपाही  के  कारण  नहीं  हुआ

 दिल्‍ली  को  विद्युत  आवश्यकता

 1444,  भरी  जयप्रकाज्ञ  अग्नवाल  :  वेंया  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  की  बिजली  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  योजना  परिव्यथ  तथा  अतिरिक्त  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  तो  कया

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  अरुण  सातवी  योजना  में  दिल्ली  में

 भ्रतिष्ठापित  करने  के  लिए  315  मेगाचाट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  अनुमोदित  की

 गई  है  ?

 सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और

 बे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अभी  अनुमोदित  किया  जाना  315  मेगावाट
 प्रतिष्ठापित  करने  के  जिए  अपेक्षित  भ्रतिरिक्‍्त  निधिियों  की  व्यवस्था  करने  का  निर्णय

 लिया  गया  है  ।

 सुवर्ग  रेशा  अहुछद॒देशोथ  परियोजना

 1445.  भोमतो  जयम्ती  पटनाश्रक  :  क्या  सिचाइ  ओर  विद्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 सुवर्ण  रेखा  अन्तर-राज्य  बहुउद्देशीय  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या

 उक्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्र  और  बिहार  तथा  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  द्वारा  कितनी-कितनी  राशि  खर्च  की  जाएगी  ;

 उक्त  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  में

 कुल  कितने  हैक्टेयर  भूमि  सिंचाई  के  अन्तगंत  आ  जाने  की  आशा  है  ;  और

 इस  अन्तर-राज्य  परियोजना  को  पूरा  करने  के  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 है  ;  और
 हु

 सियाई  ओर  विद्यूत  मंत्री  बो०  :  और  सुवर्ण  रेखा
 जनों  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  480.90  करोड़  रुपए  हैं  जिसमें  उड़ीसा
 तथा  पश्चिम  बंगाल  का  हिस्सा  क्रमशः  378.43  करोड़  रुपए  97.57  करोड़  रुपए  तथा  4.85
 करोड़  रुपए  केन्द्र  इस  परियोजना  की  का  कोई  वहन  नहीं  कर  रहा
 है  ।

 परियोजना  के  पूरा  होने  उड़ीसा  में  90,000  हैक्टेयर  बिहार  में  160,000
 हैक्टेयर  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  5,000  हैक्टेयर  क्ष त्र सिचाई  के  अन्तगंत  लाया  जाएगा  ।

 इस  परियोजना  पर  जब  करोड़  रुपए  व्यय  किए  जा  चुके  चांदिल  बांध
 तथा  गलुदिह  बराज  पर  निर्माण  काये  शुरू  हो  गया  चांदिल  धाम  इचा  दायां  नहर
 गलुदिह  लिक  नहर  तथा  खरकई  बराज  दायां  नहर  पर  भी  निर्माण  कार्य  चल  रहा  खरकई
 बांध  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  का  कार्य  उन्नत  अवस्था  में  है  ।

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  सध्य  प्रदेश  विद्युत  शक्ति  का  उत्पादन

 1446.  भ्रो  प्रताप  सानु  कया  ्रयाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  में  निर्माणाधीद
 उच्च  ताप  विद्यूत  स्टेशन  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय  पर  प्रा  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  बौर

 छठी  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  ताप  विद्य,त  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था  तथा  छठी  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  वास्तव  में  कुल  कितनी  विद्य त  पेंदा  की

 गई  थी  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  से  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  को  रबा

 सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  की  200-200  मेगावाट  की  3  यूनिट  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा
 सामान्यतः  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चालू  कर

 दी  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  ताप  बिल त
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 निगम  ने  छठी  योजना  कै  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  600  मेग।वाट  विद्यू,त  उत्पादन  क्षमता  सृजित
 करने  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  है  ।

 गांधी  ने  नगर  से  भिड  तक  नहर  में  पानी  को  कसो

 1447.  औ  कसोदी  लाल  जाटव  :  क्या  सिच।ई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 कण्ण  राजस्थान  में  गांधी  नगर  से  भिड  और  मुरना  जिलों  तक  बनाई  गई  नहर  में
 उन  जिलों  तक  पहु  चने  के  लिए  पर्याप्त  पानी  नहीं  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  इन  जिलों  की  सिचाई  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  पूरा  करने  की

 दृष्टि  से  चंचल  नदी  के  पानी  को  इस  नहर  में  लाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 सियाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  (४)  बो०  :  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 कि  मध्य  प्रदेश  में  दायां  तट  चम्बल  नहर  के  अन्तिम  हिस्से  को  जल  आपूर्ति  का  अपना  प्रा  भाग
 प्राप्त  नहीं  हो  रहा

 मध्य  प्रदेश  ने  1980  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  एक  स्कीम  भेजी  थी
 जिसमें  भिड़  जिले  में  सिंचाई  सुविधा  की  अनुपूुर्ति  के  लिए  चम्बल  नदी  के  जल  को  दायां  तट
 चम्बल  नदी  के  जल  को  दायां  तट  चम्बल  नहर  की  एक  शाखा  में  लिफ्ट  विए  जाने  की
 कल्पना  केन्दीय  जल  आयोग  ने  मार्च  1980  में  कुछ  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  के  पास
 उनके  स्पष्टीकरण  हेतु  भेजी  उक्त  स्पष्टीकरणों  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 ]

 हावड़-पंसकुरा  तीसरी  लाइन  को  लड़गपुर  तक  बढ़ाना

 1448-  भो  मसारायण  थभोबे  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः  ह

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दक्षिण-पूर्व  रेल  के  खड़गपुर-पंसुकुरा  संक्शन  में
 भारी  भीड़-भाड़  रहती  है  ;

 क्‍या  इस  भीड़-भाड़  को  कम  करने  हेतु  हाघड़ा  पंसकुरा  तीसरी  ज्राइन  को  खढ़गपुर
 तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 ह
 यदि  तो  उक्त  का  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भाषना  है  ?

 रल  संत्री  बंसो  :  जी  हां  ।

 जी

 18-31  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पांसकुड़ा  और  छड़गचुर  के  बीच

 63



 लिखित  उत्तर  1  1985

 तीसरी  लाइन  की  व्यघस्था  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  सर्वेक्षण  पूरा  हो
 जाने  के  बाद  निर्माण  के  बारे  में  घिनिश्चय  किया

 नागपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराना

 1449.  भरी  बनवारो  लाल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकःरी  है  कि  नागपुर  स्थित  उद्योगों  आदि  को  वहां'पर
 रेलवे  माल  डिब्बे  उपलुब्ध  न  किए  जाने  के  कारण  काफी  नुकसान  हुआ  है  ;

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आयी  है  कि  नागपुर  रेलवे  स्टेशन
 रियों  के  पास  हजारों  इंडेट  लम्बित  पड़े  हैं  ;  और

 नागपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  बकाया  इन्डेटों  को  निपटाने  हेतु  नागपुर  स्टेशन  पर
 पर्याप्त  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 रेल  मंत्रो  बंसी  :  जी  हां  ।

 ओर  न्यायालय  के  आदेशों  के  अन्त्गंत  कोयले  के  लदान  के  लिए  भारी
 संख्या  में  मांग  पत्रों  के  पंजीकरण  के  कारण  मांग  पत्र  इक्टठे  हो  गए  नागपुर  में  पर्याप्त
 संख्या  में  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  की  जा  रही  है  और  20.7.1985  को  माश्न  डिव्बों  के  लिए
 कैयल  21  मांग  पत्र  बकाया  थे  ।

 छठी  योजना  के  दोरान  पूरो  की  गई  सिचाई  परियोजनाएं

 1450.  आर  गिरिधर  गामांगों  -

 थरो  पो०  पेंचलेय्या  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 छठी  योजना  के  दौरान  राज्य  वार  कुल  कितनी  माध्यम  और  बड़ी  सिचाई
 योजनाएं  पूरी  की  गई  ;

 राज्य-वार  कुल  कितनी  सिचाई  परियोजनाएं  सातवीं  योजना  में  पूरी  होने  के

 लिए  बची  रह  गई  ;

 राज्यों  द्वारा  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  बिलस्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;
 भौर

 उक्त  शेष  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  और  सातधीं  योजना  में  नह  परियौजनाएं
 शामिल  करने  के  लिए  राज्यों  को  क्या  सहायता  प्रदान  का  गई  है  ?

 64.
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 रही  है  :--

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  छठी  पोजना  के  दौरान  सातवीं  योजना  मेँ

 पूरी  होने  की  संभावना  गागे  लाए  जाने
 की  संभावना

 बुहत  मध्यम  बुहत  मध्यम

 1  2  3  4  5  §

 1.  धान्न्र  प्रदेश  1  _  14  45

 2.  असम  ना  2  Le

 3.  बिहार  3  26  18  $

 4.  गुजरात  4  12  11  82

 5.  हरियाणा  2  3  9  4

 6  प्रदेश  न+  2  न

 +B  जध्मू  और  कश्मीर  न+  न  1  18
 कर्नाटक  न+  7  13  1D

 .  केरल  न
 ध्ग्य  10  $

 10-  मध्य  प्रदेश  6  27  20  40

 11.  महाराष्ट्र  $  44  42

 12.  मणिपुर  न+  ना  4  3

 13-  उड़ी  सा  2  7  ।  25

 14-  पंजाब  5  ना  8

 15.  राजस्थान  तन  गा  6  14

 16.  तमिलनाडु  3  63  3  4

 17-  त्रिपुरा
 ा

 जा  गा  3

 18.  उत्तर  प्रदेश  6  6  23  21

 19.  पश्चिम  बंगाल  1  3  1§

 जोड़  36  159  180  828
 |

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 मं  दिल्ली  चाः  ध्ग्ा  प्र
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 2  3  4  5  6

 2.  दमन  और  दीव  —  --  1  2

 3:  पांडिचेरी
 न  न

 जोड़  राज्य  न  न  1  4

 जोड़  36  159  181  433
 उन  थीम  जननानन  पननग:ग2ज>-ग>नग०न«न  न  +त-----बकम»ममन्‍»  लममनममक  पकने  गाना  मननमनम  न  जननगनगनकनमम«म«>क  =  ८“जकनन»न-»म-न

 सूचना  वाधिक  योजना  विचार-विमर्श  1985-85  पर

 और  परियोजनाओं  को  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारणों  में  संसाधनों

 की  राज्य  द्वारा  बहुत  सी  परियोजनाएं  हाथ  में  लेने  से  संसाधनों  का  थोड़ा-थोड़ा  बंट  जाना

 तथा  भूमि  अधिब्रहण  की  समस्याएं  शामिल  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  घाली  सहायता
 में  चनिदा  परियोजना  की  केन्द्र  स्तर  पर  मानीटरी  समय  पर  दुलभं  सामग्री  उपलब्ध
 कराने  की  व्यवस्था  करना  तथा  बाहय  ऋणदाता  धभिकरणों  से  क्रेडिट  ऋण  सहायता  उपलब्ध
 करवाना  आदि  शामिल  जो  निर्माणाधीन  परियोजनाएं  निर्माण  की  उन्नत  अधस्था  में  है
 एन्हें  सातवीं  योजना  के  दौरान  उपलब्ध  संसाधनों  से  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 कहा  गया  है  कि  वे  नई  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  काये  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  तथा  आदिधासी  एवं
 ट्विछड़े  क्षत्रो  में  मध्यम  परियोजनाओं  तक  और  लघु  सिचाई  स्कीमों  तक  सीमित

 ८  विश्वभारतो  विधवविद्यालय  की  नह  पा  रयोजनाएं
 हे  1451.  शी  यो०  एस०  कृष्णा  अब्यर  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे

 कि  4
 आओ  क्या  विश्वभारतो  विशग्विश्वालय  ने  विश्वधिद्यालय  अनुवाद  आयोग  को  नई

 योजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  ;

 ।  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍यां  है  ;

 &।.  उन्होंने  वर्ष  1985-86  कै  लिए  कितना  घन  मंजूर  करने  की  मांग  की  है  ;

 ढोह

 «  सातवीं  योजनाथधि  के  दौरान  इन  नई  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि

 फिर्धारित  की  गई  है

 -,..  छिक्षा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  से  जी  हां  ।  सातवीं  योजना  के  प्रस्तावों
 को  विस्तृत  इ्यौरेवार  रूप  में  तैयार  करने  बिश्वभारतों  ने  वि०  अ०  आ०  को  1985-86

 लिए  अपनी  आवश्यकताओं  को  प्रस्तुत  किया  है  ।  1985-86  के  दो  रान  नई  परियोजनाओं
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  निधियों  की  आवश्यकता  70.00  लाख  रुपए  है  तथा  छठी  योजना

 है
 पहले  से  दही  अनुमोदित  योजनाओं  के  लिए  81.00  लाख  रुपए  ब्योरे  निम्नलिखित

 66
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 (i)  1985-86  के  दौरान  शुरू  की  जान  वाली  नई  योजनाएं/परियोजनाए'

 सामान्य  घिकास  राशि

 1.  भवन  12.15  लाख

 2.  उपस्कर  5.00
 /”  ”

 3.  अन्य  ।  7.00
 जे  |

 5!

 हस्पताल
 भवन  3-00  लाख  सपए

 2.  उपस्कर  1.00  ”/
 ”!

 $.  अन्य  0.20"  !

 420"  ”

 स्कूल
 1.  भवन  -3.3067

 !”

 परिसर  विक'स
 ह

 1.  भवन  5.40”.  ”

 2-  बन्‍्य  ”

 8.40

 अन्य
 प्र

 पु
 1.  भवन  3.45

 /

 2.  पुस्तक  और  पत्रिकाएं  6.00
 ”

 3.  उपस्कर  10.00
 ”

 ...४
 4.  अन्य  0-50”  <i

 19.65"  ”  ”

 ae EB
 कुल योग  :  70.00  जाल  रुपये

 (ii)  छठी  योजना  में  अनुमोदित  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  की
 मावूः श्कतो  81.00  लाख

 रपएए।...<र्र्र्््रझ<झ<्60<-<-््हज्झ्छ्पएछख<श
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 उपरोक्त  के  विश्व  भारती  नें  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  कुछ  नईਂ
 योजनाओं  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  वे  निम्नलिखित  है  :--

 एक  कला  वीथी  संग्रायय  की  स्थापना  111-00  लाख  रुपए

 जल  आपूर्ति  सुधार  5.00  लाख  रुपए

 इश्दिरा  गांघी  केन्द्र  की  स्थाहना  328.00  लाख  रुपए

 444  00  लाख  रुपए

 विशब्नधिद्यालयं  अनुदान  भायोग  ने  वर्ष  1985-86  के  धिश्व-भारती के  लिए
 1-50  करोड़  रुपए  का  अस्थायी  आवंटन  निर्धारित  किया  है  ।

 काकीनाड़ा  तिरुसाला  एक्सप्रस  को  द्वार  पुड़ो  पर  रोकना

 1452.  थी  चिन्ता  सोहन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  द्वारपुड़ी  धस्त्र  सौदागर  संगटन  से  काकी  नाड़ा-तिरूमाला  एक्प्रोस  को
 धोदावरी  जिले  के  द्वारपुड़ी  पर  रोकने  के  लिए  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  गाड़ी  को  उस  जगह  रोकने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 मंत्री  भी  बंसी  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 द्वारापुड़ों  में  गाड़ियों  क ेअतिरिक्त-ठहराव  के  लिए  कोई  यात्तायात्त  औचित्य  नहीं

 ल्म्‌  ओर  कइमोर  तथा  हिक्ाचल  प्ररेश  में  चल  रही  विद्युत  परियोजनाओं
 का  प्रा  किया  जाना

 1453.  भ्रो  जनकराज  गुप्ता  :  क्‍या  साचई  ओर  विद्युत  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 राष्ट्रीय  पन  बिजली  परियोजना  निगत  द्वारा  जम्म  और  कश्मीर  तथा  हिमाचल
 प्रदेश  राज्य  में  किंतनी  पन  बिजलीं  परियोजनाओं  के  संबंध  में  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  गया
 ओर

 इन  परियोजनाओं  को  बिजली  मी  आपूर्ति  के  लिए  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की
 धंभावना  ?

 विदृधृत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  भो  अदण  और  जम्मू  और  कश्मीर
 और  ट्विमाचल  भ्रदेश  में  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  द्वारा  जल  विद्युत  परियोजनाबों
 हैं  हंदध्  में  म्योरे  संलग्न  विवरण  दिए  गए  हैं

 ।
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 विवरण

 जम्मू  ताथ  कश्मीर  ओर  हिमाचल  प्रदेश  में  रा०  ज०  बि०  निगम  द्वारा  निर्माभाक्षीन

 तीन  जल  विद्युत  स्कीमों  के  संबंध  में  ब्यौरे  नीचे  दिए  हैं  :  -

 परियोजना  का  नाम  राज्य  प्रतिष्ठापित  चालू  होने  की

 क्षमता  )  निर्धारित  तारीख

 1.  सलाल  जध्मू  तथा  कश्मीर  3X115  :  1986

 :  1986  86

 :  1986

 2-  जम्मू  तथा  कश्मीर  3%130  :  1990

 :  1990

 यूनिट  3  :  1991

 3.  चमेरा  हिमाचल  35180  यूनिट  |:  1990

 यूनिट  2:  1990

 यूमिट  3  :  1990

 पारादीप  पत्तन  को  बष  1984-85  के  दोरान  हुआ  घाटा

 1454.  भरी  के  प्रधानीं  :  क्या  नौवहन  ओर  परिंवहम  मंत्रों  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उड़ीसा  में  पारादीप  पत्तन  को  व  1984-85  में  भारी  चाटा  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उक्त  पत्तन  के  कार्ये-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 नोबहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जियाउर  हमान  :

 अपरीक्षित  वार्षिक  लेखा  के  धनुसार  परादीप॑  पोर्ट  ट्रस्ट  को  वर्ष  1984-85  में  1025-75  लाख

 शुपएँ  को  निबल  घाटा  हुआ

 घाटे  के  मुख्य  कारण  हैं  :---

 (1)  भनु  रक्षण  निकषंण  पर  भारी  खर्च  और

 (2)  कंतर्राष्ट्रीय  मंडी  में  मंदी  के  कारण  लौह  अयस्क  ट्रंफिकि  में  गिरावट  ।

 दूसरे  और  तीसरे  जनरल  कारगी  क्यों  के  चालू  होते  के  बाद  पोर्ट  को  अधिक



 लिखिंत  उत्तर  ]  1985

 कारगो  जहाज  मिलने  शुरू  हो  गए  उवंरक  वर्थ  के  पूरा  होने  के  बाद  पत्तन  की  वित्तीय  स्थिति

 में  सुधार  होने  की  आशा  है  ।  इस  वर्थ  के  1985  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा
 पोर्ट  ट्रस्ट

 ने
 आवश्यकतानुसार  खच्  में  कमी  करने  के  उपाय  भो  किए  हैं  ।

 बड़  पत्तनों  संबंधी  प्रशासनिक  सुधार  मामलों  को  सिफारिश

 1455.  भरी  बी०  तुलसोराम  :  वया  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  श्री  डी०  डी०  साठे  की  श्वध्यक्षता  में  बड़े  पत्तनों  घंबंधी  प्रशासनिक  सुधार
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  श्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;

 सरकार  ने  कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 उक्त  सिफारिशों  को  कब  तक  लागू  करने  की  आशा  है  ?

 नौबहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउर  हमान  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बांध  सुरक्षा  कानून

 1456.  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बांध  सुरक्षा  कानून  की  तत्काल  आवश्यकता  के  बारे  में

 भोक्‍ता  संरक्षण  संगठन  से  कोई  प्रतिवेदन  क्ृप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यंधाही  की  गई  है

 हा  क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  बांघ  घुरक्षा  प्राधिकरण  का  शीघ्र  से  शी
 गठन  किया  जाये  ?

 घिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  से  भारत  सरकार  की

 उपभोक्ता  शिक्षा  तथा  अनु  संघान  अहमदाबाद  से  बांधों  तथा  जलाशयों  के  के
 लिए  एक  बांध  सुरक्षा  प्राधिकरण  बनाने  के  संबंध  में  कानून  को  आवश्यकता  संबंधी  एक
 बेदन  प्राप्त  हुआ  है  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 रेलों  में  समानानतर  पासेल  सेवा  का  संचालन

 1457.  भी  सदन  पाण्डें  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  महत्वपूर्ण  नगरों  के  बीच  रेलों  की  पासेल  सेवा

 के  समरानान्‍्तर  एक  और  पासंल  सेवा  गंर  सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  है  जिससे

 रेलों  को  वित्तीय  घाटा  हो  रहा  है  तथा  जिसके  फलस्वरूप  सरकारी  तन्‍्त्र  में  अविश्वास  बढ़ता
 जा  रहा  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  गे  र-सरकारी  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  रेल  प्रशासन  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  अब  तक  पकड़े  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रो  बसी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 बिहार  में  ग्राम  विद्युतोकरण

 1458.  भो  रामाश्रय  प्रसाद  क्‍या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  ग्राम  विद्यूतीकर  योजनाओं  के  लिए  किंतनी  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध

 कराई  गई  है  ;

 इस  समय  चल  रही  जो  1984  के  अन्त  तक  पूरी  होनी  चाहिए
 उनकी  संख्या  क्‍या  है  ;

 अगले  दो  वर्षों  क ेलिए  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  सातवीं  योजना  में  शामिल  करने  हे  तु  राज्यों
 द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाण  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :  ग्राम
 विद्य  तीकरण  निगम  ने  31

 1980  तक  घिहार  राज्य  बिजली  बोडं  के  लिए  कुल  249.03  करोड़  रुपये  की  ऋण

 सहायता  स्वीकृत  की  है  तथा  अब  तक  163.00  करोड़  रुपये  की  राशि  वितरित  की

 और  विहार  में  701  ग्राम  घिद्यु  तीकरण  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  के
 विभिन्‍न  चरणों  में  आगामी  दो  वर्षों  के  लिए  कार्यक्रम  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  है  ।

 विहार  की  सातवीं  योजना  के  प्रस्तावों  में  282  करोड़  रुपये  के  ग्रामीण  विद्य
 करण  के  परिव्यय  की  संकल्पना  की  गई  जिसमें  2।  करोड़  रुपये  राज्य  के  सामान्य  विकास

 कार्य  क्रम  के  134  करोड़  ग्राम  विद्य  तीकरण  निगम  की  वित्त  व्यवस्था  के
 अन्तगंत  तथा  127  करोड़  रुपये  संशोधित  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल
 सातवीं  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 गा
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 लाइनर  कानन्‍्फ्रसों  के लिए  आचार  संहिता  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमय

 1459.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बुनियादी  ढांचे  आदि  का  विकास  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
 ताकि  देश  कान्फ्रसोਂ  के  लिए  आचार  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  अधिसमम  का  प्रा

 लाभ  उठा  सके  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  माल  भेजने  थाले  के  आचार  को  विनियमित  करने  के  लिए

 कोई  घिधान  बनाने  का  धिचार  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थ्रो  हमान
 लाइनर  कंफ्रेसों  के  लिए  आचार  संहिता  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  समझौता

 में  दोनों  तिनारती  देशों  के  बीच  भाड़े  और  जुटाए  गए  ट्रंफिक  की  पुम्ात्रा  में  40
 शत  की  सहमागिता  की  व्यवस्था  वर्ष  1983-8.  में  जनरल  कार्गो  ट्रूंफिक  में  श्लारसतीय

 -  जहाजों  का  अंश  26.2  प्रतिशत  भारतीय  जहाजों  द्वारा  ढोए  कार्गों  का  इच्छित  40
 शत  का  स्तर  बनाए  रखने  के  लगातार  प्रयास  किए  जा  रहे  विशेषज्ञों  ने  अनुमान  लगाया

 है  कि  जनरल  कार्गो  में  देश  का  विदेश  व्यापार  का लगभग  50  प्रतिशत  भाग  सातवीं  योजना
 के  अन्त  तक  कंटेनरों  में  भेजे  जाने  योग्य  हो  जाएगा  ।  तदनुसार  देश  चुनींदा  पत्तनं  बर  कंटेनर

 हैंडलिग  उपकरणों  को  विकसित  करने  और  देश  के  निर्यात  और  आयात  सम्बन्धी  व्यापार  में
 कंटेनरीकृत  टूर  फिक  लाने  ले  जाने  के लिए  भारतीय  नौवहन  नियम्न  द्वारा  पूरे  सेलुलर  कंटेनर

 लहाज  खरोदने  का  धिचार

 अंकटाड  संहिता  को  उचित  कानूनी  तरीके  से  क्रियान्वित  किया  जाना  है  जिसमें
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शिपरों  के  -  जहाज  मालिकों  की  गतिधिधियाँ  को
 समन्धित  करने  और  कदाचार  तथा  गेर  कान नी  गतिविधियों  की  संब्रावनाओं  पर  अंकुश  लगाने
 के  नियम  सरकार  इस  बारे  में  कानून  बनाने  पर  घिचार  कर  रही

 एजेंटों  को  लाइसेंस

 1460.  भ्री  सेफुद्दोन  चोधरी  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  कुछ  एजेंटों  को  यात्रियों  की  भोर  से  टिकट  खरीदने  भौर  आरक्षण

 कराने  के  लिये  लाइसेंध  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  समय  देश  भर  में  ऐसे  कितने  एजेंट  कार्यरत  हैं  ;  और

 एजेंटों  को  लाइसेंस  देने  की  शर्तें  क्‍या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  से  जी  नहीं  ।  ऐसे  एजेंटों  को  लाइसेंस
 देने  के  लिए  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  अभी  इन्हें  अधिसूचित  किया  गया

 है  ।
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 सिचाइ  क्षमता  ओर  उसका  उपयोग

 1461.  प्रो  सघु  दंडरते  :  क्या  सिवाई  ओर  विद्युत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 देश  भर  में  वर्तमान  सिचाई  क्षमता  कितनी  है  ओर  इसके  उपयोग  की  सीमा
 क्‍या

 सिचाई  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;  और

 बड़ी  तथः  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  की  अवधि  क्‍या  है  और  इस
 अवधि  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 सिचाह  ओर  विद्युत  मंत्रों  बो०  :  ऐसा  अनुमान  है  कि  छठी

 योजना  अवधि  के  अन्त  तक  लगभग  68  मिलियन  हैक्टेवर  सिंचाई  क्षमता  घृजित  को  जाएगी
 जिसमें  से  लगभग  5  मिलियन  हैक्टेयर  के  अनुपयुक्त  होने  की  संभाववा

 निर्माणाधीन  स्कीमें  जो  उन्नत  अवस्था  में  हैं  तथा  जो  सातधीं  योजना  अवधि  के
 दौरान  आंशिक  अथवा  पूर्ण  लाभ  देने  में  सक्षम  को  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  करने  घास्ते  राज़्य
 सरकारों  को  मुख्य  नीति  के  रूप  में  आग्रह  किया  गया  है  ।

 परियोजना  के  पूरा  करने  का  समय  हर  परियोजना  के  लिए  अलग-अलग  होता
 है  जो  विभिन्‍न  घटकों  पर  निभंर  करता  है  |  सामान्यता  मध्यम  तथा  बुहद  परियोजनाओं  के

 5-7  वर्ष  तथा  10-15  वर्ष  के  बोच  पूरा  हो  जाने  की  आशा  की  जाती  है  परन्तु  वास्तव

 अधिकांश  परियोजनाएਂ  इससे  कहीं  अधिक  समय  लेती  निर्माण  अवधि  को  कम  करने  के

 लिए  अन्य  कदमों  में  से  कुछ  निम्नवउ  हैं  :

 1.  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को  तैयार  करने  के  लिए  राज्यों  को  दिशा  निर्देश  जारी
 करना  ।

 2  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  वास्ते  पर्याप्त  निधियां  आवंटित  करने  के  लिए  राज्यों
 को  सलाह  देना  ;

 3.  राज्य  स्तर  पर  परियोजनाओं  की  मानीटरी  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर  चु  निदा
 योजनाओं  को  मानीटरी  करना  ;  तथा

 4.  दुलेंभ  सामग्री  की  समय  पर  आपूति  का  प्रबन्ध  करने  में  सहायता  प्रदान
 करना  ।

 रायदूर  ताप  विद्युत  संयत्र

 1462.  भो  डो०  के०  नायकर  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  रायदुर  ताप  विद्यू त  संयंत्र  चालू  होने  के  लिए  तैयार  है  ;
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 यदि  तो  यह  संयंत्र  बिजली  का  उत्पादन  कब  छुरू  करेगा  ;

 क्‍या  किसी  कठिताई  के  कारण  उत्पादन  में  बिलम्ब  हो  रहा  है  ;  और

 कया  इस  संयंत्र  से बिजलो  की  वतंमान  सप्लाई  काट  उसे  बेलगाम  स्तिति

 सीमियम  फंकक्‍्टरी  को  देनें  का  क।ई  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  रायचर  ताप  बिद्य ूत
 संयंत्र  चरण-एक  (2x210  पहला  यूनिट  तेल  द्वारा  प्रज्जवलित  करके  29-3-1985
 को  समंकालित  किया  गया  वोयले  द्वारा  प्रज्जवलन  की  तंयारी  कै  कार्य  और  स्टेट र
 लन  प्रणाली  में  संशोधन  के  कारण  यूनिट  इस  समय  बन्द  है  ।  कोयले  द्वारा  प्रज्जवलित  करके
 इस  यूनिट  को  1985  के  प्रथम  सप्ताह  से  पुनः  चालू  कर  दिया  संयंत्र  का

 दूसरा  यूनिट  इस  समय  निर्माणाधीन  है  और  इसके  चालू  वित्त  घए  की  अन्तिम  तिमाही  के
 दौरान  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।  विभिन्‍न  सिविल  विशेष  रूप  से  मुख्य  बिजली  घर  के

 पूरा  होने  में  टर्बों  जेन  रेटरों  को  उत्यापित  ऋरने  और  आग से  क्षतिग्रस्त  मदों  को
 श्यापित  करने  में  घीनी  प्रगति  के कारण  इस  परियोजना  को  चालू  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ
 है  ।

 रायचूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  उत्पादित  विद्यृत  को  राज्य  विद्युत  ग्रिड  को  दिया

 जाएंगा  चिद्य्‌ त  प्रिड  से  राज्य  बनेक  उद्योगों  को  विद्यूत  सप्लाई  करता  है  ।

 सुंवर-ताप  विद्युत  केसद्रों  के  लिए  संप्र षण  लाइनों  के  निर्माण  हेतु  अन्तर्राष्ट्रोय
 लिविवाएं  आभ  जित  करमा

 1463.  श्री  बो०  जो०  देसाइ  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फः की  ७  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  स्थापित  किए  जा  रहे  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के
 शित्‌  संत्रेषण  लाइनों  के  निर्बाण  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विद्युत  वितरण  का  कार्य  शुरू  करने  में  असाधारण

 क्‍या  उन्हें  पता  है  कि उस  समय  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  पेटा  हो सकती  है  जब  कि
 विश त  संप्र बण  के  लिए  लाइने  नहीं  होगी  ;

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  संप्रं षण  लाइनें  रथापित  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  अतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  अदण  :  जब  कभी  परियोजनाएं  आई०
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 डी०  ए०  विश्व  बक  सहायता  हेतु  सम्बद्ध  की  जाती  हैं  सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्रों  स ेसम्बद्ध  परेषण

 परियोजनाओं  के  लिए  उपस्कर  और  सामग्रियां  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्व  व्यापी  निविदाए
 आमंत्रित  की  जाती  हैं  ।

 और  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणालियों  का  निर्माण  का्ये

 समय  पर  झुरू  किया  गया  है  और  विद्यूत  ले  जाने  के  लिए  इन्हें  चरणवद्ध  ढंग  से  पूरा  किया

 जा  रहा  है  ।

 और  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्यत  ले  जाने  के लिए  1985-86 6
 दौरान  400  के०  वी०  की  1138  सकिट  किलोमीटर  लाइनें  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 इन  लाइनों  का  समय  पर  पूरा  होना  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  इनके  निर्माण  में  हुई  प्रगति

 की  समुचित  मानीर्टॉरंग  की  जा  रही

 दिल्‍ली  परिवहन  निगस  को  बसों  का  रख-रक्ाव

 1464.  भ्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  नोवहन  ओर  बरिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की  आम  हालत  और  काफी
 तोषजनक  है  क्योंकि  बसों  को  शेड़  से  बाहर  लाते  समर  सामान्यतया  उनकी  |  सफाई  नहीं  को
 जाती  सीटें  साफ  नहीं  की  पकड़ने  के  डन्डे  नहीं  पाये  जाते  हैं  और  खिड़कियाँ  के  शीशे  या
 तो  गायब  पाये  जाते  हैं  मभथवा  टूटे  या  ढ़िले  होते  हैं  जिउसे  काफी  आवाज  होती

 यदि  तो  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  को  अच्छी  हालत  में  रखे  जाने  के
 बारे  में  क्‍या  कोई  प्रस्ताव  क्योंकि  बर्सों  की  सर्विशस्तिंग  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में
 वार  को  छुट्टी  रहंती  है  ठांकि  प्रयोक्ताओं  को  साफ  सुरथी  सेवा  उपलब्ध  कराई  जा  सर्के  ;  और

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  चलने  वाली
 निजौ  बसों  के  मालिकों  को  ये  अनुदेश  जारी  करने  का  प्रश्ताव  है  कि  वे  अपनी  बसें  साफ-सुथ री
 एवं  समस्त  पूर्ज  आदि  सही  हालत  में  रखें  ?

 नौबहन  ओर  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  :  दिल्ली

 परिवहन  निगम  की  बसों  का  रख  रखाव  अनु  रक्षण  और  हालत  भआाम  तौर  सन्तौषप्रद  रही  है
 सम्बन्धित  करमंचारियों  पर  कड़ी  नजर  रखते  हुए  वाहनों  को  सही  दिशा  में  बनाएं  रखने  के  लिए
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  जिससे  यात्रियों  को  स्वच्छ  सेवाएं  प्रदान  की  जा  झाड़ने  और
 फकाई  का  काम  रात्रि  शिफ्ट  में  क्रिमा  जाता  बसों  की  सफाई  की  फिक्हेंसी  थें  सुछार  लाते
 के  लिए  उच्च  दबाव  वाले  पानी  के  किस्म  की  बस  सफाई  सिस्टम  विकश्तित  की  गई  है
 भौर  इनको  कुछ  डिपुओं  में  जयाया  गया  है  |  टूटो  फूटो/मयाब  पूर्जो  को  सही  कश्वे/बढ़लने  का
 काम  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  रोधक  अनुरक्षक  कार्यक्रम  की  प्रक्रिया  अपनाते हुए  सुधा
 त्मक  कारेबाही  की  जाती

 प्स्क़ारी  कार्यलाओं  में  द्विव  का  सप्ताह  खुरू  कस्ते  और  उसके  परिछ्म  स्वरूप

 दि



 लिखित  उत्तर  |  1985

 समय  सारणी  को  व्यर्वास्थत  करने  के  अनु  रक्षण  कार्य  फिर  से  समय  निर्धारित  करने  में
 मदद  करने  के  लिए  शनिवार  को  डिपुओं  में  काफी  बच्चें  उपलब्ध  रहती  इससे  शनिवार  और
 रघिवार  को  अधिक  से  अधिक  बसों  वी  मरम्मत  करना  सम्भव  हो  सकता  है  और  कार्य  दिवसों
 को  सामान्य  प्रचालन  के  लिए  आ्िक  बसें  उपलब्ध  रहती  हैं  ।

 प्राइवेट  आपरेटरों  के साथ  किए  गए  करार  की  शर्तों  के अनुसार  उनको  अपनी  बसें
 साफ  सुथरी  तथा  अच्छी  दशा  में  रखनी  पड़ती  हैं  ।  किसी  शर्ते  का  उल्लंघन  होने  पर  प्रचालक  पर

 जुर्माना  किया  जा  सकता

 ]

 भष्य  प्रदेश  में  रेल  उपक्रम

 1465.  झो  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  कोई  प्रमुख  उपक्रम  नहीं  है  ;

 तो  बया  मध्य  प्रदेश  में  कोई  प्रमुख  रेल  उपक्रम  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ।

 |

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  अस्त्रो  बन्सी  :  जी  नहीं  ।

 से  भाग  का  उत्तर  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हजोरा  में  एक  पोत  निर्म्नाण  या  को  स्थापना

 1466.  भो  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  कया  नौवहन  ओर  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  सूरत  के  निकट  हजौरा  में  एक  पोत  निर्माण  यार्ड  की  स्थापना

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?,

 लौधहम  और  परिवहन  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरं  हमान  :
 धादथों  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  जहाज  निर्माण  गौर  जहाज  मरम्मत  पर  गठित

 कार्यदल  ने  भारत  में  नए  जहाज  मरम्मत  याड  बनाने  का  प्रस्ताव  किया

 इसके  लिए  गुजरात  में  सूरत  के  निकट  हजीरा  को  सम्भावित  स्थल  के  रूप  में  सुझाया  गया

 अभी  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 सातंयों  योजना  के  दोरान  शहरो  ओर  प्रामोण  क्षेत्रों  मे ंपरिवार  नियोजन
 के  निर्धारित  लक्ष्य

 1467.  थी  म्रलो  देवरा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 १6
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 नी

 करेंगें  कि  सातवीं  योजना  के  दोरान  देश  के  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  के

 लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सिचाइ  ओर  विद्युत  भन्‍्त्रो  बो०  :  देश  में  ग्रामीण  और  नगरीय  क्षेत्रों
 के  लिए  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  अलग-अलग  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  अनुभोदन  के  लिए  भेजो  गई  सिचाई  योजना

 1468.  श्री  महेल्र  सिंह  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  २

 पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुमोदन  के

 लिए  भेजी  गई  राज्य  के  सिंचाई  और  विद्युत  घिभाग  की  योजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  ;

 उनमें  से  अनुमोदित  योजनाओं  को  संख्या  और  अनुमोदन  के  लिए  लम्बित
 नाओं  की  सख्या  क्या  है  और  ये  कितनी  अवधि  से  लम्बित  हैं  तथा  राज्य  को  आगे  स्पष्टीकरण

 हेतु  वापिस  भेजी  गई  योजनाओों  की  संख्या  क्या  है  ;  और

 प्रत्येक  का  नाम  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  योजना

 अनुमोदन  की  तारीख  और  वह  तारीख  जिससे  लम्बित  है  तथा  वह  तारीख  जब  योजना  राज्य
 के  आगे  स्पष्टीकरण  के  लिए  भेजी  गई  क्या-क्या  हैं  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  सन्‍्त्री  बोौ०  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने
 जनवरी  1983  से  अब  तक  केन्द्रीय  जल  भायोग  की  तकनीकी  जांच  तथा  योजना  आयोग  की
 स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  ||  बृहद  तथा  4  मध्यम  सिचाई  स्कोमें  प्रस्तुत  की  इनमें
 से  जोधाट  नामक  एक  मध्यम  स्कीम  योजना  आयोग  द्वारा  पहले  ही  स्वीकृत  की  ना  चुकी  है  ।  इन
 स्कीमों  के  प्राप्त  होने  की  तारीख  तथा  स्कीमों  की  वर्तमान  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई  है  ।
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 ]
 गुना-कोटा  रेल  लाइन  पर  रेल-पटरो  में  सुधार

 1469.  री  जुशझार  सिंह  :  काय  रल  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कोटा  में  ताप  संयंत्र  के  स्थापित  किये  जाने  के  कारण  गुना
 कोटा  रेलवे  लाइन  पर  माल  यातायात  में  कई  गुन  घिद्ध  हुई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  लाइन  पर  रेलवे  साइडिंग  सुविधायें  में  काफी  दूरी  है
 जिसका  यात्री  गाड़ियों  के  आवागमन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 क्‍या  सरकार  रेल  पटरी  में  सुधार  करने  और  उसके  दूवारा  भविध्य  में  इस  लाइन
 पर  गाड़ियों  की  गति  सुधारने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  और  जी  नहीं

 कोटा-गुना  खंडा  पर  कोटा  और  बरान  के  बीच  रेलपथ  नथीकरण  का  प्रस्ताव

 24:70  कि०  मी०  रेलपथ  का  नवीकरण  ही  अनुमोदिद  है  और  अन्य  9  किंखो  मीटर  का
 नवीकरण  भविष्य  के  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि  घन  उपलब्ध  उसके
 पश्चात  इस  टुकड़े  पर  रफ्तार  में  सुधार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 व  1985-86  के  लिए  विद्य  त  उत्पादन  का  लक्ष्य

 1470.  थओओ  राधाकान्त  डियाल  :  क्‍या  सिंचाई  ओर  बिह्युत  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  लिए  विद्यूत  उत्पदन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इस  अवधि  के  दोरान  स्थापित  किये  जाने  वाले  ताप  विद्युत  उत्पादन  एककों
 पन  बिजली  गेस  टरबाइन  उत्पादन  एककों  और  परमाणु  विद्युत  की

 प्रस्तावित  संख्या  क्या  है  ?

 इनसे  प्रत्येक  विद्युत  उत्पादन  एककों  से  कूल  कितने  मेगाघाट  विद्युत  उत्पादन
 किया  जा  सकता  है

 ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  :  वर्ष  1985-86  के  लिए  विश्वुत
 उत्पादन  का  लक्ष्य  17  विलियन  यूनिट  निर्धारित  किया  गया

 1985-86  के  दोरान  15  ताप  विद्युत  यूनिद  28  जल  विद्युत  यूनिटें  7  गैस

 टर्वाइन  यनि  1  न्‍्यूक्लीय  यूनिट  चालू  करने  का  कायंक्रम

 और  इन  यूनिटों  की  कुल  विद्यूत  उत्पादन  क्षमता  4459.9  मेगावाट
 होगी  ।

 ह  ह

 खडे
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 कहलगांव  सुपर  ताप  बिजलो  परियोजना

 1471.  श्रोमतो  मनोरमा  सिंह  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्यत्त  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कहलगांव  सुपर  ताप  बिजली  परियोजना  की  वतंमान  क्या  है  ;

 क्या  इस  परियोजना  में  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  काम  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क़ठिमाइयों  को  द्वुर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरुण  कहल  गांव  सुपर-त्ताथ  शिद्भुत
 परियोजना  (45210  को  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनुमोदित  कर  दिया

 सब्द्रीय-ताप  विद्युत  निगम  ने  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित
 करने  कैलिए  प्रियोजना  पर  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।

 और  अश्न  ही  नहीं

 बिकलांगों  के  कल्याण  संबंधों  क्रियाकलापों  के  समन्वय

 लिए-जसगਂ  संस्थान

 1472.  श्री  जो०  :  क्या  समाज  ओर  महिला  कश्यक्त  मंत्रीय्यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बहरों  ओर  गू  |  तथा  मान्तसिक  रूप  से  विक्षिप्त  व्यक्तियों  सहित
 बिकलांगों  के  कल्याण  संबंधी  क्रियादलापों  के  समन्वय  करने  कै  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई

 रअ्रक्कला  पंस्थान  है  ;

 ग्राम्प्र  फ्रदेशसरकार  ने  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  एक  अलग

 लय  बनाया  है  ओर  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  फो  देखभाल  के  लिए  कई  सहकारी  चित्त

 पक्ष  को  ;  और

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  ऐसा  कदम  उठाने  किचार;है  ;

 समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  भत्री  सती  चन्द्र  समाज
 जंबौर  भहिला  कल्याण  संत्राज़य  राष्ट्रीय  पर  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  विकलांग  व्यक्तियों  के
 कल्याण  के  कार्यकलापों  का  ससन्धय  करता  है  ।

 (&)  जहां  तक  अ-न्क्न  प्रदेश  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  अलग  से
 लय  स्थापित  करने  का  सम्बन्ध  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।  फिर  राज्य  सरकार  ने
 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  एक  वित्तीय  निगम  की  स्थापना  की  है  ।

 पैरा  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कद
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 जाने  वालो  जयन्ती  जनता  एक्सप्रस  में  भोलनन  को  किस्म
 को  सुधारना

 1473.  श्री  पो०  ए०  एन्टनी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  कोचीन  जाने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैंस  में  घटिया
 किस्म  का  भोजन  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  है  ;  और

 यदि  तो  इस  रेलगाड़ी  में  भोजन  की  किस्म  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  हां  ।  पिछले  के  दौरान  घटिया  किस्म
 क्रैमोजन  के  सम्बन्ध  में:एक  शिक्राग्रत  प्राप्त  हुई  म्थी  ।

 बेहतर  किस्म  का  भोजन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सामग्रों  सूची  में  संशोधन  किया
 गय्रा  है  और  भोजन  की-किस्म  और  सेवाओं  पर  निगरानी  रखने-के  लिए  ज्गातार  ज़ांच  की  जा

 रही  है  ।

 हड़ताली  शिक्षकों  को  बेतन  वुद्धि  अवरुद्ध  होगा

 1474.  भ्री  सुधोर  राष  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍लो  के  कालेजों  के  .400  चयन  ग्रेड  शिक्षकों  क्री  केतन  क्रवरुद्ध है
 हालांकि  सरकार  और  हड़ताली  शिक्षकों  के  बीच  यह  करार  हुआ  था  कि  शिक्षकों  नी
 वेतन  वृद्धि  अवरुद्ध  उन्हें  हर  तौसरे  बषं  वेतन  बुद्धि  दी  जाएगी  ;

 क्या  करार  के  इस  भाग  का  पालन  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ट्विल्ली  के  कालेजों
 में  लगभग  224  चयन  ग्रे ड  लेक्चरार  1984  या  पहले  अपने  वेतनमान  के  पर  ऋहु  जन
 चुंके  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  अध्यापक  से  ऐसा  कोई  समझोता  नहीं  फक़िया  जिसमें
 गतरोघ  को  दूर  करने  के  लिए  वेतन  वृद्धि  स्वीकृत  की

 और  प्रश्न  ही  वहीं  उठते  ।

 सेम्ट्रल  इन्स्टोद्यूट  आफ  संडिसिन्नल  एएड  एरोमेडिक  प्लान्ट्स  जारा-अलेरिता  के  फ़तार
 के  लिए  एक  नई  जड़ो-बूसी  उपलब्ध  कराना

 475.  रुमारो  पुछ्पा  देवी  :

 ही  चिन्ता  मोहन  :  क्या  स्वास्थ्य-ओोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्‍्ट्रल  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेडिसिनल  एण्ड  एरोमेटिक  प्लान्ट्स  ने  मलेरिया  की
 शोकग्राम  के  लिए  एक  नई  जड़ी-क्टी  उपलब्ध  कराई  है  ;

 यदि  हां  तो  बह  नई  जड़ी-बूटी  क्‍या  है  ;
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 मलेरिया  उन्मूलन  हेतु  उस  जड़ी-बूटी  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  इसका  घिकास  लिए  जाने  तक  इसे  देश  में

 क्षणों  तथा  प्रयोग  के  लिए  इसका  बड़े  प॑माने  पर  आयात  करने  का  है  ?

 सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्रो  दो०  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बा  राणसो  सें  गंगा  पर  दूसरा  सड़क  पुल

 1476.  भ्री  श्याम  लाल  यादव  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  वाराणसी  में  गंगा  पर  दूसरा  सड़क  पुल  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ;
 भौर

 पुलके  निर्माण  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  सन्नो  जियाउर  हमान  :
 ओर  पुल  के  निर्माण  का  काम  अभी  शुरू  नहीं  किया  गया  लेकिन  इसका  ठेका  देने  के

 लिए  ठेकैदारों  की  सूची  बनाने  के  काम  आदि  छुछ  कर  दिए  गए  हैं  ।

 पशु  उत्पादों  को  कमी

 जायनल  अवेदिन  :  क्‍या  स्वस्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  राज्यों  में  पशु  उत्पादों  की कमी  भी  उसी  की  है  जिस  पर  जनसंख्या  में
 कुपोषण  व्याप्त  है  जेसाकि  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  के  राष्ट्रीय  पोषण  निगरानी  ब्यरों  द्वारा
 वर्ष  से  किए  गए  पर्वक्षणों  स ेववा  चलता  है  ;  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  कया  नाम  हैं  जिनका  सर्वेक्षण  किया  गया  है  और
 राज्य-धार  जनसंख्या  में  किस  सीमा  तक  कुपोषण  व्यप्त  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  संत्रो  बो०  :  सरकार  को  पशु  उत्पादों  में
 कमी  के  स्वरूप  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  नहों  राष्ट्रीय  पोषण  निगरानी  ब्यरों
 द्वारा  किए  गए  सर्वक्षणों  से  एकन्र  की  गई  सूचना  में  उत्पादन  संबंधी  पहलू  शामिल  नहीं  है  ।
 परन्तु  राष्ट्रीय  पोषण  निगरानी  ब्यूरो  द्वारा  सदेव  सर्वेक्षत  10  राज्यों  में  खपत  के  आंकडों  से
 पता  चलता  है  कि  पशु  उत्पादों  का उपयोग  बामतौर  पर  कम  है  और  प्रत्येक  राज्य  में
 अलग  है  ।

 राष्ट्रीय  पोषण  निगरानी  ब्यूरो  द्वारा  सर्वेक्षत  दस  राज्यों  में  पशु-खाद्यों  की
 खपत  तथा  लोमों  में  व्याप्त  कुपोषण  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 86
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 न्ज्नाा  पंिझखि  ७  नल  तू  ल  _.  _-_.>_  ++++5

 कुपोषण  की  स्थिति

 राज्य  खपत  मामूली  प्रतिशत  गश्भीर  कुपोषण
 प्रतिशत

 केरल  39  35.3  4.8

 तमिननाड्‌  23  35-3  6-5

 कर्नाटक  5  36.4  7.7

 आंध्र  प्रदेश  13  36.7  7.8

 महाराष्ट्र  5  42.0  11.3

 गुजरात  2  43.0  9.4

 मध्य  प्रदेश  नगड्य  40.2  11.5

 पश्चिम  बंगाल  13  33.2  9.3

 उत्तर  प्रदेश  5  39.8  6.6

 उड़ीसा  12  26.8  6.1

 बाढ़  को  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अप्रिम  कार्य  वाहो

 ह

 1478.  भो  हरिहर  सोरन  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्यूत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मानसून  मौसम  में  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  प्रति  वर्ष

 अग्रिम  कार्यवाही  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  राज्य
 सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  के  प्रशासन  को  क्या  दिशा  निदंश  दिए  गए  हैं  ;  और

 इनको  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  ओ०  :  जी  हां  ।

 और  (२)  बाढ़  का  मुकावला  करने/बाढ़  सहायता  कार्यों  के  लिए  भ्रबंधों  की

 पुनरीक्षा  करने  तथा  भारी  क्षति  के  प्रवण  क्षेत्रों  में  तकलीफों  कम  करने  के  लिए  घिशेष
 प्रयास  करने  के  घास्ते  पंजाब  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  तथा  संघ  शासित
 प्रदेशों  के उप  राज्यपालों  को  भ्रप्र  1984  में  अनुरोध  किया  गया  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों
 के  उचित  परिरक्षण  के  लिए  राज्यों  को  पर्याप्त  निधियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भो  सलाह
 दी  गई  थी  ।  केन्द्रीय  सिंचाई  मंत्री  द्वारा  भेजे  गए  सुझावों  के  उत्तर  में  गुजरात  सरकार  ने
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  अतिरिक्त  बायरलेस  सेटों  को  उपलब्ध  करने  के  लिए  पहायता  के
 वास्ते  भारत  सरकार  को  अनुरोध  क्रिया  था  ।  ध्ष  1984  के  दौरान  सेट  उपलब्ध  नहीं  हो  सके

 धर
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 लेकिन  वर्ष  1985  के  दौरान  उपलब्ध  ब्यौरे  दिए  गए  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  केन्द्रीय
 जल  आयोग  के  वर्तमान  नेटवर्क  के  अतिरिक्त  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा
 अस्थार्थी  वशयरलेस  स्टेशन  स्थापित  करने  वा  अनुरोध  किया  था  किन्तु  केन्द्रीय  जल  आयोग  के
 पास  अतिरिक्त  उपस्कर  न  हाने  के  कारण  इसका  प्रवन्ध  नहीं  किया  जा  सका  ।  अन्य  राज्यों
 हारा  1984-85  में  अपेक्षित  प्रबन्धों  के  लिए  कोई  अन्य  कठिनाईयों  के  बारे  में  नहीं  बताया
 गया

 रेल  फ्टरियों  के  जोड़ों  को  थमिट  केल्डिग

 1479.  भ्री  हन्नान  क्‍या  रंल  मनत्रो  यह  बताने-की  कृपा  केरेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेल  पटरियों  के  जोड़ों  की  थर्िट  वेल्डिग  न  केवल  महंगी
 घटिया  भी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  विधि  को  काम  में  लाए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  भन्‍्त्रो  बन्सो  :  जी

 सीटू  में  पटरियों  के  जोड़ों  की  झलाई  थमिट  प्रक्रिया  द्वारा  की  जाती  इसके
 आवश्यकता  की  तुलना  में  फ्लेश  बट  झलाई  क्षमता  की  कुछ  कमी

 फरकक्‍्का  बांध  निर्माण  बोंड  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट

 1480.  भी  हस्नान  सोल्लांह  :  क्या  सिर्चा  और  विश्वत॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हि
 क्‍या  यह  सच  है  कि  फरक्का  बांध  निर्माण  बोर्ड  ने  बोर्ड  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  सद॒स्य  घ  की  अध्यक्षता  में  एक
 विंशेषज्ञ  दलਂ  गठन  किया  है  ;

 कमी  उक्त  विशेषज्ञ  दल  ने  बोडड  को  अपनी  रिपोर्ट  भ्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  कब  और  उसका  ब्यौरा  क्‍या  हैਂ  ;

 उक्त  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 (४)  उक्त  रिपोर्ट  पर  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  योਂ  :  से  फरक्का  बरांज
 नियंत्रण  बोर्ड  ने  26-6-1985  को  निदेश  दिया  था  कि  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  सदस्य

 कल्प  तथा  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  दल  को  नौवहन  लॉक  द्वारों  के  प्रतिप्रधोह
 में  तथा  पोषक  नहर  पर  29.50  आर०  डी०  पर  पुल  के  शेष  कार्यो  की  वर्तमान  स्थिति  की

 पुनरीक्षा  करनी  चाहिए  तथा  उन  कार्यो  को  तेजी  से  पूरा  करने  के'लिए  अपनी  सिफारिशों

 प्रस्तुत  करनी  चाहिए  .।  विशेषज्ञ  दल  ने  प्रतिप्रवाह  नौवहन  लॉक  के  संबंध  12-7-85  को  तथां
 पुल  के  सम्बन्ध  में  22-7-1985  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 ह६
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 विशेषज्ञ  दल  का  यह  विचार  था  कि  नौवहन  लॉक  के  शेष  कार्यों  को  1985
 तक  पूरा  किया  जाना  व्यवहायें  आर०  डी०  29.50  पर  पुल  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञ  दल

 कहा  कि  इसे  1986  तक  पूरा  किया  जा  सकता  यह  रिपोर्ट  फरकका  बराज
 नियंत्रण  बोर्ड  की  स्थायी  समिति  ये  समक्ष  अगली  बंठः  में  प्रस्तुत  की  जाएगी  |

 सरकारो  अस्पतालों  में  नर्सों  ओर  रोगियों  का  अनुपात

 1481.  श्री  मूल  चन्द  डाणा  :  क्प्रा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  नियमानुसार  नर्सो  और  रोगियों  के  बीच  भपेक्षित

 भन्‌  पात  क्‍या  है  और  उनको  उपलब्ध  वास्त-क  अनुपात  क्या  है  ;

 क्या  देश  से  केन्द्रोथ  सरकार  के  अस्पतालों  में  नर्सों  की  कभी  है  ;  और

 नये  कर्मचारियों  रखने  से  अस्पतालों  में  सेवाओं  तथा  चिकित्सा  पर  किस  प्रकार

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  बो०  :  केन्द्रोयः  स्वास्थ्य  परिषद्‌  को
 सिफारिशों  के  अनुसार  नसं-पलंग  अनुपात  शिक्षुंण  अस्पतालों  के  लिए  |;  3  और  गंर-शिक्ष्
 अस्पतालों  के  लिए  |:  3  सरकार  के  तीन  अस्पतालों  में  नसं-पलंग  अनुपात  इस
 प्रकार  हैं  :--

 1.  सदफदरंजग  नई  दिल्‍ली  1:3

 2  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  123-7
 नई  दिल्‍ली

 कु  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  1:4
 नई  दिल्‍ली  ।

 हां  ।

 नए  स्टाफ  के  आने  पर  अस्पतालों  की  सेवाएँ  और  उपचार  सावयन्यतया  प्रभावित

 नहीं  होता  क्योंकि  नसिंग  स्कूलों  में  एक  सामान्य  पाद्यक्रम  अपनाया  जाता  नए  भर्ती  किए
 गए  व्यक्तितयों  को  जनरल  नसिंग  में  लगाया  जाता  है  और  घीरे-धीरे  जब  उन्हें  सी०  सी०  यु०
 रिकवरी  रूम  वनंवार्ड  भादि  जेसे  संवेदनशील  विभागों  में  तैनात  किया  जाता  है  तब  उन्हें  अनुभवी
 उपचर्या-का  भिकों  के  अधीन  काम  का  अनुभव  कराया  जाता

 पहाड़ों  क्षेत्रों  मे ंसिचाई  परियोजनाओं  की  अवधारणा  में  संशोधन

 1482.  प्रो०  नारायण  चन्द  परादर  :  क्या  लिचाई  और  विदृव॒त  मंन्त्री  यह  बताने  की  ,
 कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  सिचित  किए  जाने  वाले  इलाके  के  सम्क्‍न्‍्ध  में  मध्यम
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 तथ्ण  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  की  अवधारण  में  इन  परियोजनाओं  की  लागत  में  कोई  संशोधन
 करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इन  तीनों  प्रकार  की  सिचाई  परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  में
 किस  प्रकार  का  और  कितना-कितना  संशोधन  करने  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ;  और

 क्या  ऐसे  क्षत्रों  में  भूमि  की  अल्प  उपलब्धता  को  देखते  हुए  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए
 इलाके  के  आकार  को  घटाने  संबंधी  किसी  संशोघन  को  स्वीकृत  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  सनन्‍्त्रो  बी०  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सातवों  योजना  के  दोरान  राष्ट्रीय  शक्षिक  तथा  प्रशिक्षण
 परिषद के  क्षेत्रोय  केन्द्र

 1483.  3.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  कया  शिक्षा  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  काफी  संख्या  में  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोलने  क्ली  योजना  तेयार  की  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  केन्द्र  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु
 कौर-कौन  से  स्थानों  चयन  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  सम्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  सातवीं  योजना  के  प्रस्तावों  में  राष्ट्रीय
 शंक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  अधीन  दो  और  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेजों  को  खोलने
 की  परिकल्पना  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  प्रोजना  को  अंतिम  रूप  देने  के  बाद  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 सतलुज  नदो  ओर  अलोखड़  की  परियोजनाओं  पर  वालो  लागत
 का  बंटवारा

 1484.  प्रो०  नाशयण  चन्द  पराशर  :  कया  सिचाई  ओर  विदयुत  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  और  भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  मण्डल  ने  मंडी  जिले  में  देहाट  में

 सतलुज  नंदी  पर  और  बिल|सपुन  में  अलीखंड  पर  परियोजनाओं  जिसकी  आवश्यकता  भाखड़ा
 बांघ  के  निर्माण  के  फलस्वरूप  गोविद  सागर  झील  बनाए  जाने  पर  की  लागत  के  बंटवारे  के

 लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरक।र  के  अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  और  प्रत्येक  मामले  श्ंघ  सरकार  और
 भाखड़ा  ब्यास  मण्डल  द्वारा  लागत  का  बंटवारा  किस  सीमा  तक  किया  जाएगा  ?

 विद्युत  जिशाग  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  अरुण  :  भारत  सरकार

 मन्त्रालय)द्वारा  स्थापित  अन्तंविभागीय  ग्रूप  द्वारा  अनुशासित  प्रतिस्थापित/बेकल्पिक
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 qa, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध ale के खर्च पर जलाशयों वाले क्षेत्र में तफ़_्‌ः

 भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  वोर्ड  के  खर्च  पर  जलाशयों  वाले  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बनाई
 जा  चुकी  भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  के  अन्य  साझेदार  राज्य  किसी  भी  नए  पुल  पर  आने
 वाली  लागत  को  वहन  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  घिद्यू  विभाग  द्वारा  भी  इन  पुलों  के
 निर्माण  के  लिए  कोई  विशेष  निधि  उपलब्ध  कराने  की  सम्भावना  नहीं

 पश्चिचम  बंगाल  को  नसक  परिवहन  के  लिए  रकों  को  आंवश्यकता

 भरी  ण्णंखन्द  सलिक  :

 ओर  रेणुपद  दास  :

 थी  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  रल  मन्त्री  यह  बने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 तूतीकोरिन  अथवा  सौराष्ट्र  स ेनमक  ढोने  के  पश्चिम  बंगाल  को  प्रतिमाह  कुल
 कितने  रेकों  की  आवश्यकता

 पिछले  18  महीनों  के  दौरान  1985  तक  पश्चिम  बंगाल  को  प्रतिमाह  कुल
 कितने  रेकों  का  किया  गया  है  ;

 क्या  रेकों  की  आवश्यकता  और  नियतन  में  कोई  अन्तरਂ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  अल्तर  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रल  मन्त्री  बन्सो  :  भारत  सरकार  के  नमक  आयुक्‍त  लगाए  गए

 अनुमान  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  प्रतिवर्ष  3.62  लाख  मीटरिक  टन  नमक  की

 जरूरत  जिसमें  से  218  लाख  मीटरिक  टन  तटीय  नौपहन  द्वारा  तथा  |  44  लाख  मीटरिक

 टन  या  6.5  रेक  प्रतिमाह  रेल  द्वारा  भेजने  के  लिए  निर्धारित  है  ;

 पिछले  ig  महीनों  के  दौरान  अर्थात  से  जून  85  तक  रेल  द्वारा  लगभग

 5:24  लाख  मीटरिक  अर्थात  औसतन  15.5  प्रति  माह  नमक  का  संचलन  किया  गया

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हुर्गापुर  परियोजना  के  ताप  बिजलोधर  का  पुनरुद्धार

 1486.  थ्रो  पू्णचन्द  सलिक  :  क्या  सिचाई  भोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  ने  75  मेगावाट  क्षमता  बाले  वें

 ताप  बिजली  घर  के  पुनरुद्धार  की  लागत  की  पूति  के  लिए  जापानी  सहायता  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  की  मदद  माँगी  थी  ;

 हां,तो  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  ने  केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  की  मदद
 कब  मांगी  थी  ;  +
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 क्‍या  सरकार  ने  मदद  के  लिए  उसके  अनुरोध  को  माना  है  ;

 बदि  तो  कब  और  इसका  ब्यौ  ।  क्‍या  है  ;  ओर

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  क्य्रा  कारण  हैं  ?

 विद्युत  बिभान  में  राज्य  सन्‍्ज्रो  अरुण  :  से  जापान  से  आायातित
 उपस्कर  का  नवीकरण  करने  के  लिए  दुर्गापुरं  परियोजना  लि०  ने  28-3-1985  को
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  से  सटायता  मांगी  थी  ।  20  मेगाघाट  और  झतसे  बमधिक  की  क्षमता
 वाली  देश  में  प्रतिष्ठापित  मूलतः  जापान  की  9  यूनिटों  की  मरम्मत  करने  के  लिए  जापान  की

 सहायता  की  समेकित  आवश्यकता  का  निर्धारण  करने  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  संबंधित

 बहषढ़े  ब्राप्त  कर  रहा

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  बिजली  बोड

 1487.  भरी  बाज  बन  रियान  :  क्‍या  सिचाई  ओर  विश्युत  मत्री  यह  बताने  की  कुंपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  बिजली  बोर्ड  की  12  1985  को  ईटानगर  में  कोई

 बेठक हुई  थी  ;

 यदि  तो  उक्त  बेठक  में  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  क्या  सुझाव  दिए  गए  थे  ;

 उस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  दिए  गए  उन  सुझावों  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  से
 से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  म्त्री  अरुण  :

 वंठक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रखे  गए  महत्वपूर्ण  सुझावों  में  ये शामिल  हैं  (1)
 केन्द्रीय  सरकार  को  पूर्ण  वित्त  व्यधरथा  में  एक  स्थायी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  स्थापित  करना
 जिसमें  राज्य  भार  प्र  षण  केन्द्र  भी  शामिल  (2)  केन्द्रीय  परियोजनाओं  से  घिभिन्‍न  राज्यों
 के  हिस्सों  का  औपचारिक  आबंटन  (3)  उद्योगों  को  स्थापना  करके  और  सिंचाई  एवं
 ब्राजीण  विश्युतीकरण  स्कोमें  तैयार  करके  क्ष  त्र  में  भार  का  विकाप्त  (4)  ग्राम
 करण  निगम  द्वारा  ग्राम  धिद्यू  तीकरण  स्कीमों  का  उदार  पूर्वक  वित्त  पोषण  किया  जाना  और

 पध्राम  दिल  तीकरण  निगम  के  ऋणों  को  अनुदानों  में  (5)  क्षेत्र  में  अगामी  विद्युत
 इन्तियों  के  सम्मेलन  का  आयोजन  (6)  और  अन्तर्राज्यीय  लाइनों  का  निर्माण  कार्य
 करना

 और  बंठक  के  कार्यवृत्त  उत्तर-पूर्वी  क्षत्रीय  बोड  ;  शिलांग  से  प्रतिक्षा  है
 और  विभिन्न  सिफ  रिशों  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात  ही  सरकार  कौ  प्रतिक्रिया  का  पता
 लगेगा  ।
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 खोह  रासोल  में  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप  विव्युत
 निगम  का  प्रस्ताव

 1488.  थ्रौ  गदाधघर  साहा  :  कया  सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  लगभग  एक

 वर्ष  पहले  राष्ट्रीय  ताप  विद्यु  त  निगम  द्वारा  बनाये  जा  रहे  विद्युत  घंयंत्र  को  अजय  बांध  से
 पर्याप्त  जल  की  सप्लाई  के  लिए  एक  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 बीरभूम  में  खोई  रासोल  के  निकट  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  राष्ट्रीय  ताप

 विज्युत  निगम  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  ;

 कया  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  यह  परियोजना  अब  शुरू  की  जाएगी  ;

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदयुत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  से  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत
 निगम  ने  1982  में  एक  सक्षिप्त  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  के  बी  रभूम  जिले
 में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  840  मेगावाट  के  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  की  संभावना  व्यक्त  की

 गई  थी  ।  यह  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  परियोजना  की  पानी  की  अवश्यकता  को  अजाय  नदी
 और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  संबंद्ध  स्टोरेज  जलाशय  स्क्रीम  से  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।

 अप्र  198  :  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  प्रस्ताव  की
 अवैक्षा  राज्य  क्षेत्र  में  बीरभूम  जिले  में  बक्रेश्वर  में  35210  मेगावाट  का  ताप  विद्युत  केन्द्र
 स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  सहमति
 व्यक्त  की  है  तथा  राष्ट्रीय  ताप  घिदूयुत  निगम  अपने  प्रस्ताव  पर  जोर  नहीं  दे  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषधालयों  का  पटना  में  किराए
 के  भवतों  में  कार्य  करना

 1489.  झो  विजय  कुमार  यादव  :  स्वाबल्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  करमंचःरियों  और  उनके  परिवारों  के  इलाज  हेतु  पटना

 में  केसद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  कार्य रत  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  चूंकि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का

 स्वयं  में  कोई  भवन  नहीं  है  अतः  उनका  मुख्यालय  शोर  औषधालय  किराये  के  भवनों  में  काम
 करते  हैं  ;

 यदि  तों  सरकार  द्वारा  इन  भवनों  के  लिए  किराए  के  रूप  में  कितनी  घनराशि
 का  भुगतान  किया  जा  रहा  हैं  ;
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  मुख्यालय  और  ओऔषधालयोँ  के  लिए  अपना  स्वयं  के  भवनों
 का  निर्माण  करने  का  गौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  भत्री  बो०  :  हां  ।

 हां  ।

 सरकार  द्वारा  इन  भवर्नों  के  किराए  पर  प्रतिमाह  का  भुगतान
 किया  जा  रहा  है  ।  रा

 और  धन  की  कमी  के  कारण  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  के  कार्यालय  और

 ओऔषधालय  भवनों  का  निर्माण  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 ]
 शिक्षा  पर  होने  वाले  प्रति  व्यक्ति  खर्च  में  कमो

 1490.  श्री  अनिल  बसु  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  शिक्षा  पर  होने  वाले  प्रति  व्यक्ति  खर्च  में  अनेक  वर्षों  से
 निरन्तर  कमी  भायी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  ;

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  शिक्षा  पर  वर्ष  वार  प्रति  व्यक्ति  कितना  खर्च  हुआ  और
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसमें  कुछ  बर्षो  से  प्रति  व्यक्ति  व्यय  में  निरन्तर  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  से  मंत्रालय  में  उपलब्ध  आंकड़ों  पर
 आधारित  वर्ब  1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  लिए  स्थिर  की-तों  पर  शिक्षा  पर
 प्रति  व्यक्ति  व्यय  और  के  लिए  (1960  ८  100  अनुमान
 खित  रूप  से  लगाये  गये  हैं

 1981-82  14.1  रुपये

 1982-83  3  16-5  रुपये

 1983-84  16.6  रुपये

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवों  योजना  के  दोरान  मलेरिया  उन्मूलन  के  लिए  उड़ीसा  द्वारा
 मांगी  केन्द्रीय  सहायता

 1491.  औ  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यानर  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 94



 10  1907  लिखित  उत्तर

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मलेरिया  उन्मूलन  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  है  ;

 क्‍या  छठी  पंचर्थाय  योजना  के  दौरान  कुछ  धनराशि  स्वीकृत  की  गईं  थी  भौर  यदि

 तो  कितनी  और  किस-किस  प्रकार  से  इसका  उपयोग  किया  गया  था  ;  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  और
 चिकित्सा  सम्बन्धी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 सिचाई  ओर  बिद्युत  संत्रो  बो०  :  से  राष्ट्रीय  मलेरिया

 उन्मूलन  कार्यक्रम  को  कैन्द्रीय  प्रायोजित  प्लान  योजना  के  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा  है  |  इस  पर  होने  वाला  खज  केन्द्रीय  सहायता  के  स्घीकृत  पेटने  के  अनुसार  आधा  केन्द्र  द्वारा
 भौर  आधा  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के

 लिए  प्लान|परिव्यय  को  अभी  तक  अन्तिक  रूप  नहीं  दिया  गया  है  परन्तु  ष्ष  1985-86  के  दौरान

 स्वीकृत  पेट  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  50  प्रतिमास  हिस्से  की  केन्द्रीय  सहायता  जारी

 रहेगी  ।  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को  मलेरिया

 उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  अपने  50  प्रतिशत  हिस्से  में  जो  केन्द्रीय  सहायता  दी  वह  इस  प्रकार

 है  :--

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम
 --  1320-97  लाख  रुपये

 राष्ट्रीय  मलेकिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  --  17.18  लाख  रुपये
 -  प्रणाणयएए

 योग  :  1338-15  लाख  रुपये
 सनम  मग-त--नलन-ीत  जमाना  वओ  «न

 छठी  योजना-अवधि  के  वोरान  श्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम

 1492.  भरी  चिन्ता  सलि  कझना  :

 झो  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  क्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  भ्शिक्षित  व्यक्तियों  की  आबादी  को  शामिल
 करने  के  बारे  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 योजना  अवधि  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  गए  कुल  अशिक्षित
 व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  क्या  हैं  ;  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  है  यदि  तो
 उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  सन्त्रो  कृष्ण  जन्द्र  :  छठी  योजना  के  दस्तावेज  में  1990  तक
 15-35  वर्ष  के  आयु  धर्ग  में  निरक्ष रता  के  उन्मूलन  पर  परिकल्पना  की  गई  है  ।  छठी  योजना
 अवधि  के  दोरान  विशेष  लक्ष्यों  को  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।
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 वर्ष  1981  में  15-35  आयु  धर्ग  के लिए  कुल  अनुमानित  निरक्षरों  की  संख्या

 (110  की  तुलना  में  छठो  योजना  अवधि  में  (15-35  शामिल  किए  गए
 कुल  निरक्षर  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  16.7  प्रतिशत  है  ।

 छठी  थोजना  क्षवधि  के  दौरान  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्घधास्त  नहीं  किया  गया

 भागो  रथी  द्वारा  भूमि  कटाव  पर  प्रोत्म  सिह  समिति  को  सिफारिश

 1493-  भरी  सेयद  भसुदल  हुर्सन  :  क्या  सिच्ाई  भौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 भागीरथी  द्वारा  भूमि  कटाघ  पर  प्रीतम  सिह  समिति  की  सिफारिशों  की  क्‍या
 स्थिती  है  ;

 क्‍या  सरकार  इन्हें  अभी  क्रियान्वित  करना  चाहती

 यदि  तो  क्य  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  पश्चिम  बंगाल
 कार  द्वारा  गठित  प्रीतम  सिह  समिति  नदी  कटाव  ने  फरक्‍्का  बराज  के

 वाह  तथा  प्रतिप्रवाह  दोनों  में  के  दाएं  तथा  बाएं  तटों  के  लिए  विभिन्‍न  कटावरोधी  उपायों
 की  सिफारिश  की  है  ।  फरक्का  परियोजना  संगठन  ने  गंगा  के  किनारे  ऐसे  तट  सुरक्षा  निर्माण  कर
 कार्य  पहले  ही  निष्पादित  कर  दिए  गए  हैं  क्योंकि  ये  कायं॑  परियोजना  से  कम्पलेक्स  सुरक्षा  के

 तत्काल  किए  जाने  आवश्यक  थे  |  परियोजना  से  जुड़े  हुए  क्षत्र  के  लिए  और  कटाबरोधी
 उपायों  संबंधी  एक  स्कीम  भो  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  तैय/र  की  है  और  इसे  सातवीं  योजना

 में  शामिल  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
 गंयु

 की  शेष  पहुचों  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने

 कुछ  कटावरोधी  स्कीमें  तंयार  को  हैं  तथा  इन्हें  सोपानबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 है  ।

 फरवका  बांध  निमाणं  बोड  को  बठक

 1494.  श्री  सैयद  मसुवल  हुसेन  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  फरक्का  बांध  निर्माण  बोर्ड  की  बंठक  1985  में  नई  दिल्‍ली  में

 ॥
 यदि  तो  उक्त  बंठक  में  किन-किन  योजनाओं  एवं  क  पर  चर्चा  की  गई

 थी  ;  और

 (3)  उस  बंठक  में  किए  गए  सुझावों  पर
 अभी  तक  क्या  प्रगत्ति  हुई  थी  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  सस्‍्त्रो  बी०  :  हां  ।
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 फरक्का  बराज  तियन्त्रण  बोर्ड  न ेफरक्का  बराज  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  की

 बते  मान  स्थिति  तथा  शेष  कार्यों  को  पूरा  करने  के  कार्यक्रप  की  पुनरीक्षा  की  थी  ।

 बोर्ड  निर्णय  किया  है  कि  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  सदस्य  एण्ड  के

 नेतृत्व  में  एक  विशेष  दल  निर्माण  स्थल  का  दौरा  करे  और  प्रतिप्रवाह  नौचालन  लॉक  तथा  पोषण

 नहर  पर  आर०  डी०  2  ..50  पर  पुल  के  लिए  पूरे  किए  जाने  वाले  शेष  कार्यों  की  पुनरीक्षः  करे
 तथां  उनको  तेजी  से  पूरा  करने  के  लिए  सिफारिश  विशेष  दल  ने  इन  कार्यों  पर  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  अनुषंगो  स्वास्थ्य  केन्द्र  ओर  अस्पताल
 खलने  का  मानदंड

 1495.  भरों  प्रिय  रंजन  दासा  मुंशो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आबादी  वाले  ज़िसी  क्षेत्र  में  प्राथमिक  अनु  षंगी  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  अस्पताल
 खोलने  के  मानदंड  क्या  हैं  ;

 भारत  में  छठी  योजना  के  अन्त  तक  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  भश्पताल

 होंगे  और  भारत  की  जनसंख्या  के  एक  डाक्टर  ओसतन  तने  रोगियों  को  देखता  है  ;  और

 सातवीं  योजना  में  अस्पतालों  और  प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  की  संक्षया  बढ़ाने  के
 लिए  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  का  क्‍या  प्रस्ताथ  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मन्‍्त्रो  बो०  :  प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्र  और

 30  पलंगों  वाले  ग्रामीण  अस्पताल  खोलता  राज्य  क्षत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  काय॑क्रम  के
 गंत  भाता  प्रत्येक  30,000  की  आवादी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  मामले  में  20,000
 की  आबादी  )  के  लिए  एक  प्राथिक  स्वास्थ्य  केन्द्र/सढायक  केन्द्र  तथा  प्रत्येक  एक  लाख  की
 आबादी  के  लिए  30-30  पलंगों  घाला  एक  ग्रामीण  अस्पताल  खोला  जा  रहा
 है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1-4-1985  को  देश  में  7250*  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 न्द्र  और  वाले  613*  ग्रामीण  अस्पताल  कायं  कर  रहे  थे  ।  विभिन्‍न  राज्यों/संघ

 शासित  क्षंत्रों  में  डाक्टरों  की  संख्या  तथा  उनके  द्वारा  कवर  की  जाने  वाली  औसत  आबादी  का
 संलग्न  वितरण  में  दिया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  पर  हुई  चर्चा  के  दौरान  12377*  अरितक्ति  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 कैन्द्र  तथा  30  पलंगों  1553*  ग्रामीण  अस्पताल  खोलने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 अ्आंकडे  अनन्तिम  ।
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 कंसर  अनुसंधान  केन्द्र  और  अनुसंधान  कार्यक्रमों  क ेलिए  अमरीका  ओर

 ब्रिटेन  के  साथ  संयुक्त  प्रयास

 करेंगे  भरी  प्रिय  रंजन  दास  सं,श्ी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कंसर  अनुसंधान  केन्द्रों  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  संगठनों  की  संख्या  कितनी

 है  और  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्‍या  अमरीका  और  ब्रिटेन  के  साथ  अनुष्तंधान  कायंक्रमों  के  लिए  कोई  संयुक्त
 प्रयास  करने  का  विचार  जहां  कंसर  पर  आधुनिक  अनुसंघान  किए  जा  रहे  हैं  ;

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  देश  में  मुख्य  कंसर  अनुसंधान

 और  उपचार  के  निम्नलिखित  दस  क्षत्रीय  केन्द्र  हैं  :--

 टाटा  मेमोरियल  बम्बई

 2.  गुजरात  कसर  एवं  अनुसंधान  अहमदाबाद

 3.  किदवई  मेमोरियल  आनकोलजी  बंगलौर

 4-  बितरंजन  राष्ट्रीय  कसर  अनु  संधान  कलकत्ता  ।

 5.  क्षेत्रीय  कंसर  एम०  बी०  मेडीकल  कट्‌-टक  ।

 7.  कैंसर  अस्पताल  एवं  अनुसंधान  ग्वलियर

 8.  कं  सर  मद्रास  ।

 9.  रोटरी  केंसर  भखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  नई

 दिल्ली  ।

 क्षेत्री  हि
 4:  न

 य  केसर  मेडि  कल  कालेज  त्रिवेन्द्रम

 क्रम  संख्या  2-9  में  उल्लिखत  केन्द्र  कंसर  अनुसंधान  एवं  उपचार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 कार्य  कर  रहे  हैं  जवकि  कम  संख्या  एक  में  उल्लिखत  संस्थान  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  अभ्तगंत

 उपये क्त  संस्थान  के  अलाधा  देश  में  भी कर  अस्पताल/मेडिकल  कालेज  हैं  जहा  कंसर
 उपचार  की  सुविधाएं  कसर  अनुसंधान  का  काये  भी  कर  रही  इन  संस्थाओं  का  एक  विवरण
 झंलप्न  है  ।

 (७)  भारत-अमरीका  के  सहयोग  से  पहले  से  ही  कुछ  केंसर  अनुसंधान  परियोजनाएं
 चल  रहो  जहां  तक  भावी  कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  8  से  अप्रैल  कौ  नई  दिल्ली
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  भारत-अमरीमा  सहयोगी  अनुसंत्रान  के  लिए  जो  क्षेत्र  चुने

 :  गए  हैं  उनमें  भोएक  क्षेत्र  हैबशर्तें  कि  भारत  सरकार  इसका  अनुमोदन
 करे  ।

 2-  कंसर  अनुसंधान  के  बारे  में  इस  समय  भारत  यू०  के  बीच  कोई  कारण  नहीं  है  ।
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 वैसे  समुद्रपार  विकास  एजेन्सी  लंदन  द्वारा  धन  की  व्यस्था  करने  के  लिए  वेज्ञानिकी  द्वारा  भेजे

 गए  प्रत्येक  प्रस्ताव  की  भारत  की  ओर  से  आयुरविज्ञान  अनु  संघान  परिषद  मंत्रालय  तथा

 यू०  के०  की  ओर  से  ब्रिटिस  काउ  न्सिल  द्वारा  जांच  की  जाती

 विवरण

 आन्ध्र  प्रदेश

 कम  «  मेहदी  नवज  कसर  अस्प  ताल  आन्ध्र  प्रदेश

 एम०  जी०  एम०  आंच्र  प्रदेश

 «  केन्द्रीय  सरकार  अस्पताल  काकी  आन्ध्र  प्रदेश ९०.

 4.  सामान्‍य  सरकारी  आन्ध्र  प्रदेश

 5.  सामान्य  सरकारी  आंध्र  प्रदेश

 6-  एस०  वी०  के०  आर०  आंध्र  प्रदेश

 4,  किंग  जाजं  विशाखापटनम  आ०  प्र०

 8.  गांटी  आंध्र  प्रदेश

 असम

 9.  असम  मेडिकल  डिबहू  गढ़  आसाम

 10.  गौहाटी  मेडिकल  कालेज  और  गौहाटी

 11.  डा०  बी०  बी०  केसर  इन्स्टीच्यूट  गौहादी

 बिहार
 12.  मेडिकल  कालेज  अस्पताल  पटना

 13  मेडिकल  कालेज  और  दरभंगा

 14.  मेहरबाई  टाट  मेमोरियल  जमशेदपुर

 गुजरात

 15.  एम०  पी०  शाह  कंसर  रिसचे  इस्‍्टीट्यूट  गहमदाबाद

 16-  सिविल  अहमदाधाद

 17.  सेठ  बादीलाल  सावाभाई  जेनरल  अहमदाबाद

 18.  इरघिन  ग्रूप  का  जामनगर

 19.  श्री  सायाजी  जेनरल  बारोदा

 20.  सर  टी०  अस्पताल  भाषनगर

 21.  गवनेमेंट  राजकोट

 rel
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 22-  नाथा  लाल  परेख  कसर  राजकोट

 23.  लायनूस  केसर  डिटेक्शन  सेण्टर  सूरत

 24.  सिविल  जानागढ़

 हरियाणा

 25.  मेडिकल  कालेज  और  रौतक

 जस्सू  व  फक्सोर

 26.  एस०  एम०  एच०  एस०  श्रीनगर

 27.  एस०  एन०  जी०  एस०  अस्पताल  जम्भू

 हिमाचल  प्रदेश

 28.  एच०  पी०  स्नोडन  शिमला

 कर्नाटक

 29.  विक्टोरिया  बंगलौर

 30.  दार्डरग  और  लेडी  कर्जन  बंगलौर  .

 31.  किदबाई  मेमोरियल  केंतर  रिलीक  रिसर्च  और  ट्रेनिंग  इंस्टीट्यूट  बंगलोर

 32.  जे०  एल०  एन०  मेडिकल  कान्षेज  और  सिविल  अस्पताल  बेलगांव

 33.  मेडिकल  कालेज  और  बेलारी  कुर्नाटक

 34.  के०  मेडिकल  कालेज  और  कर्नाटक

 35.  गधनंमेंट  वेनलोक  अस्पताल  कनाटक

 36.  कर्नाटक  केसर  येरापुट  रिसर्च  हुबली

 37.  कस्तुरबा  मेडिकल  और  कर्नाटक

 36.  ऋृष्णाराजेन्द्र  मंसूर

 केरल
 39.  मेडिकल  कालेज  त्िवेन्द्रम
 40-  मेडिकल  कालेज  कोझी  कोड

 41.  मेडिकल  कालेज  कोटायाम

 42.  जेनरल  इरनाक्‌लम

 सध्य  प्रवेदा

 43.  हामिदिया  भोपाल  मध्य  प्रदेश
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 44.  शॉसकीया  गयारा  पंच  ट्रस्ट  कसर  इन्दौर

 45.  कंसर  अस्पताल  और  मेडिकल  कालेज  जबलपुर

 46.  जे०  ए०  ग्रप  का  अस्पताल  ग्वालियर

 47.  केसर  अस्पताल  और  रिसचं  ग्वालियर  ०

 48.  गांघी  मेमोरियल  कंसर  रीवा

 49.  डी०  के०  रायपुर

 50.  केसर  रायपुर

 $1.  रतन  मासीही  रतलम

 52-  क्रिए्वन  मुगेली  विलासपुर  मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 , 53.  बी०  वाई०  चेरीदुनल  अस्पताल  बम्बई

 54.  टाटा  मेमोरियल  पारेल

 55.  महात्मा  गांधी  मेमोरियल

 56.  के०  ई०  एम०

 57.  बम्बईं  बभ्बचई  400020

 58.  एल०  टी०  एम०  जी०  अस्पताल  ओर  मेडिकल

 59.  जसलोक  अस्पताल  और  अनुसंधान  केन्द्र  पंडार  बम्बई  4000026

 60.  डा०  बालाभाई  नानव॒ती  भश्पताल  बिल्े  पामले  वेस्ट

 गोकुल  दास  तेजपाल  अस्पताल  बध्बई

 62.  सेंट  जा  बस्बई

 63,  केन्द्रीय  रेखवे  बस्बई

 64.  मेडिकल  नागपुर

 65.  डोगा  मेमोरियल  अस्पताल  नागपुर

 66-  माया  जनरल  नागपुर

 संत  तुकइजो  नागपुर

 68.  सहकारी  नागपुर

 69.  सपून  जनरल  अस्पताल  बी०  जे०  मेडिकल  पूर्ण
 70.  कमान्ड  दक्षिणी  पूर्ण
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 74.  मिराज  मेडिकल  कालेज  और  मिराज

 42.  बांनलेस  एम०  एमअ  जी०  मिराज

 १3.  जिला  अमरावती  ।

 74.  सल्वेशन  आर्मी  अस्पताल  अहमद

 १3.  मेडिकल  काल  ज  और  अस्पताल  औरंगाबाद  ।

 76.  एस०  आर०  टी०  आर०  मेडिकल  जिला  भीड़  ।

 77.  जिला  जलगांव  ।

 78.  जनरल  सांगली  ।

 १79.  डा०  वी  ०  एम०  मेडिकल  काल  शोल  पुर  -

 80-  दनराज  गिरिराज  अस्पताल  ,  शोलापुर  |

 81.  जिला  शासकीय  जनरल  अस्पतालशोलापुर  ।

 82.  श्री  सिदीश्वर  कसर  अस्पताल  और  अनुसंधान  केन्द्र  होटजी  रोड़  शोल

 83.  जिला  अस्पताल

 84.  महांत्मा  गांधी  आयुविज्ञान  सेवाग्राम  वर्धा  ।

 सेंघालय

 85.  खासी  हिल्स  वेलिश  शिलांग  मेघालय  ।

 उड़ोसा

 86.  केसर  इ  स्टीट्यूट  ।  कर

 87.  गी०  एस०  सी०मेडिकल  कालेज  और  बुर्ला  सम्बलपुर

 88.  एम०  के०  जी०  जी०  मेडि  कालेज  और  अस्पताल  उड़ीसा

 पंजाब

 89.  श्री  गुरू  तेग  बहादुर  अप्ृतसर

 90.  राजेन्द्र  पटियाला

 91.  किश्चिन  मेडिकल  बी०  एन०  लुधियाना

 92.  दयानन्द  मेडिकल  बी०  एन०  लुधियाना

 93.  सिविल  गुरुदासपुर  ।

 94.  सिविल  बटाला  पंजाब  ।

 राजस्थान

 95..  जे०  एल०  एन०  ।

 96.  पी०  बी०  पुरुषों  का  ।
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 ७?  -

 97.  एस०  एम०  एस०  ।

 98.  एम०  जी०  1

 99.  उमेद  ।

 100.  जनरल  उदयपुर-3300॥

 101.  एसोसिएटेड  ग्रूप  आफ  हास्पिटल

 तसमिलसाड
 102.  कंसर  इ स्‍स्ट्रीट्यूट  भाइ०  ।

 103.  अन्तरराष्ट्रीय  कसर

 104.  इन्स्ट्रीज्यूट  आफ  चाइल्ड  एवं  हास्पिटल  आफ  मद्गास

 105.  गवनंमन्ट  हास्पिटल  फार  बौम॑न्स  एण्ड  मद्रास

 106.  बी०  एस०  आर०  एम०  लाइ  ।  हास्पिटल  मद्रास

 107.  गवनंमैंट  जनरल  बर्नाड  इन्स्ट्रीज्यूट  आफ  रेडियोलॉजी

 108.  गवनंमैंट  रायपथ  हास्पिटल  मद्रास

 109.  गधनंमैंट  स्टेनले  मद्रास

 १६10.  कलीपॉक  मेडिकल  कालेज  एण्ड  मद्रास

 111.  गवर्ममेंट  इराकाइम  मद्रास

 112.  कृप्पूस्वामी  नायढडू  कोयम्बतूर  मेडिकल

 113.  चिंगलपेट/कालेज  एवं  हास्पिटल  चिगलपेट

 114.  अरिमनार  अन्न  कंसर  रेलवे  रोड  कांजीपुरम

 115.  थानजवेर  मेडिकल  कालेज  एण्ड  वल्ल्‌र

 116.  तिरुनेलवेल्ली  मेडिकल  हासि  बलल्‍लूर

 117.  क्रिश्चियन  मेडिकल  एण्ड  तमिल  वादु
 118.  जी०बी०  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 119.  सरोजनी  नायडू  आगरा

 120.  कमला  नेहरू  मेमोरियल  एसोसिएटिड  हास्पिटल  इलाहाबाद  ।

 121.  गांधी  मेमोरियल  एण्ड  एसोसिएटिड  हास्पिटल  ,  लखनऊ

 122-  जे०  के०  इस्ट्रीच्यूट  ऑफ  नेडियोलाजी  एण्ड  छ०  प्र०

 123.  श्री  सुन्दरपाल  मेडिकल  कालेज  एण्ड  वार।णसी

 ४  105
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 124.  लोविल  हांस्पिटल  ,  वाराणसी

 125.  मेडिकल  कालेज  एण्ड  हास्पिटल  कल  पश्चिम  बंगाल

 126.  आर०  जी०  कौर  मेडिकल  कालेज  एवं  कल  कत्ता

 127.  निल  रटल  सरकार  मेडिकल  कालेज  एड  कलकत्ता

 128.  चितरंजन  मेडिकल  कलकत्ता

 129.  सेठ  सूखामल  कारनानी  मेमोरिल  कलकत्ता  ॥
 130.  इन्स्ट्रीच्यूट  आफ  पोस्ट  ग्रेजुएट  मेडिकल  एजुकेशन  एण्ड  चण्डीगढ़

 131.  पेडिकल  कालेज  एण्ड  पणजी  गोवा  दमन  एवं  द्वीव

 132.  गौशाला  मेमोरियल  हास्पिटल  एण्ड  रिसचें  इन्स्ट्रीब्यट  पणजी

 133.  अशीले  हास्पटल  मनूषा  गोवा

 134.  णें०  एन०  पोस्ट  ग्रेजू  मडिकल  एजूकेशन  एण्ड  रिसच  इ स्‍स्ट्रीच्यूट  पाण्डिचेरी
 135.  आल  इण्डिया  इ स्ट्रीच्यूट  आफ  मेडिकल  नई  दिल्‍ली

 136.  सफदरजंग  अस्पताल  नई  दिल्‍ली

 137.  डा०  राममनोहर  लौहिया  नई  दिल्‍ली  |
 138.  श्रीमती  सुनेता  कृपलानी  मेडिकल  एन्ड  नई  दिल्ली  ।
 139.  लोक  नायक  जयप्रकास  नारायण  नई  दिल्ली

 140.  जी०  बी०  पन्‍्त  नई  ।

 141.  हौली  फंमिली  नुई  दिल्‍ली  ।
 42.  एन०  आर०  सेन्टरल  ५:स्टिल,  नई  दिल्‍ली  ।

 हावड़ा  ब्रदवान  तथा  गया-मुगलसराय  संक्सनों  पर  स्वचालित  चेतावनी
 व्यवस्था  को  स्थापना

 1497.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 कया  पूर्व  रेल  के  हावड़ा-बदंवान  तथा  गया-मुगलसराय  संक्शनों  तथा
 कलकत्ता  में  उपनगरीय  सेक्‍्शनों  पर  ई०  एम०  यू०  गाड़ियों  हेतु  स्वचालित  चेतावनी  व्यवस्था
 को  आरध्भ  करने  के  लिए  कोई  समय  सीमा-निर्धारित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रा  ।
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 हवडा  ब्दंमान  कॉर्ड  लाइन  तथा  गया  मुगलसराय  खंडों  पर  1974-1979  के
 दोरान  सहायक  चेताधघनी  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  का  काभ  विभिन्‍न  चरणों  में  शुरू  किया
 गया  था  और  इसे  आयातित  उपस्करों  से  1980  में  पूरा  किया  गया  इन  खंडों  पर  कूल
 मिलाकर  2]  रेल  इ  जनों  तथा  12  बिजली  गाड़ियों  पर  केब  उपस्कर  फिट  किए  गए  थे  तथा
 189  रेलपथ  मेगनटों  की  व्यवस्था  की  गयी  रेलपथ  मेगनटों  की  अधिक  मात्रा  में  चोरी
 होने  के  कारण  यह  प्रणाली  संतोषप्रद  साबित  नहीं  अतः  चोरियों  से  बचने  के  लिए
 कल्प  में  संशोधन  करने  और  फाइबर  ग्लास  के  खोल  वाले  रेलपथ  मेगनट  लगाने  का  विनिश्चय
 किया  गया  था  ।  संशोधित  अभिकल्प  का  विकास  हो  चुका  है  ।

 इस  बीच  अभिकल्प  एवं  मानक्र  लखनऊ  के  साथ  समन्वय  करके
 मंसस  इलेक्ट्रोनिक  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  सी०  आई०  को  सहायक
 चेतावनी  प्रणालो  का  काम  सौंप  दिया  गया  था  ।  कुछ  वर्षों  के  प्रयासों  के  बाद  इलेक्ट्रो  निक्‍्स
 कारपोरेशन  इंडिया  लिमिटेड  सी०  आई०  ने  स्वदेशी  प्रणाली  का  विकास  कर
 लिया  था  और  उन्हें  लोको  उपस्करों  के  लिए  आडंर  दे  दियः  गया  था  ।

 2-  चं,कि  गया-मुगलस राय  खंड  से  अधिकांशतः  सभो  रेलपथ  मेगनट  चुरा  लिए  गए
 इसलिए  यह  विनिश्चय  किया  ग्रया  था  कि  मंसस  इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया
 लिमिटेड  (fo  सी०  आई०  से  बिजली  रेल  इ  जनों  पर  फिटमैंट  के  लिए  प्राप्त  इजन
 उपस्करों  को  बिजली  गाड़ी  कैबों  में  फिट  किया  जाना  चाहिए  ताकि  अधिकतम  लाभ  प्र.प्त  करने
 के  लिए  इस  प्रणाली  को  उपनगरीय  खंड  पर  ल।/गू  किया  जा  सके  ।  तदनु  मुख्य  लाइन  तथा
 हवड़ा-ब्दमान  खंड  की  कॉर्ड  पर  जहां  फाइबर  के  खोल  वाले  रेलपय  मेननेट  स्थापित
 किए  गए  इस  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  का  विनिश्चय  किया  गया

 मेसस  इलोक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  सी०  आई०
 द्वारा  बिजली  गाड़ी  कंबों  में  फिट  किए  जाने  वाले  सहायक  चेतापनी  प्रण/ली  उपस्करों  में  कुछ
 सामियां  पाई  गई  फर्म  के  समक्ष  इस  मामले  को  उठाया  गया  है  और  उपस्कर  में  संशोधन  के
 लिए  तत्परता  से  कारंबाई  की  जा  रही  है  ताकि  सफलतापूर्वक  कार्य  करने  के  लिए  इस  प्रणात्री
 को  क्षमता  निर्घारित  की  जा  मैसस  इलेक्ट्रोनिक्ल  आफ  इंडिया  लिमिटेड  सी०

 द्वारा  सप्लाई  किए  गए  उपस्फरों  की  आजमाइश  कर  लिए  जाने  तथा  इनके  सफल
 और  अनुकूल  पाए  जाने  के  बाद  ही  इस  कार्य  को  हवड़ा-ब्द मान  मुख्य  तथा  कॉर्ड  लाइन  खंडों
 पर  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  करना  संभव  होगा  ।  इसके  बाद  इस  प्रणाली  का  खंड़ों
 पर  विस्तार  किया  जायेगा  ।  -

 ड्राइवरों  की  प्रतिक्रिया  को  देखते  हुए  इस  प्रण/ली  का  नाम  चेतावनी  प्रणाली
 सहायक  चेतावनी  प्रण/ली'”  रखते  का  विनिश्चय  किया  गया

 संरक्ष  की  दृष्टि  से  इस  प्रणाली  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखंते  हुए  अग॒ृति  पर
 निगरानी  रखने  के  लिए  बोर्ड  कार्यालय  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 0,
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 जल  परिवहन  में  नोदरलेंड  क॑  साथ  सहयोगी  परियोजनाएं

 1498.  भी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  नोबहन  ओर  परिवहन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कुंपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जल  परिघषहन के  क्षेत्र  में  नीदरलंण्ड  तथा  भारत  ने  कई
 योगी  परियोजनाओं  का  चयन  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  बारे  में  हाल  ही  में  नीदरलेंड  के  कभी  किसी  शिष्टमंडल  ने  भारत  का
 दौरा  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  हुए  सोदे  का  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 नोबहन  ओर  परिवहुन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  जियाउरंहमान
 नहीं  ।

 निम्नलिब्वित  अन्तदेंशीय  जल  परिवहन  परियोजनाएं  विचार  करने  और  नीदरलेंड
 सें  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  जलमार्ग  संख्या  :  1.  गंगा-भागी  रथी-हुगली  नहीं

 (2)  सी०  आई०  डब्लु०  टी०  सी०  लि०  के  राजाबागान  डाकयार्ड  का

 करण  ।

 (3)  नौचालन  के  लिए  दामोदर  घाटी  कारपोरेशन  कनाल  का  पुनसंक्रियण  ।

 (4)  केरल  में  चम्पाकारा  कनाल  का  सुधार  ।

 (5)  नर्मदा  नदी  का  सम्भाव्यक्षा  अध्ययन  ।

 और  एक  नीदरलेंड  प्रतिनिधिमंडल  इण्डो-डच  समिति  की  तृतीय
 बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  अक्टूबर  1984  में  भारत  आया  था  ।  इस  बंठक  में  और  इसी  प्रकार
 की  फरवरी  1985  में  आयोजित  संचालन  समिति  की  चतुर्थ  बंठक  में  उक्त  परियोजनाओं  पर
 विचार  विमर्श  किया  इण्डो-डच  संचालन  समिति  के  अधीन  एक  उच्च-स्तरीय  मानीटरिन
 सश्िति  की  एक  बेठरक  16-5-85  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  की  गई  जिसमें  इन
 मी  की  भी  समीक्षा  की  गई  ।

 लिम्माइट  भंदारों  पर  आधारित  एक  उच्च  ताप  विद्युत  सयत्र
 को  स्थापना

 1499.  शो  शांति  धारोवाल  :  क्‍या  सिचाह  ओर  बिखुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  के  बाढ़मेंर  में  विद्यमान  लिग्नाइट  के  भंडढारों

 ॥्क
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 पर  आधारित  एक  उच्च  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 है  ;

 ...  यदि  तो  कमा  सरकार  ने  उस  पर  अब  तक  कोई  कायंबाहीं
 ;

 जार

 यँवाहीं  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 बिचत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  राजस्थान  सरकार  ने
 लिग्नाइट  के  भण्डारों  को  खोदने  और  बाड़मेंर  जिले  में  लिग्_नाइट  पर  आधारित  ताप  धिद्य  त
 संयंत्र  की  प्रतिष्ठापना  के  लिए  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  क्षत्र  में  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव

 गया  है  ।

 और  :  लिग्ताइट  के  भण्डारों  को  खोज  के  संबंध  में  शीघ्र  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  ताकि  लिग्नाइट  पर  आधारित  विद्यू,त  केन्द्र  की  तकनीकी-अथिक  व्यघहायंता  का

 मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पन  बिजली  परियोजनाओं  का  पूरा  न  होना

 1500.  भ्रो  मोहम्मद  सहफज  अलो  खां  :
 झो  साधव  रेड्डो  :  कया  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे  कि  :  हु

 हे  हा  झा

 क्या  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कुछ  प्रमुख  पन  बिजली  परियोजनाओं  का  काम

 घनराशियों  के  अभाव  के  कारण  कई  बर्षों  से  बन्द  पड़ा  है  टाइम्स  5-6-

 1985)  3

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  पन  बिजली  परियोजनाओं  का
 काम  कब  से  बन्द  है  ;

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  मांगी  गई  राशि  की  तुलना  में  उत्त तुल  त्त
 प्रदेश  सरकार  को  फितनी  केन्द्रीय  घित्तीय  सहायता  दी  गई  ;  हु

 ह

 इन  परियोजनाओं  का  पूरा  किए  जाने  में  विलम्ब  कारण  इन  परियोजनाओं  के

 संबंध  में  अनुमानित  लागत  वृद्धि  क्‍या  है  ;  मौर

 इन  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  भर  उन्हें  शोन्न  प्रा
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 करने  की  दिख  मे

 विद्युत  विभान  में  राज्य  मंजी  अरुण  नेहरू  )
 :  और  (a)

 हु
 हे

 :  र  '  उत्तरे  प्रदेश  राज
 बिजली  बोड  के  राज्य  में  किसी  भी  जल-विद्य,त  परियोजना  रे  काये  नहीं  रोका
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 गया  है  परन्तु  यह  कई  कारणों  सेधीभा  रहा  है  जिनमें  निधियों  की  अपर्याप्त

 चट्टानों  की  खराब  भूमि  के  अधिग्रहण  में  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  में  देरी
 भादि  शामिल  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  ब्लाक  अनुदानों  रूप  के  में
 उनकी  पूरी  योजना  के  लिए  दी  जाती  न  कि  किसी  विशेष  परियोजना  अथधा  विकास  के

 किसी  क्षेत्र  के  लिए  ।

 लाग  त  में  केवल  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  देरी  के  कारण  ही  नहीं
 होती  बल्कि  उपस्कर  एवं  सामग्री  की  कीमतों  में  मजदूरी  की  दरों  में  परियोजना
 के  कार्यक्षेत्र  मे ंपरिवर्तेत  अःदि  के  कारण  भी  कीमतों  में  वृद्धि  होती  राज्य  में

 हीन  जल-धिद्यु  त  परियोजधाओं  के  मूल  तथा  बद्यतन  लागत  उनके  चालू  होने  के

 कार्य  क्रम  सहित  नीचे  दिए  गए  हैं  :  -

 ऋ्र०  सं०  परियोजना  का नाम  तथा  लागत  अनुमान  चालू  होने  की
 क्षमता  मूल  अद्यतन  संभावित  तारीख

 रु०

 1.  मनेरी  भाली  82-63  212-60  6-90

 (4%76  मेगावाट )

 2.  टिहरी  बांध  (4५250

 मेगावाट  )  1065-86  2-93

 3«  लखवार  ब्यासी

 2560  मेगावाट  ॥॒
 2560  266.64  1993-92

 4.  विष्णु  प्रयाग

 266.64  ————  3-92
 नाना  बज  मना  जनम  कनत  न  मओओ  नानक  ननननननन  नं  मनन  तय

 (४)  जल-विद्यु  त  परियोजनाओं  को  समय  पर  चालू  करमे  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है
 और  केन्द्रीय  विद्य त  प्राधिकरण  तथा  विद्युत  विभाग  द्वारा  उनकी  श्रगति  की  मानीरिग

 पूवेक  की  जा  रही  प्रगति  का  जायजा  लेने  तथा  क्रियान्वयन  में  आ  रहे  व्यवधानों  को  दूर
 करने  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारी  परियोजना  स्थलों  का  दोरा  भी  करते  हैं  ।

 राजन्त  यारपुर  ओर  खित॑  छोरी  में  रेल  पुल  का  मिर्माण

 1501.  थी  विजय  कूसार  यादव  :  क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे
 किः
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 क्‍या  पटना  में  यातायात  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  राजेन्द्र  यारपुर
 भौर  चितखोरी  में  पक्के  रेल  उपरि  पुलों  का  निर्माण  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  उक्त  उपरिपुलों  को  दूरा  करने  के  लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित
 की  गई  है  ;

 इन  उपरिपुलों  को  समय  पर  पूरा  न  किए  जाने  के  कारण  क्या  हैं  ;

 इस  संबंध  में  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 सरकार  का  विचार  इन  पुलों  को  यातायात  के  लिए  कब  तक  खोलने  का

 रल  मंत्रो  बंसी  :

 रेलपथों  के  ऊपर  मुख्य  पुल  का  निर्माण  रेलवे  द्वारा  किया  जाना  है  तथा

 पहुंच  मार्गों  का  निर्माण  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  तीनों

 पुलों  के  रेलवे  के  कार्य-भाग  को  पूरा  करने  की  अनन्तिम  लक्ष्य-तिथियां  नीचे  दी  गयी

 है  :-

 राजेन्द्र  नगर  ऊपरी  सड़क  पुल  31-3-85  5

 यारपुर  ऊपरी  सड़क  पुल  30-6-86

 चितको  हरा  ऊपरी  सड़क  पुल  31-1.-89  -89

 और  राजेन्द्र  नगर  और  यारपुर  में  पीलपायों  के  निर्माण  में  कुछ
 म्थिक  विलम्ब  हुआ  था  क्योंकि  डाकतार  लाइनों  भौर  एच०  टी०  लाइनों  को  हटाने
 की  व्यवस्था  करनी  थी  ।  इसी  प्रचार  चितकोहरा  में  सड़क  यातायात  के  दिक्‍परिवतेन  के

 लिए  निकट  धर्ती  समपार  को  चौड़ा  करने  की  व्यवस्था  करनी  ये  प्रारस्भिक  काय॑े  पूरे  हो

 चुके  हैं  ।

 ऊपरी  सड़क  पुलों  का  खोला  जाना  राज्य  के  लोक  निर्माण  विचार  द्वारा  पहुच
 मांगों  के  पूरा  किए  जाने  पर  निर्भर

 ]
 केरल  एक्सप्र  स  को  प्रतिदिन  चलाया  जाना

 1502.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  ::  कक्‍्यारल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केरल  एक्सप्रेस  जो  इस  समय  त्रिवेन्द्रम  ओर  नई  दिल्‍ली  के  बीच  सप्ताह  में
 दो

 बार  चलाई  जा  रही  को  प्रतिदिन  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 (@)  क्‍या  धरकार  को  इस  संबंघ  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुना  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 हि
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 रेल  मंत्री  बसी  :  जी

 जी  नहीं  ।

 सवारी  डीजल  इजनों  की  कमी  और  म.गंवर्ती  छंडों  पर  रेलपथ  क्षमता
 की  तंगी  के  कारण  उस  समय  इस  गाड़ी  के  फेरे  बढ़ाना  संभव  नहीं  होगा  ।

 सातबों  योजना  में  विद्युत-उत्पादन

 1503.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  सिंचाई  ओर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :  हद

 )  सातवीं  योजना  के  दौरान  आरम्भ  किए  जाने  घाले  ताप  विद्य त  संयंत्रों  की  हंख्या
 बया  है

 ;

 सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  कुल  कितना  ताप  विद्युत  उत्पादन  होने  की
 चना  है  ;

 क्‍या  उड़ीसा  में  भी  कोई  ताप  परियोजना  आरबध्भ  की  जानी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  सातवीं  योजना  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  तथाषि  गंस  पर  आधारित  स्कीमों  सहित  59  निर्माणाधीन  और

 स्वीकृत  ताप  विद्युत  स्कीमों  तथा  के  द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  द्वारा  स्थीकृत  9  स्कीमों  को  सातवीं
 योजना  के  दौरान  हाथ  में  लिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 सातवीं  योजना  के  अन्त  में  ताप  विद्य्‌  व  संयंत्रों  से  बस  बार  पर  उपलब्ध  68.

 605  घिलियन  यूनिट  होने  का  अनुमान  है  ।

 और  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  तलंबेर  सुपर  ताप  विद्यूत  परियोजना  चरण-एक  (22500
 और  राज्य  क्षेत्र  में  इब  घाटी  ताप  विद्युत  परियोजना  (4५210  को

 केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधकरिण  ने  तकनीकी-आ्िक  दृष्टि  से  स्थीकृति  दे  दी  जिनकी  अनुमानित
 लागत  995  करोड़  रुपये  और  887.99  करोड़  रुपये  इन  परियोजनाभों  को  सातवीं
 योजना  के  दौरान  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सभो  प्रमुख  नवियों  को  जोड़ने  को  योजना

 1504.  .  श्री  खितामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  नोवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :
 |

 क्या  प्रभावी  अन्तर्देशीप  जल  मार्ग  प्रणली  विकसित  करने  की  दृष्टि  से  सभी  प्रमुख
 नदियों  को  जोड़ने  की  कोई  योजना  सरकार  के  समक्ष  है  ;  *

 यदि  तौ  इसे  कब  तक  शुरू  किया  जायेगा  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 112
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 नौबहन  आर  परिवहन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :
 प्रमुख  नदियों  को  अन्तदेंशीय  जल  मार्ग  प्रणाली  वे  प्रभाव  रूप  से  विकसित  करने  के  लिए  आपस

 ईं  जोड़ने  कीं  कोई  योजना  नहीं  तथापि  सिंचाई  मंत्रालय  में  एक  राष्ट्रीय  योजना  देश  में

 सिंचाई  और  बिजली  के  लिए  जल  संसाधनों  का  विस  क-ने  के  लिए  बनाई  जा  चुकी  है।इस
 स्कीम  के  तहत  सिंचाई  और  बिजली  संबंधी  लाभ  के  अल।वा  नदियों  के  पानी  को  थोड़ी-दूर  और
 आगे  ले  जाने  का  भी  लाभ  होगा  ।  इस  प्रकार  के  लाभ  में  नौचालन  की  सुविधा  शामिल हैं  ।

 और  सरकार
 ने

 सर्वेक्षण  ओर  अनुसंदान  काय  करने  और  प्रायद्वीपीय  न॒दिद्नों
 को  जोड़ने  की  संभाव्यता  रिपोर्ट  तंयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  एजेंसी  संस्थापित
 की  है  ।  आगे  की  कारंवाई  इन  सर्वेक्षणों  और  अनुसंधान  की  उपलब्धियों  पर  निभर  यहीं
 एजेंसी  भारत  सरकार  के  सिचाई  विभाग  के  प्रशासनिक  निग्रंत्रण  के  अधीन

 रेलवे  स्टेशनों  पर  सकिट  टो०

 15)5.  भ्री  यशवन्त  राय  गडाख  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  यह  सच  किसरकार  का  धिचार  अनेक  रेलवे  स्टेशनों  पर  सकिट
 टी०  वी०  लंगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  और  (  ख)महानगरों  में  कुछ  स्टेशनों  पर  पहले  से  ही
 निकट  सकिट  टेलीविजन  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  अन्य  महत्वपर्ण  स्टेशनों  पर  अब  निकट  सकि
 टेलीविजन  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इनका  उपयोग  गाड़ियों  के  आगमन

 शैक्षणिक  और  अन्य  संदेशों  के  संबंध  में  सूचना  प्रदर्शित  करने  तथा  वाणिज्यिक  विज्ञापनों
 के  लिए  भी  किया  जायेगा  ।

 दुघेटना  रिकार्ड  करने  को  प्रणालो

 1506.  थ्री  सैबद  भसुदल  हुसेन  :  क्या  नौजहुन  ओर  परि  बहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  में  महानगरीय  परिवहन  के  संबंध  मे  हुईं  राष्ट्रीय  गोष्ठी  में  विचार
 व्यक्त  किया  गया  है  कि  देश  में  दुर्घटना  रिकार्ड  करने  की  प्रणाली  संतोष  जनक  नहों  है  और
 इसमें  सुघार  की  आवश्यकता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दुघंटना  रिकार्ड  करने  की  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए
 योज+एਂ  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौव  हन  भोर  परिव  हन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  से

 113
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 हालांकि  गोष्ठी  को  सिफारिशों  में  दुघंटना  रिकार्ड  प्रणाली  का  विशेश  रूप  से  जिक्र  नहीं
 केया  गया  फिर  भी  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  कुछ  सदस्यों  ने  दुघंना  सुधार  प्रणाली  में

 सुधार  की  मांग  की  ।  गोष्ठी  ने  सिफारिश  की  कि  परिवहन  प्रबंधकों  को  सड़क  एवं  ट्रं फिक
 सुरक्षा  के साथ-साथ  वाहन  जांच  विनियमन  प्रधतेन  और  जन  शिक्षा  भादि  के  लिए  सशक्त  उपाय  ;
 करने

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  सुरक्षा  कारेक्रम  के  हिस्से  के  रूप

 क्त  पहलुओं  के  साथ-साथ  दुघंटना  रिकार्ड  करने  वाली  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  कारंबाई  करने

 के  लिए  पहले  ही  लिख  चुकी

 बुक  कराए  गए  साल  के  कम  पाये  जानें  के  संबंध  में  श्षतिषृति  दावे

 थ्री  क्वांति  धारोवाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  रेलों  में  बुक  किए  गए  माल  के  गन्तव्य  स्थान  तक  पहु  चने  पर
 कम  पाए  जाने  के  संबंध  में  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  क्षतिपूर्ति  के  लिए  कितने  दावे  किए

 कितने  दावे  निपटाए  गए  हैं  और  कितने  दावे  निपटाने  हेतु  लम्बित  भौर

 बंधी  ब्यौरा  क्या

 और ऐसे मामलों का तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए/सुझाए गए हैं ? रेल मंत्री बंसी : औौर बुक किए गयें और गन्तव्य पर कम पाए गये माल के लिए रेलों के पास दर्जे क्षतिपूर्ति दगव़ों की संख्या इस प्रकार के निबटाये गये दाबों की संख्या और निबटान के लिए बकाया दावा की संख्या के संबंध में विभत तीन वर्षों के बार आंकड़े के रूप में संग्लुन है । मार्च 85 के अन्त में बकाया मामलों का ब्यौरा के रूप में संग्लन है । हु दावा निबटान कार्यालयों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गयी हैं 2. अनेक स्टेशनों पर चल दावा कार्यालय गठित किए गए हैं 3- दावों के निबटान पर क्षत्रीय रेलों और बोर्ड स्तर पर कड़ी बजर रखी जा रही
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 लिखित  उत्तर  1  1985

 42  दिन  3  3  से  6  मास  6  से  12  1  वर्ष से  अधिक
 से  अधिक  मास  तक  तक  मास  तक

 मध्य  1830  1439  609  72  16

 पूर्व  22403  14512  13045  4902  3658

 उत्तर  4689  4238  1754  883  307

 पूर्ची  उत्तर  665  488  238  131  52

 पर्वी  उत्तर  6116  3864  1789  1186  1232

 सीमा

 दक्षिण  1503  1177  454  267  62

 दक्षिण  मध्य  205  96  66  27  16

 दक्षिण  2082  4090  1744  645  36

 पश्चिम  2987  640  729  893  903

 जोड़  42490.  30544  20458  9006  6292

 बोकानर  सोटर  गेज  लक्क्न  पर  वर्घटनाओं  का  रोकना

 1508-  भ्रो  सरफराज  अहम्मद  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  15  1५६2  हैं  दैनिक  में  प्रकाशित  मीटर  गेज
 मार्ग  पर  भी  रेल  दुघंटना  हो  सकती  हैंਂ  शीषंक  लेख  की  ओर  उनका  ध्यान  आकर्षित  किया
 शया  जिसमें  पुरानी  रेल  लाइनों  के  कारण  रेल  दुघेटना  होने  की  संभावना  के  बारे  में  कहा
 गया  है  ;  और  ह

 यदि  तो  इस  रेल  लाइन  पर  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए  तथा  उपचाध्मक
 उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  साधवराव  :  जी  ।

 रेल.पथ  का  यथेष्ट  अनुरक्षण  तथा  संरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मिरग्तर
 कार्यवाही  की  जा  रही  बीकानेर-तालगढ़  के  बीच  अतिक्रमण  को  रोकने  के  लिए  भी  जिसकी
 बजह  से  मिट्टी  हट  जाती  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अलावा  हनुमानगढ़-सूरतगढ़  के
 बीच  का  खंड  पहले  ही  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  गया  और  सूरतगढ़  से  तालगढ़  बीकानेर
 तक  के  खंड  के  आमान  परिघतेन  को  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  और  यह  काये  प्रगति  पर  है  ?
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 |
 पुरुलिया  एक्सप्रस  के  इजन  को  बदलना

 1509.  श्री  वासुदेव  आ  बार्य  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  हाबड़ा  और  पुरुलिया  के  बीच  प्रतिदिन  चलने  वाली  पुरुलिया  एक्सप्रस

 पुराने  इजिनों  एवं  डिब्बों  क ेकारण  किसी  भी  समय  रुक  सकती  है  ;

 क्‍या  इस  गाड़ी  को  भी  अभी  तक  वही  इंजन  खींचता  चला  आ  रहा  है  जो  बारम्भ

 में  इसमें  लगाया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  का  विचार  इस  गाड़ी  के  लिए  दूसरे  इजन  की  व्यवस्था  करने  कां

 का-है  ताकि  यह  गाड़ी  निर्विघन  रूप  से  चलती  रहे  ?

 रेल  भत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  और  जी  नहीं
 हावड़ा  भौर  पुरुलिया  के  बींच  चल  रही  पुरुलिया  एक्सप्र  स  गाड़ी  घिशिष्ट  रंग  योज ना  वाला

 एक  घिशेष  रेक  लगती  है  ।  इस  रेल  का  कर्षण  अपेक्षाकृत  नये  डीजल  रेल  इजन  द्वारा  किया
 जा  रहा

 और  और  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उद्धता  ।

 मिरथो  जिला  पिथोरागढ़  में  कन्द्रोंय  विद्यालय

 1510.  भरी  हरीश  रावत  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  मिरथी  में  वर्ष  1985-86  के  एके
 केन्द्रीय  विद्या  लय  खोलने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  संत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  केन्द्रीय  घिद्यालय
 संगठन  द्वारा  तब  किया  जाता  है  जब  ये  प्रस्ताव  उपयुक्त  प्रायोजित  प्राधिकरण  से  निर्धारित
 रूप  में  प्राप्त  हों  और  कक्षाएं  आदि-आदि  आयोजित  करने  के  लिए  अस्थायी  आवास

 जैसी  बपेक्षा
 भौतिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरामढ़  जिले  के

 मिरथी  के  सम्बंध  में  ऐसा  कोई  केन्द्रीय  विद्यालय  मंगठन  को  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 7/8  नेनीताल  एक्सप्रंस  में  ए*  सो०  भ्ंणो  के  डिब्बे  दूसरी  अं  णो  के  शयतयान

 1311.  भरो  हरोश  शाबत  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  की  कथा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  लखनऊ  और  काठगोदाम  के  बीच  चलते  वाली  रेल  सेवा  का  उपयोग  पर्यटकों
 हारा  भी  किया  जा  रहा  है  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  लखनऊ  और  काठगोदाम  स्टेशर्नी  के

 बीच  चलने  घालोी  7  अप  तथा  8  डाउन  ननीताल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  ए०  पी०  प्रथम  श्रेंणी  के

 डिब्बे  तथा  दूसरी  श्रणी  के  शयनान  जोड़ने  का  और

 यदि  तो  यह  सुविधा  इन  गाड़ियों  में  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की
 संभाषना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  ।

 7  अप  8  डाउन  लखनऊ-काठगोदाम  नेनीताल  एक्सप्रेस  गाड़ियां  9
 दर्जे  के  3  टियर  शयनयानों  के  अतिरिक्त  एक  आधिक  वातानुकूल  पहले  वर्ष  दो  पहले

 दर्जे  तथा  पहले  और  दूसरे  दर्जे  के  मिलें  जुलें  सत्रारी  डिब्त्रों  के ताथ  पहले  ही  चल  रही
 यदि  यातायात  की  दृष्टि  से  औचित्य  होता  है  तो  ग्रीष्मकालीन  भींड़-भाड़े  को  सम्भालने  के  लिए
 पहले  एवं  दूसरे  दर्जे  के  एक  मिले  जुले  तथा  दूसरे  दर्जे  के  शयनयानों  की  भी  व्यबस्था  की
 जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  ऋण  छात्रवृत्ति  योजना

 1512.  क्रो  मूल  जन्द  डागा  :  क्‍या  शिक्षा  मत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ऋण  छात्रवृत्ति  के  उद्द  श्य  क्या  हैं  और  यह  कब  शुरू  की  गई  थी  तथा
 घिगत  छठी  योजना  के  दोरान  अब  तक  कितनी  घन  राशि  बितरित  की  गई

 क्या  छात्रवृत्ति  ऋणों  के  रूप  में  उत्नों  को  वितरित  की  गई  घन  राशि  वापस  ले
 ली  गई  े

 क्‍या  यह  छात्रवृत्ति  मुद्  शहरी  इलाकों  के  छात्रों  को  और  वह  भी  केवल
 सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  को  मंजूर  को  गई  है  अथवा  यह  गेर-सरकारी  कमंचारियों  के
 को  भी  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  दी  गई  राशि  और  ग्रर  सरकारी
 कर्मचारियों  के  बच्चों  को  दी  गई  राशि  का  अलग-भलग  प्रतिशत  क्या  है  ?

 शिक्षा  मन्नो  कुष्ण  चन्द्र  :  राष्ट्रीय  ऋण  छात्रवृत्ति  योजना  का  उद्देश्य
 पर्याप्त  साधनों  के  बिना  प्रतिभाशाली  छात्रों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  ताकि  वे

 अपनी  शिक्षा  पूरी  कर  सके  ।

 यह  1963-64  में  शुरू  की  गई  थी  और  यह  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित
 क्षेत्रों  क ेमाध्यम  से  कायोन्वित  की  जाती  छठी  पंच-वर्षीय  योजना  के  दोरान  छात्नों  को
 ऋण  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  राज़्य  सरकारों  को  जारी  की  गई  राशि  1524.85  लाख
 रूपये  थी  ।

 छात्रों  को  दिए  गए  ऋणों  की  वसूली  किस्तों  में  की  जाती  जब  यह  देय  हो
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 जाती  जो  छांत्र  शिक्षण  व्यवसाय  और  रक्षा  सेवाओं  में  शामिल  होते  उन्हें  भुगतान  करने

 से  छूट  होती  है  ।

 और  प्रतिभा  और  साधनों  के  आधार  पर  सभी  पात्र  छात्रों  के  लिए  यह

 छात्रवृत्ति  अनुमूल्य  है  और  छात्रों  के  माता  पिता  के  आवास  क्षेत्र  या  व्यवसाय  के  आधार  पर

 कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता

 |
 केन्द्रोय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  का  कार्य  निष्पादन

 1513.  भरी  प्रियरंजन  दास  मुशी  म्‌  लचन्द  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन
 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जल  परिवहन  विकसित  नहीं  है  तथा  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  पश्विहन  के
 निगम  तटबवर्ती  व्यापार  में  घाटा  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  के  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  के  घाटे  का

 वर्ष-धार  ष्यौरा  क्‍या

 इसके  क्या  कारण  है  और  इस  बात  में  सरकार  के  द्वारा  कार्यवाही  करने  के

 जूद  भी  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  का  विकास  न  होने  के  लिए  कौन  से  कारण

 उत्तरदायी  हैं  ;

 इसके  विकास  के  लिए  सरकार  की  भविष्य  की  यौजता  क्या  है  ;

 जल  परिवहन  के  भत्याधिक  सस्ता  होने  तथा  ऊर्जा  व्यय  न  होते  हुए  भी  इस
 व्यापार  के  घाटे  में  चलने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 (a)  क्‍या  हमारे  किसी  समुद्र  तटीय  मार्ग  पर  फायदा  हो  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ;

 नोवहन  ओर  परि  वहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :
 तटीय  ब्यापार  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  के  अधिकार  क्षत्र  से  बाहर  पाचवीं

 ,  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  तुलना  में  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया
 जाने  के  कारण  अन्तदेंशीय  जल  परिवहन  का  विकास  नहीं  हो  सका

 केन्द्रीय  अन्तदेशीय  जल  परिषहन  निगम  सन्‌  1982-83  1983-84  और  1984-
 85  में  11-85  करोड़  रु०  13.16  करोड़  रुपये  और  12.18  करोड़  रुपये  का  घाटा

 हुआ  ।  भांकड़े  लेखा  परीक्षित  नहीं

 ओर  यह  घाटा  तटवर्ती  व्यापार  के  परिणाम  स्वरूप  नहीं  केन्द्रीय  अन्तरदेशीय
 जल  परिधघहन  निगम  के  घाटे  का  मुख्य  कारण  अधिक  कमंचारी  वाले  पुराने  और  ऐसे  जलयान

 जिन  पर  खर्च  बहुत  आता  छठी  पंचवर्षीय  योजना  ने  पुराने  जलयानों  के  स्थान  पर  नये
 जलयान  खरीदे  गये  और  5  सेल्फ  पापेल्ड  कैरियर  ३  टग  और  9  डम्ब  बाज  मंगाये  सातवीं
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 योजना  में  इसके  जतयानों  को  आधुनिक  उपकरणों  से  लेस  करने  का  प्रस्ताव  है  आशा  है  कि
 इसके  बाद  केन्द्रीय  जल  परिवहन  निगम  लिमिटेड  के  कार्य  में  सुधार  अन्तर्देशीय  जल

 परिघहन  निगम  ने  घर  1980-81  में  114,479  टन  और  वर्ष  1984-85  में  268,717  टन
 माल  ढोया  ।  इससे  वह  स्पष्ट  होता  है  कि  निगम  ने  प्रगति  की

 (#)  अन्तदशीय  जल  परिवहन  ऊर्जा  की  दृष्टि  से  स्वतः  एक  कुशल  साधन  अंधिक

 कुशल  जलयानों  और  आधारभूत  संसाधनों  की  व्यवस्था  होने  से  यदि  अन्तदेंशीय  जल  परिबहन
 की  प्रणाली  एठ  बार  सुप्रयुक्त  होने  लगे  तब  यह  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  अपेक्षा  अधिक
 सस्ता  साधन  हो  सकता

 और  च्‌कि  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  तटवर्ती  व्यापार  में  अपने
 जलयान  नहीं  चलाता  है  इसलिए  यह  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 क्ष  तिपूति  के  लिए  रेल  विभाग  के  विरुद्ध  दोवानो  न्यायालयों  में  दायर  मुकबमे

 1514.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माल  खो  जाने  अथया  माल  के  कम  प्राप्त  होने  के  सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति  हेतु  रेल

 विभाग  के  विरुद्ध  1982-84  तथा  1984-95  में  दीवानी  न्यायालयों  में  कितने  मुकदमें  दायर
 किए  गए  तथा  प्रत्येक  वर्ष  अलग-अलग  कितनी  डिगरियां  दीं  गई  ;

 रेल  विभाग  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  धन  राशि  का  भुगतान
 किया  गया  ;  और  हि

 न्यायालयों  ने  वकोलों  को  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  ;

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भाधवराल्  :  1983-84  में  माल  की
 अथवा  सपुर्देगी  के  सध्बन्ध  में  रेलों  के  विरुद्ध  सिविल  अदालतों  में  दायर  किये  गए  क्षतिपूर्ति  के
 दावों  से  सम्बन्धित  मुकदमों  की  कुल  संदछुधा  32,413  और  19  4-85  में  29,016  थी  ।
 की  नयी  अदाल  ती  डिगरियों  की  संख्या  1983-84  में  10,  201  और  1984-85  में  8,318

 रेलों  द्वारा  क्षतिपूर्ण  के  रूप  में  भुगतान  की  गयी  कुल  राशि  1983-84  में  30.07
 करोड़  रुपये  और  1981-85  भे  :2-85  करोड़  रुपये  थी  ।

 अदालतों  में  वकीलों  को  भुगतान  को  गयी  राशि  के  सम्बन्ध  में  अलग  से  सूचनां
 नहीं  रखी  जाती  है  ।

 ु
 विश्वविद्यालयों  व  कुलपतियों/कुलाधिपतियों  को  नियुक्त

 151<.  प्रोਂ  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  विश्वविद्यालयों  के  कुलाधिपतियों  को  नियुक्ति/चयने  के  तरीके

 और  उनकों  कार्य  प्रणाली  के  तरीके  तथा  इसके  सांथ-प्ाथ  केन्द्रीय  और  राज्य  विश्वविद्यालयों  के
 प्रंबन्ध|प्रणाली  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया
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 16  1907  (TF)  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  अध्ययन  के  क्‍या  परिणाम  निकले  ;  और

 यदि  तो  क्या  कोई  अध्ययन  किए  जाने  तथा  कुलपतियों/कुलाधिपतियों  को

 नियुक्ति  चयन  और  कायें  प्रणाली  में  समानतः  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  भारत  के  राष्ट्रपति  सभी  केन्द्रीय
 विश्वधिद्यालयों  के  घिजिटर  हैं  इन  विश्वविद्यालयों  के  कुलाधिपतियों  को  नियुक्ति  या  तो  विजिटर
 ह्वारा  की  जाती  है  या  उनका  चयन  उनके  कोर्टो  ढ्वारा  किया  जाता  अलौगढ़  मुस्लिम
 घिद्यालय  को  छोड़कर  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  के  नियुक्ति  विजिटर  द्वारा  पिशेंष
 रूप  से  गठित  एक  चयन  समिति  द्वारा  अनुशासित  नामों  दी  में  से  जाती  है  ।  उन
 नामों  की  नाभिका  जिसमें  से  अलीगढ  मुस्लि  .  जिश्वविद्यालयों  का  कुलपति  नियुक्त  किया  जाता

 की  सिफारिश  विश्वविद्यालय  के  कोट  द्वारा  की  जाती  है  ।

 राज्य  सभी  विश्वविद्यालयों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  वा  राज्पाल  कुलाधिपति  होता  हैं  जो

 केन्द्रीय  विश्वधिद्यालयों  के  मामले  में  विजिटर  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्य  करता  हैं  आमतौर  पर

 राज्य  विश्वविद्यालयों  का  केन्द्रीय  विश्वषिद्यालयों  के  कुलाधिपति  के  अनुरूप  कार्यालय  नहीं  होता

 है  ।  राज्य  विश्वविद्यालयों  से  कुलपतियों  को  नियुक्त  की  प्रणाली  पूरे  देश  में  एक  समान  नहीं  है

 क्योंकि  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अधिनियम  में  संशोधन  करिए  जाते

 राज्य  राज्य  विश्वविद्यालयों  के  कुलाधिपतियों  और  कुलपेतियों  की  नियुक्त
 की  प्रणाली  तथा  उनके  अधिवगरों  और  कार्यों  में  एक-हपता  लाने  के  बारे  में  वॉछनीयता  की  जांच
 कर  रही  है  ।  इस  मामले  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पब्लिक  स्कूलों  का  राष्ट्रीयकरण

 1516.  भ्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पब्लिक  स्कूलों  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ;  और

 क्या  पब्लिक  स्कूलों  के  राष्ट्रीक रण  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 शिक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  (1998)  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  वह  भी  उल्लेख  है  कि  पब्लिक  स्कूलों  ज॑ेसे  सभी  विशेष  स्कूलों  के  छात्रों  को  बोग्यतत
 के  आधार  पर  दाखिल  करना  चाहिए  तथा  निःशुल्क  शिक्षा  के  निर्घारित  अनुपात  की  व्यक्स्थाः
 करनी  चाहिए  ताकि  सामाजिक  वर्गों  क ेअलगादव  को  रोका  जा  सके  ।  तथा  इससे  संविधान

 के  अनुच्छेद  30  के  अन्तगंत  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़

 नहीं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  मानदंड

 1517.  थलो  बनयारों  लाल  बेरवा  :

 झो  लालाराम  केन  :  क्या  क्षिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  5

 ग्रामीण  क्षंत्रों  सहित  देश  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  क्या  मानदंड  हैं  ;

 राजस्थान  राज्य  में  जिलावार  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  के  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय

 और

 कया  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  तत्संबंधी  जिला

 वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  सन्‍त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  केन्द्रीय  घिद्यालयों  का  मुख्य
 केन्द्रीय  सरव।र  के  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करना

 ये  घिद्यालय  उन  स्थानों  पर  खोले  जाते  हैं  जहां  पर  रक्षा  और  अर्ध-सेनिक  का्िकों  सहित  केन्द्रीय
 सरकार  के  कमंचारी  संकेन्द्रित  हों  या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  या  उच्च  शिक्षण  की  संस्थाएं
 स्थित  इन  स्कूलों  के  उन  स्थानों  पर  चरणबद्ध  रूप  में  खोला  जाता  है  जहां  इनको  मांग

 हु

 होती  है  और  जहां  प्रायोजित-प्राधिकरणों  द्वारा  भूमि  आदि  के  रूप  में  अपेक्षित  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराई  जाती  हैं  ।

 अलवर

 भरतपुर

 बीकानेर  विद्युत

 जयपुर  2

 जोधपुर  .  2

 झनझुनु

 कोटा

 उदण्पुर  2
 कि

 कुल

 चालू  शंक्षिक  वर्ष  के  दो  केन्द्रीय  विद्यालय  एक  अजमेर  जिले  में  तथा  दूसरा
 श्री  गंगानगर  जिले  में  पहले  ही  संस्वीकृत  कर  दिए  गए  चालू  शैक्षिक  वर्ष  टौंक
 जिले  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  एक  और  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के
 घीन

 उत्तर  प्रदेश  में  रण  ताप  विद्युत  संयंत्र

 भ्रो  मोहस्मद  महफूज  अलो  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करंगे  कि  :

 ॥

 कया केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और अन्‍य राज्यों के अन्य ताप बिजली एककों का निरीक्षण किया यदि तो उन ताप बिजली एककों की संख्या क्या है जो रुग्ण हैं और जिनकी स्थिति खराब हो गई है तथा जो ढीक से काये नहीं कर रहे हैं ; और
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 इन  दोषों  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए

 गए  हैं  और  ?  ;

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  से  केन्द्रीय  विद्युत
 भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  लि०  और  इन्स्ट्रमेटेशन  लि०  कोटा  आदि  के  इंजीनियरों  के

 संयुक्त  दलों  ने  राज्यों  में  अनेक  ताप  विद्यत  केन्द्रों  का  दौरा  किया  इन  दलों  ने  केन्द्र

 कार  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  स्कीम  के  अ  तगेत  मरम्मत  के  लिए  161

 ताप  चिद्युत  यूनिटों  कां  पता  लगाया  इनका  कार्यानिष्पादन  असंतोषजनक  होने  के  कारणों  में
 निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 1.  संयंत्र  और  उपस्कर  का  अधिक  पुराना

 2.  मूलत  परिकल्पित  की  गई  गुणवत्ता  से  घटिया  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की  सप्लाई  ।

 3.  संयंत्र  और  उपस्कर  प्रणालियों  की  डिजाइन  संबंधी

 ]

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  प्रायभिक  स्वास्थ्य  केस्‍्द्रों  और

 सहायक  सवा  श्य  केन्द्रों  का  निर्माण

 1519.  भ्रो  सत्य  गोपाल  सिक्ष  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अपधि  के  दौरान  कुल  कितने  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा

 सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 तत्संबंधी  विधघरण  क्या  है  ;  और

 हमारे  देश  में  प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  और  सहायक  स्वाहरुध्य  केन्द्रों  के निर्माण  और
 संचालन  के  बारे  में  क्‍या  मार्गदर्शी  सिद्धांत  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  सन्‍्त्री  :  से  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  और  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को खोलने  तथा  इनके  भवनों  के  निर्माण  का  कार्य  राज्य  क्षेत्र
 में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  भतगंत  आता  फिर  भी  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों

 को  निर्माण  कार्य  क्रम  कार्य  की  गति  तेज  करने  की  सलाह  दी  गई  है  जिससे  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में

 स्वास्थ्य  के  आधारभूत  ढांचे  हेतु  निर्माण  कार्य  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा

 उन्हें  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेभवनों  का  निर्माण  करते  समय  पिछड़  आदिवासी  पहाड़ी
 दराज  और  अनुसूचित  जाती  बाल  क्षोत्रों  को  प्राथमिकता  दैने  की  सलाह  भी  दी  गई  सातवीं
 योजना  के  विचार-विमर्श  के  दौरान  1294  प्रांथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  9259  सहायक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  भवनों  के  निर्माण  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।
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 छठी  योजना  के  दोरान  रेलवे  के  विकास  पर  व्यय  की  गयो  धनराशि

 1520.  श्री  राजकमार  राय  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  छठी  योजना  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  में  रेलवे  के  विकास  पर  कुल  उितती  घतराशि  व्यय  की

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  रेलों  के  खाते  राज्य-वार  नहीं
 बल्कि  मंडल-वधार  और  परियोजना-वार  रखे  जाते  इनमें  से  अधिकांशतः  राज्यों
 की  सीमाओं  के  पार  भी  होते  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर

 प्रदेश  में  रेलों  की घिकास  परियोजनाओं  पर  खर्च  की  गयी  राशि  लगभग  18.3  करोड़  रुपग्रे

 कलकत्ता  पत्तन  न्याप्त  को  राज  सहायता

 1521.  भ्रो  एम०  रघुमा  रेडडो  :  क्‍या  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कलकत्ता  पत्तन  प्रबन्ध  को  राज  सहायता  दे  रही  है  ;  और
 यदि  तो  पिछले  तीन  धर्षों  के  दौरान  कलकत्ता  पत्तन  प्रबन्ध  को  कितनी  राशि

 की  वाधिक  राज  सह  यता  दी  गई  है  ?

 सोबहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान
 हुगलो  नदी  में  निकषंण  ओर  हल्दिया  की  ओर  जाने  पाली  नौवहन  चेनेल  को  गहरा  बनाए
 रखने  से  संबंधित  कार्यो/मदों  पर  व्यय  के  लिए  90  प्रतिशत  घनराशि  के  भुगतान  की

 झंस्वीकृति  वर्ष  1984-85  के  अन्त  तक  दी  गई  थी  ।

 पर्ष  ना  अदा  फी  गई  धनराशि

 ड़  रुपये  )

 1982-83  15.50

 «  1983-84  3-84  30.00

 1984-85  5  21.50

 जिकित्सा  सेवाओं  तथा  लोक  स्वास्थ्य  क॑  लिए  भारत  ओर  सोवियत  संध
 हारा  किया  गया  करार

 1522.  थरो  एम०  रधुमा  रेडडो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  क्तामे
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  चिकित्सा  सेधाओंँ  और  लोक  स्थास्थ्य  के

 भए  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  लिए  सोवियत  संघ  के  साथ  कोई  करार  किया  है  ;
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 क्‍या  सरकार  अन्य  देशों  के  साथ  भी  इसी  प्रकार  के  करार  करने  पर  भी  घिचार
 कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  साथ  ये  करार  किए  जा  रहे  हैं  किए
 मए  हैँ  और  पता  लगाए  जा  रहे  नए  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  भारत  और  सोवियत  संघ
 ने  पहले  से  निर्धारित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  के  अलावा  कुछेक  नए  क्षेत्रों  में  सहयोग  करने  के  लिए

 1985  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  ।

 ओर  हां  ।  भारत  ने  हंगरी,पोलेण्ड  और  मंगोलिया  के  साथ  पहलेਂ  हो
 सहस्ेग-योजना  फर  हस्ताक्षर  किए  हुए  हैं  तथा  बलमेरिया  और  चेकोस्लोब्रा  किया  के

 ऋब-सहयोग  के  संभाषित  क्ष त्रों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 अस्बरनाथ  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरि  पुल

 1523-  एस०  जो०  घोलप  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अम्बर  नाथ  रेलबे  स्टेशन  पर  सड़क  यातायात  के  लिए  ऊपरि  पुल  के  निर्माण

 का  कोई  प्रस्ताष  है  ;
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अम्बरमाथ  और  उल्हासनमर  रेलवे  स्टेशनਂ  पर  कोई  सूचक

 किर्ह  नहीं  है  भौर  प्लेटफार्प  पर  कोई  शेड  भी  नहीं  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  साधव  राव  :  जी

 इस  कार्य  की  सामान्य  अभिन्‍यास  योजना  का  अनुमोदन  हो
 गया  पुल  खास  पर  रेलवे  के  हिस्से  के  कार्प-निष्पादन  के  ठ  के  को  अतिम  रूप  दें  दिया  गया

 अम्ब  रनाथ  तथा  उल्हास  नगर  स्टेशनों  पर  विशिष्ट  स्थानों  पर  लकड़ी  के

 संकेतक  लगा  दिए  गए  उल्हासनगर  स्टेशन  पर  बिजली  संकेतक  लगाने  के  कार्ये  को  मंजूरी
 दे  दी  गयी

 इन  दोनों  स्टेशनों  पर  प्लेटफार्मों  पर  मोजूरा  शेड  इस  प्रकार  हैं  :

 अमभ्बरनाभ

 द्वीप  डाउन  प्लेटफ़ा  मे
 नं०  ]  गौर  2  =  98  से  7  मी०

 अप  ष्लेटफार्म  न०  3  7  45  मी०

 उल्हासनगर
 अप  प्लेटफार्म  न  154  मी०

 डाउन  प्लेटफा मम  डः  69  मी०
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 बंगला  देश  के  बांध  के  कारण  पश्चिमों  बंगाल  क्षेत्रों  में

 1524.  श्री  रेणु  पद  क्या  सिंचाई  भौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बंगलादेश  सरकार  द्वारा  कोडला

 पर  जो  भारत-बंगलादेश  सीमा  के  साथ  बहती  है  तट-बंध  के  निर्माण  से  पश्चिम  बंगाल  के

 जिले  के  बॉन  गांव  के  एक  बड़  क्षेत्र  में  बाढ़  आएगी  ;  और

 यदि  तो  इस  क्षत्र  की  सुरक्षा  क ेलिए  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?
 ॥

 सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  वोਂ  :  और  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  बंगलादेश  प्राधिकरण  कोडला  नदी  जो
 सीमा  के  साथ  बहती  तटबन्ध  का  निर्माण  कर  रहा  दै  और  जिससे  जिले  के

 बॉन  गांव  सव-डिवीजन  का  एक  बड़ा  कृषि  क्षत्र  जल-मग्न  हो  जाएगा  |  24  परगना  के  जिलाधीश
 ने  उपायुक्त  जेसौर  को  पहले  ही  अनुरोध  करते  हुए  पत्र  लिखा  है  कि  तटबन्ध  के

 बनर्माण  को  बन्द  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  ।  मुख्य  पश्चिम  ने
 जो  संयुक्त  नदी  आयोग  की  स्थानीय  स्तर  कौ  समिति  के  अध्यक्ष  इस  मामले  को

 देश  से  अपने  प्रतिपकी  के  साथ  उठाया

 हिन्दुस्तान  शिपया्ड  लिमिटेड  द्वारा  तोन  जहाजों  को  सुपुदंगी  में  विलम्ब

 1525.  श्री  एस०  एस०  भट्टस  :  वेया  नोवहन  ओर  परिवहन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 हि
 कथा  हिन्दुस्तान  शिपया््ड  लि०  विशाल्वापत्तनम  द्वारा  कबसेਂ  आदि  के

 दोषपूर्ण  डिजाइन  ओर  दोषपूर्ण  निम्मण  के  कारण  शिपयार्ड  संख्या  वी०  सी०  171014,
 वी०  सी०  171015  भर  1.1015  वी०»  स्टेट  आफ  के  तीन  जहाजों
 की  सुपुदंगी  में  विलम्ब  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उपयुक्त  प्रत्येक  पोत  के  संबंध  में  इसके  कारण  कितना  विलम्ब

 हुआ  और  सुपुर्दंगी  में  इस  विम्लब  के  कारण  कितनी  राशि  की  पं,जी  अवरुद्ध  हुई  ;  और

 क्‍या  सरकार  ने  सुपुदंगी  में  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  है  ?

 नोबहन  ओर  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सत्री  श्रो  जियाउरंहमान  :  और
 शिपयार्ड  के  तीन  जहाजों  बी०  सी०  171014,  1:1015  और  171016  में  गलत

 निर्माण  अथवा  उनमें  हैच  कावस  को  डिजायन  में  कोई  त्रुटि  नहीं  रही  है  ।  भारतीय  कंपनियाँ
 से  16  महीने  से  35  महीने  तक  हैच  कावर्स  और  अस्य  उपकरणों  ओ  प्राप्ति  में  देरी  के  कारण  ही
 इन  जहाजों  की  डिलीवरी  में  देरी  हुई  है  और  इसके  कारण  शिपयार्ड  के  निर्माण  कायेक्रप  में
 गड़बड़ी  हुई  कुछ  सामलों  में  मालिकों  ने  काफी  देर  के  बाद  अपनी  भ्ावश्यकताओं  और
 हैच  कावसे  की  विशिष्टयों  में  परिवर्तन  किए  जिसके  कारण  इनकी  डिलीवरी  में  देरी

 हुई  ।
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 उपरोक्त  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  द्वारा  जहाज  निर्माण  कार्यो  का

 1526.  श्री  एस०  एम०  क्‍या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  कर ंगे  कि  :

 कया  जहाज  निर्माण  कार्यो  का  बड़े  पेमाने  पर  करके  हिन्दुस्तान
 शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  द्वारा  लागत  और  जहाज  निर्माण  चक्र  में  कोई  कमी  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  फालतू  हुए  कमेचारियों  का  वर्गे-वार  ब्योरा  क्‍या  है
 तथा  उनवी  सेवाएं  समाप्त  करने  के  लिए  कौन  सा  तरीका  अपनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नोवहन  और  परिवहन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान
 विश्व  भर  के  जहाज  निर्माण  इकाईयां  जहाज  के  निर्माण  की  लागत  को  कम  करने  और
 कम  समय  में  काम  पूरा  कराने  के  लिए  सहायक  लघु  भोद्योगिक
 बेरोजगार  प्रशिक्षुओं  में  काम  को  वितरित  कर  देती  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  के
 मामले  में  भी  काम  को  घितरित  से  लागत  में  कमी  लाने  और  कम  समय  में  काम  प्रा
 कराने  में  मदद  मिली  इस  कारण  किसी  व्यकित  को  फालतू  घोषित  नहीं  किया  गया

 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  द्वारा  कार्य-स्थगन  प्राइवेट  पार्टियों  को  ठेका  देना

 1527.  27.  औ  एस०  एसम०  भट्टस  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सहायक  उद्योगों  के  विकास  और  जहाज  निर्माण  की  लागत  में  कमी  करने  के
 प्रयोजन  से  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  धिशाखापत्तनम  द्वारा  पहले  प्रारम्भ  किए  कार्यो  को
 त्यागा  गया  प्राइवेट  पार्टियों  को  ठका  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  त्याग  गए/ठ के  पर  दिए  गए  कार्यो  की  पृथक-पृथक
 लागत  सहित  उनका  ब्योरा  क्‍या  है  और  यह  कार्य  किन-किन  प्राइवेट  फर्मों  द्वारा  किया
 गया  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जिया  :  और
 शिपयार्डों  द्वारा  कीमत  कम  करने  और  जहाज  निर्माण  में  कम  समय  लगने  की  दृष्टि

 से  सहायक  उद्योगों  को  निर्माण  कार्य  सौंपने  का  काम  जहाज  निर्माण  कार्य  कलाप  की  एक
 सामान्‍य  प्रक्रिया  है|

 हिन्दुस्तान  शिपयाड  द्वारा  जितनी  कीमत  का  काम  जिन  फर्मों  को  सौंपा  उनकी

 सूची  संलंग्न  विवरण  में  है  ।
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 जो  काम  सौंपे  गए  वे  हैं  ढांचे  का  निर्माण  पाइप  का  निर्माण  और  उसे  खड़ा  करना
 तथा  अन्य  छोटे-मोर्ट  काये  उन  पारियों  के  नाम  जिनको  काम  सौंपा  गया  है  और  जिन
 पर  काम  चल  रहा  है  तथा  उनकी  कौमत  नीचे  दी  गई  है  :--

 मससे

 X1.  भारत  स्टील  फवरिकेशन  बकंस

 %2.  कमफट  इंडस्ट्रीज

 x3.  सोलरपिरामिड्स

 %4.  श्री  वेंकटश्वराइंटर  प्राइजज

 X5.  अशोक  इंडस्ट्रीज

 सन  राइज  इ  जीनियरिंग  इ डस्ट्रीज

 १.  कपासी  बिल्डसे  लि०

 8.  कल्याण  चक्रवर्ती  इंजीनियरिंग  वेंचरे

 9.  अदित्य  कन्सट्रक्शन  कारपोरेशन

 10.  राघ  इलेक्ट्रीकलस

 11.  ललिता  इंजीनियरिंग  इटरप्राइजज

 12.  ओभेजां  इ  लेकट्री  कलस

 नवयुग  इ  जीनियरिस  बक्से

 14.  अन्सा  स्ट्रकन  रलस
 मास्टर  मंटल  प्रॉडक्टस

 16.  अनिल  इ  टरप्राइजज

 17.  इजीनियसं  गिल्ड

 18.  श्री  निवास  जनरल  इ  जीनियरिंग  वर्क्स

 19.  स्ट्रऊ  फवस

 %20.  वेंकटश्वर  मोटर  वक्‍र्स

 यूनाइटेड  इ  जीनियरस

 22-  भावना  इ  जीडवियरिस  कारपोरेशन

 23.  विजया  आउटफिट  इलेक्टोसे

 24.  प्रसना  इ  जीनियरिंग  वकसे

 25.  प्रफेक्ट  इ  जीनिर्यारिंग

 रुपये

 6,82,105

 4,19,652__

 4,60,  802

 १7,000

 4:38,593

 5,15,000

 8,91,000

 9,37,000

 2,85,000

 2,50,000

 2,59,000

 4,46,000

 6,19,000
 4,17,000

 3,30,000

 1,86,000

 106,000

 167,984

 2,3

 97,500.

 75,060
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 26-  विजाग  इजीनियरिंग  ववक्‍्स
 ह

 69,850

 27-  विजया  दुगें  इ  जीनियरिंग वक्‍्से  50,000

 28.  प्रीति  स्टीन  फर्नीचर  वक्‍्से  50,000

 29.  श्री  नाग  इ स्ट्रीज  44,000

 30.  यनिक  फबस  44,000

 ३1.  भास्कर  इजीनियरिंग  वक्‍र्स  ३0,  0698
 32.  कालीकम्त्रा  इजीनियरिंग  वर्जर्श  205000

 33.  इ  जीनिर्यारिग  कारपोरेशन  इ  डिया  50,000

 34.  रिवथी  फन्नी केट  से  40,000

 हू  मानवता  प्राप्त  सहायक  उद्योगों  में  जबकि  अन्त  सभी  सरकार  के  पास  पंजीकृत
 लक  उद्योग  यूनिट

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  बड़े  अधिकारियों  द्वारा  ठेका  उप-ठेका  त्याग  गए  निर्माण  को  लेगी
 अथवा  उनते  सम्बन्ध  होना

 1528.  श्री  एस०  एश०  मट्टेंभ  क्या  नोवहन  और  पंरिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छुट्टी  पर  चल  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  उपक्रमों  के  बढ़े
 अधिकारियों  को  संबंध  सरकारी  उपक्रमों  जिनमें  वे  नियोजित  के  ठेकों  उप-ठेकों  छोंड़  गए
 कार्यों  को  हाथ  में  लेने  उनसे  घंबंध  होने  के  बारे  में  पात्रता  प्रदान  करने  के  संबंध  में  कोई  नीति

 संबंधी  निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्‍या  हिन्दुस्तान  शिपयाड  लि०  विशाखापत्तनम  में  भी  इस  प्रकार

 की  प्रथा  घिद्य  मान  है  ?

 शोवहय  ओर  वेरिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंक्रे  जियाउर  हमान
 जी  नहीं  ।

 1983  में  इस  प्रकार  का  सामने  आया  था  जिसमें  संबंधित  व्यक्ति  ये

 छुटडी  की  थी  ओर  एक  सहायक  उद्योग  स्वापित  किया  बाद  में  उसने  त्याग  पत्र  दे  दिया |

 उच्य  ताप  बिजलो  घर  को  स्थापना

 1529.  भीस॑ंतो  जयंती  पटनायक  :  क्या  सिचाई  ओर  बिद्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्रेंगे  कि  :
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 सातवीं  योजना  के  दौरान  स्थापित  विए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उच्च  ताप  बिजली

 चरों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी  संख्या  कितनी  है  ;

 उनमें  से  प्रत्येक  उच्च  ताप  बिजली  परियोजना  के  लिए  चालू  वर्ष  के  बजट  में

 कितनी-कितनी  घनराशि  को  व्यपस्था  की  गई  है  ;  और

 इन  उच्च  ताप  बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विश्व  बेंक  भारतीय ही  है  ही  ।

 औद्योगिक  विकास  बेंक  अथवा  विदेशी  वित्तीय  संस्थाओं  से  हो  रही  वार्ताओं  में  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ताप

 बिख्ुत  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  मरुण  :  ओर  छः  निर्माणधीन

 सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  लिए  215.35  में  किया  गया  प्रावधान  निम्नानुसार  है  ;  सिगरौली

 142-13  करोड़  को रबा  202.84  करोड़  रामगुण्डम  रिहन्द  करोड़  रुपये  फरक्का
 करोड़  विध्णाचल  202.84  करोड़  और  रिहन्द  368.80  करोड़  रुपये

 मुराद  नगर  और  तालचेर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजाओं  के  लिए  भी

 करोड़  रुपये  वदेशी  करोड़  रुपये  और  3  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 को  विध्याचल  हिन्द  और  कहलगांव

 नाओझों  के  लिए  देशी  स्नौतों  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  पहले  से  बातचीत  की  जा  चुकी  है  ।
 अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  कोई  विदेशी  वित्तीय  सहायता  संबद्ध  नहीं  की  गई

 उड़ोसा  में  स्थापित  कुष्ठ  रोगी  पुनर्वास  केन्द्र

 पुनर्वास  श्री  जयन्‍्तोी  पटनाय ae;  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  स्थापित  कुष्ठ  रोगी  फुनर्वास  केन्द्रों  की  संस्था  क्‍या  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  इन  केन्द्रों  में  कितने  कुष्ठ  रोगियों  को  प्रशिक्षण  और
 पुनर्वास  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  पुनर्वास  केन्द्रों  को कितनी  कैन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध
 कराई  गई  ;

 सिचाई  ओर  विश्वत  मंत्र  धो०  :  से  उड़ीसा  राज्य  केन्द्रीय

 सहायता  से  एक  कुष्ठ  पुनर्वास  संवर्धन  इकाई  बायरोई  कटक  में  स्थापित  का  गई  अब  शक
 लगजश्ञग  दी  कुष्ठ  रोगियों  को  प्रशिक्षण  भर  पुनर्वास  सुविधाएं  दी  जा  चुकी  हैं  कुष्ठ  पुनर्वास
 संवधंन  इकाई  के  समिर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  को  1531. भरी प्रताप wry शर्मा: क्या सिचाइ ओर fae  के  मत  तक  की  लाख  रुपये
 की  रकम दी  जा  चुकी  ।

 मध्य प्रदेश को सिचाई परियोजनाएं भरी प्रताप भासु क्या सिचाइ ओर बिछुत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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 सातवीं  उंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  जल

 भायोग  द्वारा  अनुमोदित  माध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजना  की  संख्या  क्‍या  है  ;  और

 उनका  कया  ब्योरा  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्‍्त्रो  बो०  :  भरप्रल  1985  से  सातवीं

 योजना  अवधि  के  शुरू  होने  से  सब  तक  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  की  कोई  बुहृद
 अथवा  ध्यमम  सिंचाई  परियोजना  स्वीकृत  नहीं  की

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्क पिंग  के  लिए  पुराने  पोतों  पर  सोमा  शुल्क  माफ  करना

 1532.  श्री  बो०  शोभनाद्रोइबर  राव  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  से  यह  मांग  की  गई  है  कि  संकट  ग्रस्त  शिपिग  उद्योग  की  आधथिक

 स्थिति  को  सुधारने  और  जहाज  तोड़ने  वाले  एककों  को  अपेक्षित  व्यापार  हासिल  करने  योग्य

 बनाने  के  लिए  उन  बेकार  तथा  पुराने  हो  चुके  जहाजों  पर  सीमा  शुल्क  माफ  किया  जाये  जो

 जहाज  तोड़ने  वाले  एककों  को  भेजे  जाते  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउर  हमान  अ  :

 वित्त  मन्त्रालय  ने  जो  संबंधित  मन्त्रालय  तोड़े  के  लिए  आबात  किए  गए

 जहाजों  पर  सीमा  शुल्क  को  कम  करने/युक्ति  संगत  बन;ने  के  प्रश्न  की  जांच  की  किन्तु  इसने  ऐसे

 जहाजों  पर  वसूले  जाने  घाले  सीमा  शुल्क  में  किसी  प्रकार  की  छूट  देने
 का  कोई  ओवित्य  नहीं

 पाया  है  जिन  भारतीय  जहाजों  को  स्क्र  पिग  के  लिए  बेचा  गया  उन  पर  वसूले  जाने  वाले

 सीमा  छुल्क  की  दर  के  विषय  को  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  गठित  अध्ययन  दल  को  शिपत्रे  किंग
 इ  डस्ट्री  के  बारे  में  मोजुदा  नीति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सौंप  दिया  गया  है  ।

 कोचीन  टमिनल  के  लिए  बंगनों  का  आवंटन

 श्री  टो०  ब्चीर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  विभाग  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  कोचीन  टमिनल  को  वर्ष-पार

 कितने  वेगन  आबटित

 क्‍या  हाल  में  कोचीन  के  लिए  बेगनोँ  के  आाबंटन  में  कोई  कमी  की  गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
 ह

 कोचीन  से  रेल  विभाग  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बर्ष-वार  कुल  कितने

 टन  सपान  की  ढलाई  की  गई  ?
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 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  माधव  राव  तीन  वर्षों  के  दौरान
 कोचीन  बन्दरगाह  टमिनल  को  आबंटित  किए  गए  माल  डिब्बों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  आबंटित  माल  डिब्बों  की

 198  2-83  16,365

 1983-84  9,697

 1984-85  4-8  5  20,299

 प्रश्न  ही  नहीं

 बिम्रत.तीन  वर्षों-के  दोरान  कोचीन  बन्दरगाह  टमिनल  से  रेलों  द्वारा  ढोया  गया
 शेर  कुत्न  ठन  भार  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  ढोये  गए  कुल  टन  भार  \

 1982-83  2,51,090

 1983-84  3.04,28 8

 5  3,22+106

 राष्ट्रीय  राज  मार्गों  पर  रबड़  को  सतह  बिछाना

 1534.  भो  टी०  बशौर  .:  क्‍या  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंड्रे:कि  :

 क्‍या  सात्तवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  रबड़  की  सतह  विछाने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीय  राजमर्ग  संख्या  47  को  उस  योजना  में  शामिल  करने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ....  परियहुत  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सड़कों  पर  रबड़  की  सतह  डालने  के  विषय  पर  बिस्तृत  अध्यय्रक  गया
 जिसमें  इसे  पारम्परिक  विशिष्टयों  की  तुलना  में  लाभप्रद  नहीं  पाया  गया  ।
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 खडगपुर  रेलये  नगर  को  सड़कों  की  मरम्मत

 1535.  श्रीं  नारायण  क्या  रेल  मन्त्री  खड़गपुर  रेलने  नगर  की  सड़कों  की

 खराब  हालत  के  करे  में  4  अप्र  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संखयः  1977  के  उत्तर  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खड़गपुर  रेलवे  नगर  पूर्व  की  सड़कों  की  मरम्मत
 के  काम  को  पूरा  करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  क्या  खड़गपुर  की  सड़कों  की  मरध्मत  का  काम  पूरा  हो  गया
 और

 कद्धि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  उपरोक्त  काम  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की  सभ्भावना  है  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  खाधव  राव  :  से  खड़गपुर  रेलवे
 कालोनी  में  16  कि०मी०  सड़क  की  मरम्मत  का  काम  30-6-85  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रख
 गया  था  और  उसे  पूरा  कर  लिया  गया  शेष  भाग  में  जहां  कहीं  आवश्यकता  मरम्मत
 कर  दी  मयी  आगे  काम  उपलब्ध  धन  की  सीमा  फे  भीतर  रहते-हुए  वर्षाकाल  के  बाद  किया
 जायेगा  ।

 वहेज  प्रथा  को  ससाप्त  करने  के  लिए  कदस

 1536.  भ्री  सनत  कुमार  मन्डल  :  क्या  सप्ताज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वतंमान  उपबन्धों  स ेअधिक  कठोर  और  शअ्रभावी  बना  घिवाहों  में  होने  वाले

 आडम्बरपूर्ण  खर्च  पर  प्रतिबंध  लगाकर  तथा  बहुमूल्य  वस्तुओं  में  लेन-देन  को  अपराध  घोषित
 करके  विशेषकर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  दहेज  प्रथा  को  पूर्णतः  समाप्त  करने
 के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 समाज  ओर  महिला  कल्याण  मन्त्रालय  को  राज्य  मन्त्रो  एम्०  :  दहेज
 निषेध  ' 961  में  1984  में  संशोधन  किया  गया  था  ताकि  अपराध  को  दण्डनीय
 बनाया  जाए  ;

 जुर्माना  ओर  जेल  की  सजा  दोंतनों  में  वृद्धि  की  जा  सके  तथा  अधिनियम  को  अधिक
 शाली  बनाने  के  लिए  इसका  क्षेत्र  बढ़ाया  संशोधित  अधिनियम  के  अ  तगेंत  नियम  विधि
 मन्त्रालय  बना  रहा  है  |  जहां  तक  सरकारों  क्मेचारियों  का  सध्बन्ध  भाचार  संहित  में

 13-0)  पहले  से  ही  स्पष्ट  व्यवस्था  है  जिसमें  उन्हें  दहेज  देने  या  लेने  अथवा  देन
 के  लिए  प्रेरित  करने  या  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  दहेज  की  मांग  करना  निषेध  है  ।

 प्रथम  भ्ंजी  के  सवारी  डिब्धों  को  वातानुकूलित  टायर
 कोथों  में  परिवर्तित  करमे  का  प्रस्ताव

 1532.  थी  बबवारोी  लाल  पुशेहिल्  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करे  गे  :

 ।
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 क्या  कई  गाड़ियों  में  प्रथम  श्रेणी  के सभी  सवारी  डिब्बों  को  वातानुकूलित  टू  टायर
 कोचों  में  परिवर्तित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  रेलवे  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसे  कब  तक  परिवर्तित  किए  जाने  का
 विचार  है  ;  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  भाधव  राव  सिन्धिया  )  :  जी  तहीं  ।

 और  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठती  ।

 बढ़ती  हुई  दूध  टनाओं  के  कारणों  के  बारे  में  सहानगर  परिवहण  संबंधों

 राष्ट्रीय  संगोष्ठी  की  रिपोर्ट

 1538.  श्री  जजित  कुसार  साहा  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन्न  भन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  में  हुए  महानगर  परिवहन  संबंधी  राष्ट्रीय  गोष्ठी  में  कुछेक  ऐसे
 कौरणों  की  जानकारी  मिली  जिनकी  घजह  से  अधिक  दुघंटनाए  होती  हैं  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसमें  दिए  गए  सुझावों  पर  कोई  कार्यघाही  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  कया  हैं  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  सन्त्रालय  फे  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान
 से  सेमिनार  ने  परिवहन  प्रबन्ध  द्वारा  बढ़ी  हुई  सड़क  और  यातायात  सुरक्षा  के
 साथ  गाड़ियों  की  प्रवर्तंद  और  लोफ  शिक्षा  को  अपनाने  की  सिफारिश  की  है

 मेट्रोपलोटिन  शहरों  में  सड़क  दुघंटनाओं  के  लिए  मुख्य  कारण  गांडी  आबादी  में  काफी
 बढ़ोत्तरी  गाड़ियों  के  सड़क  पर  भीड़-भाड़  गाड़ियों  की  गाड़ी  चलाने  की  बुरी
 भादते  आदि  सड़क  सुरक्षा  उपायों  को  यातायात  इंजीनियरिंग  और  शिक्षा  पर  दबाव
 डालकर  दुघंटनाओं  के  मामलों  को  कम  करना  राज्य  सरबरों  से  धरिष्ट  अधिकारियों  द्वारा
 अचानक  जांच  के  माध्यम  से  पयवेक्षण|के  अलावा  गाड़ियों  के  ठीक  होने  का  प्रमाण  पत्र  और  ड्राइविंग
 लाइसेंसों  की  मंजूरी  से  संबंधित  नियमों  ओर  विनियमों  को  कड़ाई  से  लागू  के  लिए  कहा  गया  है
 गाड़ी  चलाने  की  क्षमता  और  आदत  में  सुधार  लाने  के  लिए  विस्तृत  प्रशिक्षण  हेतु  दिल्‍ली  में  एक
 ड्राइवर  के  प्रशिक्षण  स्कूलों  की  स्थापना  की  गई  है  ।  इसी  प्रकार  के  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  ।  ड्राइविंग  लाइसेंस  को.साथ  रखने  और  आसानी  से  पहचान  के
 लिए  उस  पर  फोटों  चिपकाने  को  अनिवाय॑  बनाने  के  यातायात  उपराधों  को  अधिक
 नीय  बनाने  के  लिए  जुर्माने  की  राशि  में  वृद्धि  कर  दी  गई  राज्य  सरकारों  से  सुरक्षा  के  संबंध
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 में  य  दृश्यों  और  प्रदर्शती  पद्धति  से  बच्चों  और  सड़क  प्रयोक्ताओं  को  शिक्षा  देने  का  भी  अनुरोध
 किया  गया

 आठवें  वित्त  आयोग  के  पंचाट  के  आधार  पर  स्वास्थ्य  सेवाओं  के
 संबंध  में  पता  लगे  पिछड़  क्षेत्र

 1539.  आओ  गिरघर  गोभमांगो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाठवें  वित्त  आयोग  के  पंचाट  के  आधार  पर  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  स्वास्थ्य

 सेवाओं  के  मामले  में  पता  लगाए  गए  पिछड़े  राज्य  और  क्षेत्र  कौन  से  हैं  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  यह  जानकारी  है  कि  राज्यों  में  भादिवासी  क्षेत्रों  और

 पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंपृथक  योजनाओं  और  योजना  के  अतगंत  स्वास्थ्य  सेवाओं  की  ओर  विशेष  ध्यान
 देने  भर  स्तर  सुधारने  की  आघश्यकता  है  ;  और

 यदि  तो  मायोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  धनराशि  में  से  आदिवासी  क्षेत्रों

 लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  और  उन  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  घिकास

 लिए  इस  घन  राशि  के  उपयोग  हेतु  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  बो०  :  आठवें  वित्त  आयोग  को  सौँपे

 गए  विचाराथ्  विषयों  की  घारा  5  (vi)  फे  अनुसार  आयोग  ने  अवकसित  क्षेत्रों  के  स्तर
 तथा  सेवाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  राज्यों  की  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखकर  करना  था  कि  उन्हें  अधिक  विकसित  राज्यों  के  स्तर  तक  लाया  जा  सके  ।  आयोग  ने
 निम्नलिखित  बातों  से  सम्बन्धित  योजनाओं  को  लागू  करके  स्वास्थ्य  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के

 लिए  89.88  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  हैं  :--

 2
 3५

 (६)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  डाक्टर्रों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 काय॑  करने  के  लिए

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  ग्रामीण  भत्तों  की  मंजूरी  ।

 (#)  जिन  डाक्टरों  को  सरकारी  मकान  नहीं  मिला  उन्हें  मकान  किराया  भत्ता

 देना  ।

 (iii)  प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  में  कार्यरत  सभी  डाक्टरों  के  लिए  स्टाफ  क्वार्टरों  का
 निर्माण  ।

 (1४)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  व्यवसाय  से  सम्बन्धित  उपकरण  सप्लाई

 .._  और  जी  केन्द्र  सरकार  ने  जनजातीय  प्रशासन  के  लिए  मनुदान  बढ़ाने
 के  हेतु  एक  कायें  योजना  तेयार  करने  के  लिए  राज्यों  को  दिशा  निर्देष  जारी  कर  दिए

 बड़ानाला  सिचाई  परियोजना  के  लिए  उड़ोसा  सरकार  द्वारा  धन  उपलब्ध  कराना

 1540.  भरी  गिरिधर  गामांगों  :  क्या  सिचाई  ओर  दिश्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे
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 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  कोराषुट  जिले  में  बढ़ा
 नाला  मध्यम  सिचाई  परियोजना  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी  राशि  उपलब्ध  करायी  गयी  ;

 छठी  योजना  के  दौरान  उम्त  राज्य  को  दी  गई  कुल  ऋण  सहायता  में  से  इस
 परियोजना  के  लिए  कितना  विश्व  बेक  ऋण  उपलब्ध  कराया  गया  ;

 क्‍या  यह  परियोजना  सातवीं  योजना  की  शध्वमाप्ती  से  पहले  ब्री  हौ  जाएगी  ;

 और

 यदि  तो  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  सरकार  ह्वारा  इसके  वित्त
 पोषण  तथा  अन्य  संबंध  मामलों  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सियाईं  ओर  विद्युत  संत्री  :  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनु्तार  छठी  योजना  अथधि  के  दौ  न  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  बर  कुल
 व्यय  लगभग  34  मिलियन  रुपए  वष'वार  व्यय  निम्नवत्‌  है  :

 रुपए

 1980-81  0.032

 1981-82  2  ३.448

 1982-23  2-53  9.893

 1983-14  4  2.831

 1984-85  17.650

 यह  परियोजना  18  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  में  से एक  है  जो  5३  मिलियन
 अमरीकी  डालर  की  आई०  डी०  ए०  ऋण  सहायता  के  लिए  शामिल  की  गई  जो  3/83  तक

 लागू  था  तत्पश्वत्‌  105  मिलियन  अमरी औ  डालर  की  रिपीटर  परियोजना  शुरू  की  गई  जो
 1987  तक  लागू  मई  1985  तक  समग्र  रूप  में  ऋण  का  कुल  उपयोग  73-65

 मिलिमन  अमरीकी  डालर  है  के  अन्तर्ग  49-4  मिलियन  डालर  तथा  चरण-दो  के
 मंतगंत  24.25  मिलियन  आं  डे  कुल  भिताकर  18  परियोजनाभों  से  संबंधित

 बड़ावाला  परियोजना  के  संबंध  में  विशिष्ट  आंकड़ें  उपलन्ध  नहीं  हैं  ।

 परियोजना  की  निर्माण-सारिणी  में  इसको  सातवीं  योजना  अवधि  के  अत  तक  पूरा

 किए  जने  की  परिकल्पना  है  ।

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  लिए  राज्य  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए
 25  मिलियन  रुपए  आंबटित  श#िए

 छठो  गोजना  के  दोरान  बिहार  में  रेल  परियोजनाएं
 1541.  भरी  प्रकाश  चंद्र  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करंगे  कि  :
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बिहार  में  कितनी  नई  रेल  परियोजनाओं  का
 निर्माण  कार्य  शुरू  किया  गया  ;  और

 इनकी  वास्तविक  रूप  से  तथा  वित्तीय  रूप  से  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ६?

 रख  मंत्र।लय  सें  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  छठी
 वर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  में  शुरू  की  गयी  प्रत्येक  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  की

 नयी  रेल  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  और  इनकी  वास्तविक  तथा  वित्तीय  रूप  से  हुई  प्रगति  का
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर  1985

 विभिन्न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  विद्यत  परियोजनाएं

 1542.  थ्री  बो०एस०  क्रष्णा  अग्यर  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  द्वि-पक्षीय  सहायता  के  लिए  कितनी  विद्यू त  परियोजनाओं
 को  मंजूरी  दी

 उक्त  योजनाएं  किन  राज्यों  में  स्थित

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  सहायता  की  पेशकश  की  और

 क्या  कर्नाटक  राज्य  की  किसी  विद्युत  परियोजना  को  द्विपक्षीय  सहायता  के  शिए
 शामिल  किया  गया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  थोर  हाल  ही  उत्तर
 प्रदेश  में  अनपारा  चरण-दो  और  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  मध्य  प्रदेश  में
 विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्यू  त  परियोजना  चरण-एक  तथा  बिहार  में  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत
 परियोजना  चरण-एक  सहित  ताप  विद्यू  त  योजनाएं  पूर्वी  ग  डक  नहर  लोभर

 वेघाई  और  पिक्रारा  और  चमेरा  ज॑ंसी  जल  घिद्य ूत
 परियोजनाओं  को  द्विपक्षीय  सहायता  हेतु  अनुमोदित  किया  गया  है  ।

 वित्तीय  सहायता  देने  वाले  राज्यों  में  यू०  यू०  एस०  एस  ०  भार०
 ओर  कनाडा  शामिल

 कर्नाटक  में  काली  नदी  जल  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  के  लिए  अरब
 आध्िक  घिकास  हेतु  कुबंत  निधि  से  सह-वित्त  व्यवस्था  उपलब्ध  हो  सकती  है  ।

 हबली-शोलापुर  मोटर  गेज  रेल-गाड़ी  की  गति  बढ़ाना

 1543.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अ  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हुबली  और  शोलापुर  के  बीच
 चलने  वाली  एक  मीटर  गेज  रेल  गाड़ी  200  मील  की  थोड़ी  सी  दूरी  को  तय  करने  में  12  घंटे
 का  समय  लगा  देती  और

 यदि  तो  इस  गाड़ी  की  गति  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भाधव  राव  सिधिया  :  जी

 इस  खंड  पर  सवारी  गाड़ियों  के  बहुत  अधिक  संख्या  में  ठहराव  इनकी  रफ्तार

 बढ़ाना  तब  ही  सम्भव  है  जब  इनके  ८हरावों  की  संख्या  में  कमी  की  यदि  ऐसा  किया
 जाता  है  तो  इसका  भारी  विरोध  होगा  ।  इसलिए  यह  वांछनीय  नहीं  है  ।

 भारतीय  प्रबंध  बंगलोर  में  पढ़ाए  जाने  वाले  पाठ्यकृम

 1544.  थभो  बो०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे



 10  1907  लिखित  उत्तर

 भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  बंगलौर  में  इस  समय  कौन-कौन  पाठ्यक्रम  पढ़ाए  जाते

 हा
 प्रत्येक  पाठ्यक्रम  के  लिए  चयन  की  क्‍या  पद्धति  है  और  कितने  लोगों-को  लिया

 जाता

 क्‍या  कर्नाटक  के  विद्यार्थियों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती  और

 क्‍या  केवल  बंगलौर  शहर  के  विद्याथियों  को  ही  इन  पाठ्यक्रमों  के  लिए  चुना
 जाता  ओर

 क्‍या  राज्य  के  किसी  भी  गैर  सरकारी  प्रतिनिधि  को  भ्रबन्ध  बोर्ड  में  शामिल  नहीं
 किया  गया  है  ?

 शिक्षा  मनन्‍्त्रो  कृष्ण  चंद्र  :  और  भारतीय  प्रबन्ध  बंगलौर
 प्रबन्ध  में  दो  वर्ष  की  अवधि  का  एक  स्नातकोत्तर  लगभग  चार  वर्ष  की  अधधि  का

 एक  शिक्षावृत्ति  कार्य  क्रम  तथा  व्यावसायी  प्रबन्धकों  क ेलिए  कुछ  अल्प  अवधि  प्रबन्ध  विकास
 कार्यक्रम  प्रदान  करता  इस  समय  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  में  दाखिला  क्षमता  120  है  तथा

 शिक्षावृत्ति  में  ।0  से  12  के  बीच  है  ।  स्नातकोत्तर  कायंक्रमों  में  पी०  जी०  पी०  तथा
 कार्यक्रमों  में  प्रवेश  अखिल  भारतीय  आधार  पर  सामान्य  प्रवेश  परीक्षा  द्वारा  किया  जाता

 और  नहीं  ।

 (=)  कर्नाटक  राज्य  से  गेर-सरकारी  प्रतिनिधियों  को  शासी  बोर्ड  में  शामिल  किया
 जाता

 व्यस्त  सा्गों  पर  विल्‍लो  परिवहन  निगम  को  अतिरिक्त  बसें  चलाना

 1545.  आओ  लिता  सोहन  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 ह

 क्या  कार्यालयों  के  समय  में  परिवर्तन  के  कारण  सरकार  का  दंनिक  यात्रियों  की

 सुविधा  के  लिए  व्यस्त  मार्गों  पर  अतिरिक्त  बच्चें  चलाने  का  विचार  और
 |

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  संज्ायल  के  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :
 और  कार्यालय  समय  में  परिवर्तन  होने  से  सरकारी  कार्यालयों  तक  चलने  घाली  कुछ  बस
 सेवाओं  के  समय  में  समंजन  करने  की  जरूरत  पड़ी  ।  भब  ऐसा  कर  दिया  गया  3-6-85  से
 परिवहन  की  अतिनिक्त  जरूरत  पूरी  करने  की  दृष्टि  से  नगर  में  झट्ठाईस  अतिरिक्त  ट्रिपे  और
 चार  नई  रूट  चलाई  गई  हैं  ।

 खुले  वगनों  में  खाद्यानों  को  ढलाई

 1546.  6.  भी  भ्रकाद्ा  चन्द्र  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे
 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  शिकायत  आई  हैं  कि  खाद्याननों  को  राज्यों  को

 भेजते  समय  इन्हें  खुले  वेगनों  में  भेजा  जाता  है  और  घह  बरसात  के  मौसम  में  भीग  जाता

 143



 उच्चतर  1  1985

 है  तथा  मानव  उपयोग  के  लिए  अनुपयुक्त  हो  जाता  और

 »  यदि  तो  खुले  वंगनों  में  खाद्यान्नों  की  दुलाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  माधव  राव  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  उच्च  ताप  बिजलो  संयंत्र  को  स्थाषना

 थ्री  चिता  सणि  जेना  :  क्‍या  सिचाह  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  बिजली  संकट  के  हल  के  लिए  राज्य  में  सुकर  कप
 बिजली  संयश्त्रों  की  स्थापना  हेतु  ओर  अधिक  राशि  आंवटित  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  से
 सम्पर्क  किया

 यदि  तो  भेजे  गए  प्रस्तावों  एवं  मांगी  गयी  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 उक्त  ताप  बिजली  संयन्त्रों  की  स्थापना  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  सम्भ)वना

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :  से  सातवीं  योजना  में
 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  तलचेर  ताप  विद्यूत  परियोजना  (2५500  स्थापित  करने  के  लिए
 उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  अनु  रोध  विया..है  ।  *ज्य  सरकार  ने  राज्य  क्षेत्र  में  इन
 कटी  ताप  बिद्यूत  परियोजना  (45210  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया

 उड़ीसा  सरकार  के  इस  परियोजद्या  के  लिए  सातवीं  योजना  में  55)  करोड़  रु०  की
 भावश्यकता  है  जिसमें  से  सातवीं  में  200  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  जाएगी  और  शेष
 पंस्थागत  वित्तीय  साधनों  आदि  से  जुटाए  सातवीं  योजना  करो  अभी  बन्तिम  रूप  दिया
 जाना  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  ले  लिए  जाने  के  बाद  ही  फरिवोजनाओं  का  क्रियान्वयन  शुरू
 किया  जा  सकता  है  और  चाल  करने  का  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  जा  सकता

 सातचों  योजना  में  सिंचाई  प्रणाली  के  लिए  रफ़्ज्यों  के  वास्ते  नियत
 को  जाने  वालो  राशि

 1548.  भरी  बो०  तुलसी  क्‍या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कैन्द्रीय  सरकार  में  राज्यों  में  सिंचाई  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  राज्यों
 को  घनराशि  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  प्रत्येक
 राज्य  को  कितनी-कितसी  राशि  के  ऋण  दिए  और
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 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  क ेलिए  कितनी  ऋण  राशि  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ?

 सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  से  सिंचाई  प्रणालियों  में

 सुधार  की  स्कीमों  सहित  सिचाई  परियोजनाओं  की  वित्त-व्यवस्था  तथा  उनका
 कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक

 अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  तथा  ऐसी  सहायता  किसी  स्कीम  घिशेष  अथवा  घिकास  के  सेक्टर
 से  जुड़ी  हुई  नहीं  होती  कमान क्ष  त्रों  के  समेकित  विकास  को  सुनिश्चित  करने  की
 दृष्टि  से  एक  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  है  जिसके
 अन्तगंत  बराबरी  की  भागीदारी  की  स्वीकृत  प्रक्रिया  के  अनुसार  भान्ध्र  प्रदेश  को  सहायता
 मिलेगी  ।

 अधिक  प्रकाश-स्तम्भ  कमंशालाओं  की  स्थापना

 1549.  थ्री  बो०  तुलसी  राम  :  क्या  नौंवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  श्रकाश  स्तस्भ  कमंशालाए  हैं  और  वे  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  नौवहन  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  कमंशालाएਂ  देश  की  बढ़ती  हुई
 माँग  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  क्‍या  देश  में  ऐसी  और  कमंशालाए  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताष

 यदि  तो  क्या  आन्ध्न  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  कमंशाला  स्थापित  करने  का  विचार
 और  .

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 +  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  देश  में

 छह  दीपघर  घकंशाप  हैं  जो  पोर्ट  व्लेयर  और  कोचीन  में
 स्थित  हैं  ।

 जी  ।

 से  देश  में  कोई  नई  वर्कशाप  स्थापित  करने  का  कोई  श्रस्ताव  नहीं  है  आन्ध्र
 प्रदेश  के  समुद्रो  तट  पर  स्थित  दीपघरों  के  अनु  रक्षण  का  काये  मद्रास  और  कलकत्ता  स्थित
 शापों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 तमिलनाडु  में  विद्यालय

 1550.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  और  वे  कहां-कहां  स्थित

 इस  प्रकार  के  स्कूल  किस  आधार  पर  खोले  जाते  औौर
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 क्‍या  सरकार  का  तमिलनाडु  में  इस  प्रकार  के  और  स्कूलਂ  खोलने  का  प्रस्ताव

 शिक्षा  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  से  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  उद्ृंश्य
 केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तर  णीय  कमेचार्यों  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करना  है  ।

 ये  विद्यालम  उन  स्थानों  पर  छोले  जाते  हैं  जहां  पर  रक्षा  और  बधे-सेनिक  कामिक  सहित
 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  सकेन्द्रित  हों  णा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  या  उच्च  शिक्षण  के

 संस्थान  स्थित  इन  स्कूलों  को  उन  स्थानों  पर  चरण  बद्ध  रूप  में  खोला  जाता  जहां  इन
 की  मांग  होती  है  और  जहां  प्रायोजित  प्राधिकरणों  द्वारा  भूमि  के  रूप  में  अपेक्षित॑  सुविधाएं
 भादि  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान  22  केन्द्रीय  विधालय  उनके  स्थान  नीचे

 दिये  गए  हैं  :--

 अरूवन्कदू  ,

 को  यल्लटूर
 कल्पाक्कम  (2  केन्द्रीय

 कराईकुडी

 सुखुर

 तिछूचिरापल्ली  रे  न

 घिल्डिगटन

 चालू  वित्त  क्र  के  मद्रास  में  एक  ओर  केन्द्रीय  बिद्यालय  खोलने  के  आदेश  जारी

 कर  दिए  गए  कल्पाक्कम  में  एक  दूसरा  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्यालय

 छंगठन  के  विचाराधीन

 थाणे-कोशो  नगर  बरास्ता  बथुआ  बाजार  रेल  लाइन

 1551.  ओ  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1972  में  थ/णे  जंक्शन  और  कोशी  नगर  के  बीच  बरास्ता

 बयुआ  बाजार  एक  रेल  लाइन  बिछाने  कै  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  अब  तक  इस  काये  को  पूरा  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया  और
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 यदि  तो  यह  रेल  लाईन  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  तथा  इस  पर  रेलगाड़ियां
 कब  तक  चलनी  शुरू  हो  जायेगी  ?

 रल  अंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  जी  नहीं  ।
 से  प्रश्न  ही  नहीं

 ]

 बरोनी  ओर  नई  दिल्‍ली  के  बोच  एक  अतिरिक्त  रेल  भाड़ो  चलाना

 1552.  क्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  घरीनी  से  नई  दिल्‍ली  आने  वांशी  अयन्ती  जनता
 एक्सप्रं स  में  यात्रियों  की  बहुत  भीड़  रहती .._

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यात्रियों  को  अपने  स्थान  के  आरक्षण  के  लिश  दो  महोने
 जक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ;

 यदि  तो  क्या  हस  मागगे  पर  यात्रियों  को  राहत  दैने  और  एक  अतिरिक्त  रेस

 गाड़ी  चलाने  के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हौ  नहीं  उढंता

 कान्ति  ताप  विद्युत  संयंत्र

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय
 झोसतो  सनोरमा  कया  विचाई  ओर  विदुयुंत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 फरंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  यह  संच  है  कि  बिहार  के  सुंजफंफरपुर  जिले  में  कान्ति  में  एक  ताप  बिजली
 केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ;

 कया  इसमें  बिजली  उत्पदन  जो  अग्र
 ले  1985  से  आरम्भ  होना  आरम्भ  हो

 गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  है  ;

 यदि  तो  बिजली  के  उत्पादन  विलंब  के  फ्ारण  कया  हैं  तथा  कैब  तक  बिजली
 का  उत्पाटन  छझुरू  होने  की  संभावना  है  ;  और

 (४)  इसे  ताप  बिजलो  केन्द्र
 के

 किन-किन  जिलों  को  बिजली  सप्लाई  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?
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 विदूयुत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  अरुण  :  से  कान्ति  ताप  विद्यूत
 केन्द्र  की  पहली  यूनिट  3]  मार्च  1985  को  चालू  की  गयी  थी  और  निरीक्षण  कर  दिए  जाने  के
 बाद  कुछ  ही  दिनों  में  विद्यूत  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  आाशा  है  ।

 इस  केन्द्र  से  उत्पादित  विद्युत  को  राज्य  विद्युत  ग्रिड  को  दे  दिया  जाएगा  और

 यह  किसी  विशेष  क्षेत्र/उद्योग  के  लिए  आबंटित  नहीं  हैं  ।

 जनता  द्वारा  नशीलो  दवाओं  के  सेवन  में  वृद्धि  क ेकारण

 1554-  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जनता  द्वारा  नशीली  दवाओं  के  सेवन  में  हो  रही  वृद्धि  की
 जानकारी  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 क्‍या  नशीली  दवाओं  को  लत  छुडाने  वाले  क्लीनिकों  के  लोकप्रिय  बनाने  का  कोई

 ऐसा  प्रस्ताव  सरकार  के  घिचाराधोन  है  ताकि  विभिन्‍न  नशीली  दवाओं  के  आदी  लोगों  का
 उपचार  किया  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  थो०  :  जी  हां  ।

 ओषधि  व्यसन  बढ़  जाने  का  मुख्य  कारण  ओषधियां  उपलब्ध  होना  और  खतरा
 उठाने  वाली  जनसंख्या  में  वृद्धि  होना  है  ।

 और  ओषधि  व्यसन  के  हृपचार  की  सुविधाएं  बहुत  से  मुख्य  अस्पतालों  तथा
 चखिकिध्सा  कालेजों  में  उपलब्ध  इनमें  समय-समय  पर  समुचित  परिशोधन  किया  जाता

 पुन-पुन  सिचाई  परियोजना

 1555.  श्री  रासाश्रय  प्रसाद  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  के  गया  जिले  में  पुन-पुन  सिचाई  परियोजना  के
 संबंध  में  केन्द्र  द्वारा  मागे  गए  सभी  स्पष्टीकरण  के  उत्तर  दे  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या-क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारेवाई  की  जा  रही  है  ?

 सिचाइ  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  से  बिहार  सरकार  ने
 इस  परियोजना  के  संबंध  में  केन्द्रीय  जल  बायोग  की  टिप्पणियों  पर  अपने  उत्तर  अभी  तक  नहीं
 भेजे  राज्य  सरकार  को  इस  संबंध  में  अनुस्मरण  कराया  गया
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 समाज  कल्याण  योजना  के  लिए  बिहार  राज्य  निधियों  का  आबंटन  उपयोग

 1556.  भरी  रासाअय  प्रसाद  क्या  समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 समाज  कल्याण  योजना  के  अन्तगंत  1984-85  में  बिहार  को  कितनी  राशि
 भआबंटित  की  गई  ;  और

 राज्य  सरकार  ने  वास्तव  में  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  ?

 समाज  ओर  महिला  कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  संत्री  :

 4,34,  15,  724  रुपये

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |
 कन्टेसर  टभिनल  और  जहाजों  को  मरम्मत  करने  वाले  एककों  में

 सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  पं  जो  निवेश  का  प्रस्ताव

 1557.  भर  रामाश्य  प्रसाव  सिह  :  क्या  नोवहल  ओर  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  देश  की  बन्दर्गाहों  पर

 कन्टेनर  टमिनल  और  जहाजों  की  मरम्मत  करने  वाले  एककों  में  पं  जी  निवेश  की  अनुमति  देने
 का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :  से
 कंटेनर  टमिनलों  आदि  सहित  पत्तन  सुविधाओं  में  गंर  सरकारी  क्षेत्र  के  पं  जी  निवेश  की
 मति  देने  से  उत्पन्न  होने  वाली  समस्यात्रों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  जहाज  मम्मत

 सुविधाओं  के  मामलों  पोर्ट  ट्रस्टों  को  फ्लोटिंग  ड्राई  डाक्स  जैसी  जहाज  मरभ्मत  सुविधाओं
 की  स्थापना  गैर  सरकारी  पू  जी  निवेश के  प्रोत्साहन  देने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 भारत  के  चिकित्सा  प्रतिनिधि  का  डेनवर  में  हुए  फेफड़ों  संबंधो  सम्मेलन
 में  भाग  लेना

 1558.  भी  विष्णु  सोदो  :  कथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  भारतीय  चिकित्सा  विशेषज्ञ  ने  12  1985  को
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 अमरीका  के  कोमोराडो  राज्य  में  डनेवर  में  हुए  फेफड़ों  संबंधो  सम्मेलन  में  भाग  लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इस  सम्सेलन  का  मुख्य
 देशय  भोपाल  गंस  उसके  प्रभावों  क्षैर  इलाज  के  संबंध  में  विस्तृत  जानकारी  एकत्र
 करना  था  ;  और

 '

 यदि  त्तो  इसके  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिलाई  जोर  बिुंत  जजों  जो०  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  है

 इंबिक  यात्रियों  द्वारा  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली  से  चलने  वालों  भेल  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  को  भारक्षित  सोटों  पर  बंठना

 1559.  शो  विष्णु  सोदो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  संसद  सदस्यों  से  ये  शिकायतें  मिली  हैं  कि  देनिक  यात्री

 दिल्‍ली  और  नई  दिल्‍ली  से  चलने  वाली  मेल/एक्सप्र  स  गाड़ियों  के  डिब्बों  में  आरक्षित  सीटों

 पर  बंठ  गाते  हैं  ;

 यदि  हां  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  कार्यबाही  की

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  का  कारण  हैं  ?

 रेल  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  भी  भाधव  राव  :  जी

 और  आरक्षित  सवारी  डिब्बों  में  चल  टिकट  परीक्षक/डिब्बा  परिचर  तैनक्त
 करते  हैं  जिन्हें  हिंदायतें  हैं  कि अनधिक्ृत  अ्रियों  को  प्रवेश  ने  करने  दें  ।  मजिस्ट्रंट  और  पुलिस
 ही  सहायता  से  टिकट  जांच  कमेंचारी  बहुधा  अचानक  जांच  करते  रहते  हैं  भमौर  जो  लोग

 मनधिक्ृत  रूप  से  यात्रा  करते  पाये  जाते  हैं  उनका  कानून  के  अनुसार  दंड  दिया  जाता
 मासिक  उपनश्षसेय  टिकट  की  आरक्षित  डिब्बों  में  यात्रा  के  लिए  अवंद्य  कर  दिए  गए

 प्रश्न  ही  नहीं

 आबू  पर्वत  सागे  पर  हेतामी  जल  विद्युत  बांध  परियोजना

 1560.  औी  विप्णू  मोदी  :  गभा  संथाइ  ओर  विद्वूत  मेंत्रीयहबतामे  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राजस्थान  में  आबू  पंत  भाग  पर  हेतामी  जल

 विद्य ूत  बांध  परियोजना  के  लिए  एक  योजना  तैयार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  विचार  से  इसकी  कोई  रूप

 रेखा  बनायी  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  यह  क्रियान्वित  की  जाएगी  ;  भौर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  से  माउट  आबू

 उद्देशीय  परियोजना  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  इस  स्क्रीम  की  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  में  1983  को  प्राप्त  हुई  ।  इस  स्कीम  में  घिय्यत  उन्पादन  के  लिए
 255  मेगाघाट  के  यूनिर्टों  की  प्रतिवर्ष  !81३  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  सिंचाई  की

 पर्यटन  तथा  मत्स्य  क्षेत्रों  का  घिकास  शामिल  हैं  ।  बहुद्देशीय  परियोजना  होने  के
 जिसकी  संवीक्षा  अभी  की  जानी  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  विद्यत  उत्पादन  भाग  पर
 विचार  किए  जाने  से  पहले  इस  स्कीम  को  ग्रोजक्स  आयोग  की  व्रकल्रीकोी  सलाहकार  समिति
 द्वारा  स्वीकृत  किया  जाना  होगः  |  यह  स्कीम  व्यवहायंता  प्रतिष्ठापित  हो  जाने  फर
 तथा  योजना  आयोग  की  निवेश  संबंधी  स्वीरृति  प्राप्त  हो  जाने  के  कार्यान्वित  की  जा
 सकती  है  ।

 ]

 मद्रास  पत्तन  पर  फ्लोटिंग  ड्राई  डाक  स्पित्वर  कास्पलक्स  स्थ।पित  करना

 1561.  थ्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कया  नोवहन  ओर  परिवहून  मन्त्री  यह  बताने  को
 कृषा  करंगे  कि  :

 क्या  सच  है  कि  परामर्श  दाताओं  ने  मद्रास  पत्तन  पर  एक  ड्राई  डाक
 रिपेयर  कास्पलेक्स  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  संबंध  में  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  पर  पिछले  दो  साल  से
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राश्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  जी

 ओर  सरकार  ने  इस  कारे  में  बोलियों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  गिठित
 संचालन  समित्ति  की  सिफारिफ्रों  को  स्वीकार  नहीं  क्योंकि  इन  सिफारिशों  में  नौबहन  घिकास
 निधि  समिति  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  पात्रता  के  घंबंध  में  बस्तु  स्थिति  को  ध्यान

 में  नहीं  रखा  श्या  था  और  इस  विषय  पर  समिति  के  तकनीकी  सदस्यों  के  बीच  काफी  मतभेद

 184.
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 मद्रास  पोर्ट  टूस्ट  को  पट्टे/किराए  के  लिए  योग्य  उद्यमियों  से  नए  वाणिज्यिक  आमंत्रित

 करने  का  अनु  रोध  किया  है  ।

 नेत्र  शिविरों  का  आयोजन

 1562.  भ्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  यह  लाया  गया  है  कि  राजस्थान  में  नीम

 हकीमों  द्वारा  आयोजित  नेत्र-शिविरों  में  इलाज  कराने  से  553  व्यक्ति  दृष्टिषिहीन  हो  गए

 क्‍या  सरकार  को  देश  के  अन्य  भागों  में  हो  रही  इसो  प्रकार  की  घटनाओं  की
 जानकारी  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  नीम  हकीमों  द्वारा  देश  में  किए  जा  रहे  इस  खतरनामक  काये
 से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  केन्द्रीय  विधान  लाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सिचाई  ओर  विश्ञत  संत्रो  थीਂ  और  उपलब्ध  सूचना  के
 1981  और  1982  के  वर्षों  के  दौरान  नेन्न  शिघिरों  में  आपरेशन  कराने  के  बाद

 जितने  व्यक्त  आंखों  की  रोशनी  खो  बंठ  उनको  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 (3)  राजस्थान  राज्य  में  18  व्यक्ति  अपनी  आंखों  की  रोशनो  खो  बंठ  ।

 (ii)  मध्य  प्रदेश  में  नीम  हकी"ोों  द्वारा  आयोजित  प़िधिरों  में  22  व्यक्ति  अपनी
 आंखों  की  रोशनी  खो  बैठ  ।

 (iit)  हरियाणा  में  हकीमों  के  कारण  एक  आंख  प्रतिग्रस्त  हो  गई

 इन  राज्यों  में  अथवा  अन्य  राज्यों  में  नीम  स्कीमों  द्वारा  लोगों  को  दृष्टिहीन  बनाने  का

 कोई  और  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को

 जारी  किए  गए  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार
 नेत्र  शिविरों  का आयोजन  संबंधित  जिले  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  पूर्वानुमति  से  स्वेछिक

 पंगठनों  द्वारा  किया  जाता  है  और  उन्हें  नेत्र  शिषिरों  के  आयोजन  के  लिए  कुछ  शर्तें  पूरी  करनी

 होती  हैं  ।

 सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  गया  है  कि  वे  बिना  बहँता
 बालें  व्यक्तियों  को  आंखों  के  आपरेशन  करने  से  रोकने  के  लिए  अत्यधिक  सावधानी  और  सतकंता
 बरतें  और  सभी  पुलिस  तथा  पंचायत  तथा  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  को  सतकं  कर  दें  कि

 वे  ऐसे  व्यक्तियों  स ेकारगर  ढंग  से  निपटें  ।  इन  मार्ग  निर्देशों
 को

 देखते  इस  समस्या  से

 निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  बनाना  जरूरी  नहीं  समझा

 1$3



 लिखित  उसर

 जनसंख्या  नियंत्रग  संबंधी  नये  कार्यक्रम  तयार  करमा

 भथ्री  बो०  बी०  देसाई  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मन्त्री  के  परामर्श  से  जनसंख्या  नियन्त्रण  के  लिए  कोई  नया
 क्रम  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इसकी  घोषणा  शीघ्र  किए  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  जनसंख्या  नियन्त्रित  करने  के  लिए  प्रस्तावित  नई  योजना  की  मुख्य
 विशेषतायें  क्‍या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रो  बो०  :  और  जनसंख्या
 नियम्लण  कार्यक्रम  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयोजित  तथा  कार्यारिक्त  किया
 जाता  है  जिसमें  मौजूदा  सामाजाथिक  परिस्थितियां  भी  शामिल  इस  प्रयोजन  के  लिए  इस
 कई  क्रम  का  लगातार  प्रूल्यांकन  किया  जाता  समस्या  बाले  प्रमुख  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 जाता है  और  उचित  अनुकूल  रास्ता  अपनाया  जाता

 चालू  वित्तीय  धर्ष  के  लिए  निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  :--

 नसबन्दी  55.6

 भाई०  यू०  डी०  32-4

 प्रचलित  गर्भ-नि  रोधक

 उद्योग-कर्ता
 खाई  जाने  वाली  गोलियों

 के  उपयोग  कर्ता  9.6

 बिल्ली  परिवहन  निगम  के  बस  स्टापों  पर  शल्टर

 आओ  कसला  प्रसाद  सिंह  :  कया  नौवहन  जोर  परियहन  सम्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 नई  दिलली/दिल्ली  में  दिल्लो  परिवहन  निगम  के  कितने  बस्न  स्टाप  हैं  और
 उनमें  कितने  स्टापों  पर  शैल्टरों  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  उनमें  से  कितने  बिना  छत  के/हैं,
 अथवा  टूटी  छत  के  और

 |

 सभी  बस  स्टापों  पर  शंल्टर  बनाने  और  एस्वेस्टास  सीमेंट  की  टूटी  हुई  गायब
 हो  चुकी  चादरों  को  बदलने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?



 लिखित  उत्तर  ]  १9०४5

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :

 पूरे  शहर  में  डी०टी०सी०  के  प्रचालन  ज्ञत्र  में  लगभग  5500  बस  स्टाप  इनमें  से  बस  क्यू
 शेल्टर[वाले  1528  बस  स्टाप  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  और  137  बस  स्टाप  नई  दिल्‍ली  नगर

 निगम  के  क्षेत्र  बिना  छत  घाले/टूटी  छत  वाले  बस  व्यू  शेल्टर  की  है  जो  सबके

 सब  दिल्‍ली  नगर  निगम  केक्षंत्र  में

 वतंमान  बस  वय  शेत्टर  वाले  स्टाप  से  संबंधित  मरम्मत  का  कार्य  शुरू  कर

 दिया  गया  है  :  बरतं  मान  वित्त  वर्ष  के  दौरान  दिल्ली  परिषहन  दिल्ली  नगर  निगम  क्षेत्र

 में  लगभग  175  बस  बयू  शेल्टर  घाले  बस  स्टाप  बनाने  की  योजना  बना  रही

 क्न्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  सहकारो  सप्तिति  लि०  नई  विल्‍लो

 से  सत्रालय  को  लेखन  सामप्रो  को  खरोद

 1566-  आओ  कसला  प्रसाद  सिंह  :  वेया  नोवबहन  और  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  दिनांक  14-7-1981  के

 लय  ज्ञापन  सं०  द्वारा  दिल्ली/नई  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी
 उनके  संबद्ध  और  भघीनस्थ  कार्यालयों  तथा  सरकार  से  धित्तीय  सहायता  प्राप्त

 अथवा  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  अन्य  संगठनों  के  लिए  अनिवायय  कर  दिया  गया  है  कि  वे

 लेखन  सामग्री  के  लिए  सफाई  के  सभी  सामान  वेन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता

 सहकारी  सभिति  लिं०  नई  दिल्‍ली  से  ही

 उनके  मन्‍्त्रालय  के  अधीन  आने  वाल्ने  उन  सभी  कार्यालयों  के  क्या  नाम  हैं  जो

 उक्त  आदेश  के  अन्तगंत  बाते

 कया  उनके  मन्‍्त्रालय  के  श्रधीन  आने  वाले  सभी  कार्यालय  जिसमें  दिल्ली  परिवहन
 निगम  शामिल  है  उक्त  निर्देशों  का

 पालन  कर  रहे  हैं  और  ये  सभी  समान  उक्त  समिति  से  खरीद

 रहे  भौर

 यदि  तो  उक्त  आदेश  के  पालन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 सोबहन  ओर  परिवहन  राज्य  सन्त्रो  जियाउरंहमान  जी  हां  ।

 1.  सीमा  सड़क  विकास  मंडल

 .,  सभी  तोषण  निधि  प्राधिकरण

 .  सम्पर्क  भारतीय  नौवहन  दिल्ली  में

 .  पोत  निर्माण  और  पोत  मरघ्मत  कार्यालय

 «  लेखा  नियंत्रक

 4
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 6.  परिवहन  अनुसंधान  प्रभ'ग

 7.  नौवहन  स  निध्चिसमिति

 8.  अन्तर्राज्यीय  परिवहन  आयोग

 9.  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय

 10-  दीपघर  एवं  दीप  पोत

 11.  सम्पर्क  अ  डमान  लक्षद्वीप  बन्दरगाह  कार्य  दिल्ली  में

 12.  भारतोय  सड़क  निर्माण  निगम

 13.  दिल्ली  परिवहन  निगम  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  जिसकी  खरीदने  की  प्रक्रिया  अपनी  अलग  है
 अन्य  सभी  कार्यालय  उक्त  निदेशों  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 ..  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  निर्देश  जारी  कर  दिए

 ]
 सध्य  प्रदेश  में  छोटो  रेल  लाइनों  की  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 1557.  भ्रो  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  छोटी  मीटर  और  बड़ी  लाइनों  की  कुल  लम्बाई
 कितनी  औन

 इनमें  से  छोटो  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  करने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  :  मध्य  प्रदेश  में
 घार  रेल  लाइनों  का  कुल  मार्ग  कि०मी०  इस  प्रकार  है  :--

 आमान  कि०  मी ०

 बढ़ी  लाइन  4302

 भीटर  लाइन  497

 छोटी  लाइन  948
 —  ama

 ग्वालियर-घभिड  छोटी  लाइन  के  बड़ी  लाइन  में  अ।मान  परिवतेंन  का  कार्य  ग॒नां
 से  इटाघा  तक  की  बड़ी  लाइन  प॑रियोजना  का  एक  भाग  इसे  1985-86  के  रेलवे  बजद  में
 शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 >:
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 सध्य  प्रदेश  को  परिवहन  समस्याओं  के  हल  के  लिए  राष्ट्रीय  परिवहण
 नोति  समिति  के  सुझाव

 थओरो  दिलोप  तिह  भूरिया  :  वेया  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कूपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  मध्य  प्रदेश  की  परिवहन  समस्याओं  के

 हल  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  इन  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  से

 राष्ट्रीय  परिथिहत  नीति  समिति  (1980)  ने  सारे  देश  में  परिवहन  के  विकास  के  लिए  नोति

 के  रूप  में  मोटे  तौर  पर  सिफारिशें  की  इस  सभिति  ने  अलग-अलग  राज्यों  के  लिए  -  कोई
 विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 विशिष्ट  विषयों  पर  नीति  सम्बन्धी  उपायों  की  सिफारिश  करते  समय  समिति  ने  कुछ

 सुझाव  दिए  मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  इन  सुझावों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  सड़क  विकास  के  लिए  अगली  बीस  वर्षीय  योजना  के  जंग  के  रूप  में  मौजूदा
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  वृद्धि  करने  के  सन्दर्भ  में  निम्नलिखित  भागों  को  शामिल  करने  का  सुझाव
 है  जो  मध्य  प्रदेश  से  होकर  गुजरते  हैं  :  --

 1.  ग्घालियर-जझांसी-खजु  राही-रेवा

 2.  नागपुर-उवेदुल्लागंज
 '

 3.  जबलपुर-शहडोल-अ क्लिक्ापु  र-गुमला

 4.  रायपुर-घाराणसी

 5.  रायपुर-वे  रहागपुर

 6-  अहमदाबाद-इन्दौो र-देवा  स-भोपाल

 7.  जयपुर-कोटा-ब्यौरा

 जयपुर-कोटा-ब्यौरा  भागे  छठी  योजना  में  पहले  ही  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोशित  किया  जा

 खलका  है  ।  इस  समय  मध्य  प्रदेश  से  होकर  गुजरने  वाले  किसी  भी  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 घोषित  करने  का  कोई  सुझ।व  नहीं  है  ।

 ]

 भरतापष  नगर  छोटा  उदयपुर  जोर  झुजापुर  तखता  छोटो  लाइनों  को

 बड़ो  लाइनों  में  बदलत

 1569.  भी  रणजीत  सिह  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 "९१856
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 क्या  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रताप  नगर  छोटा  छदयपुर  और

 छुछापुरा-तंखता  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  पर  विचार  कर  रही  गौर

 यदि  तो  इन  लाइनों  के  बदलने  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंदित  की
 गई  है  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  भनत्री  साधव  राव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डिप्री  स्तर  पर  कम्प्यूटर  विज्ञान

 1570.  ओ  रणतजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कायेक्रमों  के  स्तर  पर  जनशक्ति  के  विकास  के  लिए
 डिग्री  स्तर  पर  सम्बद्ध  विज्ञान  और  समाज  विषय  के  साथ  कम्प्यूटर  विज्ञान  घिषय  शुरू  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  भनन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  विश्वधिध्वालयों  और  कालेजों

 द्वारा  प्रदत्त  सामाजिक  विज्ञान  भोर  विज्ञान  मं  प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रमों  को  पुनं  गठित  करने
 के  लिए  घि०  अ०  आ०»  ने  एक  योजना  तैयार  की  है  ।  इस  योजना  में  3  धिषयों  में  ये  किसी  एक
 विषय  के  स्थान  पर  भनुप्रयोग  उन्मुख  घटक  लागू  करके  विद्य  मान  तीन  विषय  के  समूह  को  फिर
 से  तैयार  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  थि०  अ०  आ०  द्वारा  तैयार  करके  विश्वधिद्यालयों
 को  भेजी  गई  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  भोतिक  और  गणित  से
 संबंधित  पाठ्यक्रमों  मे ंउपकरण  घातु-विज्ञान  और  कम्प्यूटर
 सोलिड  साधन  आदि  जंसे  विषय  तीसरे  अनुप्रयोग  उन्मुख  घटक  के  छूप  में  हो  सकते
 आयोग  पांठ्यक्रम्ों  को  पुनंमठित  करने  के  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पांच  वर्ष  की  अवृधि  के

 लिए  एक  लाख  रुपये  प्रति  घर्ष  तक  की  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया
 विश्वविद्यालय  सामाजिक  और  विज्ञान  के  डिग्री  पाद्यक्रमों  में  एक

 विषय  के  रूप  में  कम्प्यूटर  विज्ञान  पाठ्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  कर  सकते

 केरल  में  |984-85  में  राष्ट्रीय  राजणागों  पर  शच्च  की  गयी  तथा
 1985-86  के  लिए  आबंटित  राक्षि

 1571.  थरौ  टो०  बश्चोर  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 केरल  में  निर्माणाधीन  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क्षेत्रां  के  नाम  क्या-क्या

 केरल  में  1984-95  में  राष्ट्रीय  राजमांगों  पर  कितनी  राशि  खर्च  को  गई  और
 1985-86 6  के  लिए  कितनी  राशि  जाबंटित  की  गई
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 क्‍या  इस  राज्य  में  कोई  अन्य  नई  योजना  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  सरकार
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विधरण  कया  है  ?

 नोवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  जियाउरंहुमान  अंसारो  :  के  रल
 राज्य  से  दोकर  दो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  गुजरते  हैं  ।  ये  हैं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संड्या  17  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गो  में  विभिन्‍त  खंडों  पर  सड़क  और  पुल
 निर्माण  से  सम्बन्धित  बीस  मु्प  काये  हो  रहे  हैं  ।  ये  कार्य  सड़कों  को  चौड़ा  करने  और  मजबूत

 मोड़ों  का  सुधार  वाई  प।सों  और  पुलों  का  निर्माण  फरने  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 (a)  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमर्गों  पर  व्ज  1981-85  में  765.95  लाख  रुपये  व्यय

 किये  गए  ।  वर्ष  1985-86  5-86  में  व्यय  के  लिए  820  लाख  छझत्त्रे  ियत  किए  गए  हैं  ।

 और  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  कार्यक्रम  में  केरल  में  सड़क  और  पुल
 निर्माण  से  सम्बन्धित  24  कार्यो  क ेलिए  1260  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ]

 6  वर्ष  से  11  वर्ण  भायु  वर्ग  के  बर्यों  को  अनिवाये  प्रथमिक  शिक्ष  |

 भरी  विष्णु  सोदी  :  क्या  छ्िक्षा  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  बच्चे  अब  भी  प्राथमिक  शिक्षा  से  वंचित

 यदि  तो  देश  में  उन  राज्यों के  नाम  क्या  हैं  जहां  गांवों  में  मब  भी  कोई
 प्राथमिक  विद्यालय  नहीं  हैं  भऔौर  उन  विद्यालयों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  केवल  एक
 शिक्षक  है  पु

 क्‍या  6  से  11  वर्ष  आयु  धर्ग  के  बच्चों  को  अनिवाये  प्राथमिक  शिक्षा  दिलाने  के

 उदृंश्य  से  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  गांध  में  एक-एक  प्राथमिक  विद्यालय  खोलने  के
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रावधान  किया  है  ;

 यदि  तो  तश्सम्बन्धि  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  सनन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद
 45  में  उन  सभी  बच्चों  के  लिए  तब  तक  निशुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था  है  जब  तक  वे  14  वर्षो
 को  आयु  पूर्ण  नहीं  कर  लेते  ।  प्रारंभिक  शिक्षा  को  सबको  सुलभ  कराने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने
 की  बतंमान  लक्षित  तिथि  1990  है  ।  अनेक  राज्यों/संघ  शासित  क्षत्रों  में  अनिवाय  शिक्षा  के
 विधान  किन्तु  इसमें  निहित  सामाजिक-भाथिक  पहलुओं  की  वजह  से  इस  अधिनियमों  के
 पेनल  उपबन्धों  को  लागू  करना  कठिन  वर्ष  1978-79  में  देश  में  प्राइमरी  सेक्शनों/स्कलों
 की  कुल  संख्या  5.70  लाख  थी  तथा  9.65  लाख  की  कुल  बस्तियों  में  से  1.91  लाख  ऐसी
 बस्तियां  थीं  जिनमें  |  मि०  मी०  के  अन्दर  स्कूल  अतः  बहुत  से  गांवों  में  एक  प्राइमरी  स्कूल

 168
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 से  काम  चलाया  जाता  वर्ष  1978-79  में  रा०  शं०  भ०  प्र०  परिषद  द्वारा  किए  गए  चौथे
 शैक्षणिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  उन  राज्यों  के  नाम  जहां  बिना  प्राइमरी  स्कूलों/सेक्‍्शन  की
 बस्तियां  तथा  उन  स्कूलों  की  संख्या  जहां  केवल  एक  अध्यापक  दर्शान  वाला  विवरण
 सलग्न

 से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जिन  बस्तियों  में  प्राथमिक  स्कूल
 अभी  तक  नहीं  उनमें  स्कूली  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रल्‍्ताव  है  बशरतें  कि
 पर्याप्त  संघान  उपलब्ध  हो  तथा  अलग-अलग  बस्तियों  में  स्कूल  व्यवह!री  हो  ।  राज्यवार
 ब्यौरे  अभी  तक  तैयार  नहीं  किए  गए

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  प्राइमरी  स्कूल/संक्‍शनों  एकल  शिक्षक  वाले

 रहित  बस्तियों  की  स्कूल  की  संख्या
 संख्या

 2
 का

 3  4

 न

 2  आन्ध्र  प्रदेश  18.66  6185

 2.  असम  22.02  17885

 3.  बिहार  22.02  6182

 4-  गुजरात  5-04  951

 5.  हरियाणा  5.93  1871

 6-  हिमाचल  प्रदेश  62-99  5268

 4.  जम्मू  और  कश्मीर  25.34  5268

 8.  कर्नाटक  16.65  24
 9...  केरल  22.86  24

 11.  मध्य  प्रदेश  22.86  17827

 12.  महाराष्ट्र  9.90  181

 13.  मणिपुर  23-88  2296

 14...  मेचालय  23-88  2296

 15-  नागालेंड  23-42  45

 16.  उड़ीसा  23-42  2753

 17.  पंजाब  2-66  2753

 4.  राजस्थान

 139



 लिखित  उच्र  1  1995

 1  2  3  4

 18.  सिक्किम  57.65  44

 19.  तमिलनाडु  18.26  2618

 20.  त्रिपुरा  45.58  579

 21.  उत्तर  प्रदेश  47.02  8553

 22.  पश्चिम  बंगाल  14.94  1655

 23.  अ  दमान  और  निकोधार  29.41  37

 द्वीप  समूह

 24.  अखरूणाच्ल  प्रदेश  44-10  528

 25.  चंडीगढ़  10.58  जा

 26-  दादर  और  नागर  हवेली  54-57  111

 27.  दिल्ली  14-11  4

 28.  दमन  और  दीव  43-18  173

 29.  लक्ष्यद्वीप  24.12  1

 30.  मिजोरम  25.46  74

 31.  पांडिचेरी  12.28  92

 अखिल  भारतीय  21.47  16493;

 बिल्ली  परिवहन  निग्म  को  आय  ओर  बसों  के  रखरखाव  के
 संबर्भ  में  पांच  दिन  का  सप्ताह

 1573.  भरी  बाला  साहेब  बिले  पाटिल  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  दफ्तरों  में  पांच  दिन  का  सप्ताह  शुरू  किए  जाने

 तथा  कार्यालय-समय  में  परिघतेन  किए  जाने  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  सेवाओं  में  काफी

 सुधार  हुआ

 क्या  इस  की  आय  की  स्थिति  भी  बेहतर  रही

 क्‍या  अब  वाहनों  की  स्विसिंग  बेहतर  ढंग  से  की  जा  सकती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 नल ओआत

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :  से
 कार्यालयों  के  खुलने  और  बन्द  होने  के  समय  में  परिवर्तेन  होने  का  आशय  उन  बसों  की

 समय  सारणी  में  परिवर्तन  करना  था  जो  उक्त  कार्यालयों  तक  आती-जाती  इन  बसों  की

 समय  सारणी  के  फेर  बदल  कर  दिया  गया  है  |  जहां  तक  बसों  के  अनु  रक्षण  का  संबंध  इनकौ
 समय  सारणी  में  परिवतंन  होने  से  इस  कार  में  सहायता  मिली

 पुरानी  व्यवस्था  की  अपेक्षा  जिसके  तहत  बसे  केवल  एक  दिन  के  लिए  शेड  में  रह  पाती  थी

 शनिवार  और  रविघार  को  पूर्वा  काश  होने  का  कारण  कम  बसें  शेड  के  बाहर  जाती  इससे
 उक्त  दिनों  में  बसों  का और  अधिक  अनुरक्षण  करना  संभव  हो  गया  इसके  परिणाम  स्वरूप

 इन  दिनों  में  चलाने  के  लिए  अधिक  बसें  मिलने  लगी  हैं  जिन  दिनों  कार्यालय  खुले  रहते

 सिगरोलो-रिहंद  पारेषण  लाइनों  के  लिए  बिक्य  बेंक  ऋण

 1574-  भी  सो०  साधव  रेड्डो  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  बेंक  ने  उत्तर  प्रदेश  के  सिगरौली-रिहंद  क्षेत्र  में  पारेषण

 लाइनें  डालने  के  लिए  कोई  ऋण  स्वीकृत  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  जिनको  इनका  लाभ  मिलेगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  नेहरू  )  :  विश्व  बेंक  ने  मई  1985  में

 रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  सम्बद्ध  पारेषण  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  250  मिलियन
 अमरीकी  डालर  का  ऋण  स्वीकृत  किया  है  ।

 इस  पा  रेषण  प्रणाली  के  पूरा  हो  जाने  से  उत्तरी  क्षेत्र  के  संघटकों  को  लाभ

 करल  के  कल्लडा  बांध  में  रिसाव

 1575:  भ्रो  पो०  ए०  एन्टनो  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कफैरल  में  विशाल  कल्‍्लडा  बांध  में  इसके

 उद्घाटन  से  पूर्व  ही  भारी  रिसाव  होने  लगा  है  ?  भौर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  तबहीं  को  रोकने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  उपाय

 किए  हैं  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  बो०ਂ  :  भौर  कल्लाडा  बंध  में

 अनुल  घ्व  जोड़  ज्वाइ  में  से  कुछ  रिसाव  तथा  इस्पात  की  निकास  पाइप  और  उसके
 चारों  ओर  कंक्रीट  के  बीच  कनटेक्ट  जोन  में  से  कुछ  रिसन  हो  रहा  है  परन्तु  यह  खतरे  की  स्थिति

 नहीं  राज्य  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त  निवारक  उपाय  करने  का  परामर्श  देने  के  लिए
 क्षैन्द्रीय  जल  आयोग  के  विशेषज्ञों  न ेइस  परियोजना  का  दोरा  किया  है  ।
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 पतन  नियओा  आग  वियतनणान  "

 राष्कीय  ओठढ  छिक्षा  ओडे  को  शिफर्सरिशों

 1576.  भो  अतादि  चरण  दास  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 ज़या  यह  सच  हैं  सरकार  ने  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  बोर्ड  को  सिफारिशों  को  स्वी«  .

 कार  कर  लिया  है  कि  प्रत्यक  नियोक्‍ता  के  लिए  साक्षरता  संवर्धन  को  अनिवाध  करने

 बनाया  जाये  .; ्

 की

 यदि  तो  इसे  कब  त्तक  लागू  कन  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  :

 कश्स्ण  मौर

 उड़ीसा  के  सहायता  प्राप्त  प्रौढ़  शिक्षा  का  क्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  कुष्य  खल्ना  :  और  राष्ट्रीय  प्रोढ़  शिक्षा  बोड  ने

 2§75-1985  को  हुई  बैठक  अन्य  बातों  के  यह  सिफारिश:की  कि
 क्ताओं  की  यदि  झाषश्यक  हो  तो  कानून  द्वारा  अपने  निरक्षर  कमंचारियों  को  साक्षरता  प्राप्त
 करते  के  लिए  अवसर  प्रदान  करना  अपेक्षित  है  ।  बोर्ड  की  सिफारिश  सरकार  के  विचा  राधीन

 है  ॥  te

 उड़ीसा  राज्य  में  जो  योजनाए  कार्यान्वित  की  जा  रही  उनके  ब्यौरे  निम्न॑लि
 खित

 (1)  19  आमीद्  क़ार्यात्तक  साक्ष  रता  परियोजनाएं  संस्बीक़्त  क्री  गई

 (2)  1982  में  प्रौष्  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  कीं  योजना  के  पुनरुद्धार  से
 स्वेच्छिक  एजेन्सियों  को  1835  प्रोढ़  शिक्षां  केन्द्रों  के  संचालन  के  लिए  36.32  लाख  रुपयें

 मबूडात  संध्वीकृत  किया  गया  है  1

 (3)  श्रमिक  विद्यापीठ  और  राज्यू  संसाधन  केन्द्र  प्रत्येक  राऊकेला  और  अंगुल  में
 काये  कर  रहे  हैं  ।

 हु

 (4)  उत्कल  बरहामपुर  विश्वविद्यालयों  के  अन्तगंत  127  कालेजों  को  .
 1383  भ्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  के  लाख  रुपये  का  अनुदान  संस्वीकृत  किया  गया

 दिल्‍ली  के  व्यवसायिक  कालेओों  के  लिये  पदोन्नति  योजना

 15"  7.  भरी  सुोर  राय  क्‍या  :  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1983  में  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  हड़ताली
 कफो  यह  अाश्वासन  दिया  था  कि  दिल्ली  विश्वबिद्यालय  तथा  कालेज  के  अध्यापकों  को  पेश  गई

 पेन
 योजना  दिल्ली  कालेज  आफ  इजीनियरिगਂ  कालेज  आफ  झ्ार्टंस्‌  ज॑से  व्यवसायिक

 के  अध्यापकों  पर  भी  लागू

 क्या  अंत्रालय  ने  हृस  करार  के  समर्थन  में  कोई  आदेश  जारी  किया  है;और

 यदि  विल॒म्ब  के  कया  कारण  हैं  ?
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 च़़ि७थिणकजआअक  नी

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  भारत  सरकार  ने  संघ  शासित

 क्षेत्रों  में
 इ
 जीनियरी  और  व्यावसायिक  कालेजों  के  शिक्षकों  की  व्यावसायिक  उन्मति  के

 पदोन्‍नति  के  अवसर  ओर  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  एक  योजना  अनुमोदित  की
 उक्त  क्षेत्रीय  इ'जीनियरी  कालेजों  के  शिक्षकों  के लिए  लागू  एक  ऐसी  योजना  जो
 विद्यालय  के  शिक्षकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोगःद्वारा  तेयार  की  गई  धोजना  को
 ध्यान  मे  रखते  हुए  तंयार  की  गई  की  रूप-रेखाओं  पर  तैयार  की  गई  थी  ।  दिल्ली  प्रशांसंन

 योजना  को  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  में  यात्री  गाड़ियां  चलाना

 1578.  भरी  के०  मोहन  दांस  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि

 ).  क्‍या  सरकार  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  के  माताबार  क्षेत्र  में  रेल  सेवा
 पर्याप्त  नहीं  हैं  ;

 क्या  इसक्षत्र  मेंऔर  अधिक  यात्री  गाड़िया  चनाने  को  सरकार'की  कोई'क्लिष
 योजना  और

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मनन्‍्त्री  प्षाघव  राव  :  केरल  का  मालाबार  क्षेत्र
 रेलों  द्वारा  पर्याप्त  रूप  से  है  ओर  पर्याप्त  रेल-सेवाए  उपलब्ध  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 हुजरत  निजाम्‌  दृदोन-कोचोन  जयध्ती  जनता  एक्सप्र स  में  अश्छे  डिब्बे  लगाता

 1579.  श्री  के०-सो  न  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हजरत  निजामुद्दीन  और  कोचीन  के  बीच  चलने  वाली  जयन्ती  जनता

 प्रेस  में  लगाये  जाने  वले  डिब्बे  बहुत  पुराने  और  खराब  हालत  में  होते  हैं  ;

 ,  /  क्या  इस  रेल  गाड़ी  में  जब  यह  प्रथम  बार  प्रारम्भ  को  गयी-थ्रो  ठो  अच्छे  डिब्बे

 आगाये  गये थे  ;
 (a)  यदि  तो  उन  डिब्बों  को  हठाते/वापस  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 इस  रेलगाड़ी  में  अच्छे  डिब्बे  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 -  रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  भाघव  राव  सिन्धिया  )  :  जय ती  जनता
 इन प्रेस  में  कोच्चित  और  हजरत  निजामुद्दीन  के  बीच  लगाए  जा  रहे  तवा'री  डिज्बे/न  तो  पुशैने  हूं

 ओऔर  न  ही  खराब  हावत में  हैं  ।

 >3165
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 जीहां  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  को  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता

 1580.  श्री  सुल्ला  पल्‍लो  रामचल्र  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1982.85  वर्षो  के  दौरान  सिंचाई  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  किन-किन
 देशों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  ने  केरल  को  धन  दिया  है  तथा  कितना  घन  दिया  गया

 और

 किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  धन  इस्तेमाल  किया  गया  है  तथा  वह  पूरा  होने
 के  किस  चरण  में  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  सन्‍त्री  बो०  :  तथा  केरल  में  कल्लड
 सिचाई  तथा  वृक्षों  की  खेती  के  विकास  संबंधों  परियोजना  के  लिए  घधिश्व  बेक  ने  80.30
 मिलियन  डालर  की  सहायता  दी  है  ।  वर्ष  1982  से  1985  के  वर्षों  के  दौरान  इस  सहायता
 के  30.6  मिलियन  डालर  का  उपयोग  हुआ  ।  मार्च  1985  के  अन्त  तक  लगभग  ४१8,4
 मिलियन  रुपए  का  संचयी  व्यय  हुआ  है  ।  निर्धारित  कार्यक्र  इस
 जना  के  1987  तक  ब्रा  होने  की  संभावना

 खराब  रेल  टूक  को  प्रतिशतता

 1581.  भरी  भोला  नाथ  शोत  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रेलों  के  अन्तर्गत  कुल  रेल  ट्रक  में  प्रतिबंधित  गति  धाले  ट्रैक  बर्ष
 ट्रृंक  फ्रकचस  तथा  कुल  जद्गूँ  क  में  खराब  की  प्रतिशत्ता  वर्ग  वर्ष  1980-81

 1984-85  तक  बढ़ो  है  ;

 यदि  हां  तो|  1980  और  3]  मार्च  1985  को  इस  संबंध  में  क्या  स्थिति
 थी  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  ;  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  संत्रालय  सें  राज्य  सन्नी  साधव  राव  :  और
 से  1984-85  की  भर्वाध  के  दौरान  पटरी  की  टूट-फूट  की  घटनाओं  के  तथा  नवीकरण  किये
 जाने  वाले  रेलपथ  की  लम्बाई  में  वृद्धि  हुई  है  ।  गति  प्रतिबन्धों  के  अधीन  रेलपथ  का
 झब्बाई  में  हुई  है  ।  तुलना  स्थिति  नीचे  दी  गयी  है  :---

 1-4-80  31-3-85
 गतिप्रतिबन्ध  मी०  2074  1985
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 नवीक रण  किये  जाने  वाला  रेलप्थ  मी०  13048  19550
 झलाई  की  खराबियों  सहित  3640  8720
 पटरी  की  दूट-फूट  (1979-80) )  (198  1-85)  )

 हे
 रेलपथ  के  नवीकरण  की  गति  1980-81  के  1096  कि०  मी०  से  बढ़कर  1984

 85  में  2745  कि०  मी०  हो  गयी  रेलवे  की  सातवीं  योजना  के  प्रारूप  में  21,000  कि०
 मी०  रेलपथ  के  नवीकरण  का  प्रस्ताव  योजना  के  आकार  को  अभी  अतिम  रूप  दिया
 जाना  है  लेकिन  1985-86  में  3000  कि०  मी०  रेलपथ  का  नघीकरण  करने  का  लक्ष्य
 रित  किया  गया  है  ।

 फालतू  कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण  ओर  उन्हें  खपाना

 1582.  थ्रो  भोला  नाथ  शोत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  रेल  समितिਂ  ने  पाँच  वर्षों  के  लिए  भरती  पर  रोक  लगाने  की
 रिश  की

 घदि  तो  समिति  की  सिफारिशों  का  विशेष  रूप  से  फालतू  कमंचारियों  के
 प्रशिक्षण  और  उन्हें  खपाने  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  जी  रेल
 सुधार  सीमति  द्वारा  उनकी  रिपोर्ट  के  भाग  जो  के  बारे  में  की  गयी
 सिफारिश  को  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  हैं  ।

 और  फालतू  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  भौर  समाहन  के  बारे  में  की  गयी
 सिफारिशों  को  सरकार  ने  नोट  स्वीकार  कर  लिया  है  और  सभी  क्षेत्रीय  रेलों  को  उनके
 न्वयन  के  लिए  इस  संबंध  में  पहले  से  मौजूद  निर्देशों  को  दोहरा  दिया  गया  सिफारिशों
 का  ब्यौरा  रेलवे  सुधार  समिति  की  मितव्ययिता  के  बारे  में  रिपोर्ट  के भाग  XT  के  अध्यन  शा
 में  सिफारिशों  का  ब्यौरा  दिया  गया  जिसकी  प्रतियां  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 शुल्क  मुफ्त  चिकित्सा  उपकर  ण  मश्ञोनों  के  आयात  को  अनुमति

 1583.  3.  भरी  ई०  अस्याप्‌  रेड्डी  :  वया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  कई  अस्पतालों/मेडिकल  कालिजों  आदि  ने  शुल्क
 मुक्त  चिकित्सा  उपकरण  मशीनों  आदि  के  आयात  की  अनुमति  मांगी  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  अस्पतालों  आदि  के  नाभ  क्या  हैं  और  उनके  द्वारा  आयात  किए
 जाने  बाले  प्रस्ताविक  उपकरण  कौन-कौन  से  हैं  और  उनमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  ;
 और

 इस  बारे  में  सरकार  की  वया  प्रतिक्रिया
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 सिचाई  ओर  विद्युत  संतों  बोਂ  :  जी  ।

 अस्पतालों  की  सूची  उनके  द्वारा  आयात  के  लिए  प्रस्ताविकसाज-सॉमान

 की  सूची  विवरण  |  और  2  पर  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  शंख्या  एल०  रैं०

 1268/85]

 आवेदनों  की  जांच  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  इस  धंबंध  में  जारी  और

 झनुदेशोंਂ  में  निहित  दिशा  निरदेशों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 खसरे  के  टोकों  की  ऊचो  कीमत  ओर  जन  स्वास्थ्य  केनरों  तथा  ओषधासधों में  '

 उनको  उपलब्धता

 1584.  भ्री  अनादि  चरण  दास  :  वया  स्वास्थ्य  परित्रार  कल्याब  मंत्री  यह  बताने
 की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  बच्चों  को  खसरे  का  टीका  लगाया  जाना  प्रभावी  सिद्ध  हुआ  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इसकी  ऊंची  कीमत  के  यह  टीका  केवल  शहरी  तथा
 लोगों  को  ही  उपलब्ध  है  ;

 इसकी  कीमत  में  कमी  करने  के  लिए  तथा  इसे  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  ग्रामौण  जनता  जिन्हें  इसकी  बध्याधिक
 भावश्यकंता  है  को  भी  इसका-लाभ  मिल  सके  ;  और

 उड़ीसा  में  जन  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  औषघाल  यों  के  माध्यम  से  यह  कब  कक
 उपलब्ध  कराया  जायेगा  ।

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  :  हां  ।

 और  अब  तक  चुने  हुए  मेडिकल  कालेज  खंसरा  को  व्यवहाबंता
 प्रभावकारित  का  अध्ययन  कर  रहे  अभी  तक  खसरा  वेफ्सीन  भारत  में  नहीं:बनाई

 जाती  है  और  यह  प्राइवेट  फर्मो  द्वारा  आयात  की  जाती  है  तथा  बेचे  जाती  है  खसरा  बंक्सीन
 को  भब  रोग  प्रतिक्षण  के  विस्तारित  कार्यक्रम  में  शामिलकरने  का  प्रस्ताव  है  तथा  यह  देहातो
 इलाकों  में  मुफूत  दी  जायेगी  ।

 खप्तरा  वेक्सीन  उड़ीसा  में  भी  मातृ  एवं  शिशु  स्त्रास्थ्य  केन्द्रों  के  माध्यम  से
 चरणवार  रूप  से  उपलब्ध  करायी

 हल्दिया  में  जहाज  सरम्मत  काम्पलंक्स  को  स्थापना

 1585.  भी  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  नोबहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 '
 करेंगे

 क्‍या  गार्डन  रीच  शिप  बिलड्स  एण्ड  इजीनियसे  लिमिटेड  और  जमेनी-तथा
 जापान  की  कुछ  फर्मों  ने  पश्चिम  बंगाल  के  हल्दिया  में  एक  जहाज  मरध्मत  कास्प्लेक्स  स्थापित

 करने  में  रूचि  दिखाई  है  ;

 466
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हल्विया  में  एक-जहाज  मरध्मत  काम्प्लेक्स  स्थापित  करने  हेतु  क्या  उठाए  -

 गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जिधाउरहमान  :
 गान  रीच  शिपबिल्डर्स  एड  इजीनियस  लि०  कलकत्ता  ने  हल्दिया  में  एक  शिपरिपेयर  कम्प्लेक्स
 की  स्थापना  करने  के  बारे  में  वर्ष  1978.  में  कुछ  प्रस्ताव  को  पहल  की  यह  प्रस्ताथ

 विश्वाखापत्तनम  और  पोर्ट  ब्लेयर  में  जहाज  मरम्मत  सुधिधाओं  का  विकास  होने  और  कलकत्ता
 व  हल्दिया  पत्तनों  पर  जहाजों  का आना  कम  होने  के  कारण  बाद  में  वापस  ले  लिया

 हाल  में  पश्चिमी  जमंनी  की  एक  फर्म  ने  इस  बारे  में  कुछ  रुचि  दिखाई  है  ।

 अभी..तक  सरकार  के  विचार  .  के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हम  ;

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भूमिगत  रेलवे  के  निर्मान्र  कार्य  के  कारण  अशुत्तोष  कालेज  को  इमारत  को

 हुआ  नुकसान

 भ्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  एस०  पो०  मुखर्जी  रोड  पर  भूमिणत  रेलवे  निर्माण  काये  के

 आशुत्तोष  कालेज  की  इमारत  को  हुए  भारीः  नुकसान  के  बारे  में  कलकत्ता  उपनगरीय
 रेल  अधिक्रमरियों  को  सूचित  कर  दिया  गया

 यदि  कालेज  की  इमारत  को  नुकसान  हुआ  है  ;.
 क्‍या  उक्त  नुकसान  का  इमारत  और  उनमें  रहने  वालों  की  सुरक्षा  पर  गंभीर

 प्रभाव  पड़  सकता  है  ;

 उपनगरीय  रेल  अधिकारियों  द्वारा  इमारत  की  मरम्मत  और/अथबा  कालेज  की
 इमारत  को  हुए  नुकसान  के  लिए  कालेज  अधिकारियों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  क्‍या  क्द्घ
 उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  कुछ  क्षति  हुई  है  जिसकी
 मेद्रो  रेलवे  को  जानकारी

 इस  भघषन  के  साथ  सड़क  पर  मेट्रो  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  गहरी  छुदाई  के

 अपरि  हाये-घंसन  के  फलस्वरूप  भघन  के  कुछ  भागों  में  दरारें  पड़  प्लास्टर  हट  जाने  भादि
 फेाहूप-में  क्षति  हुई  है  १

 जी  नहीं  ।
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 निर्माण  कार्य  के  दौरान  जब  भी  खतरा  नजर  मेट्रो  रेलवे  द्वारा  समय-समय
 भवन  की  मरम्मत  करायी  गयी  थी  ।  हाल  मंद्रो  रेलवे  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  कालेज  के
 वरिसिपल  के  साथ  भघषन  का  निरीक्षण  किया  है  और  उड़े  हुए  प्लास्टर  की  और  अधिक  मरध्मत
 कराने  का  आश्वासन  दिया  आशुतोष  मुखर्जी  मेमोरियल  इंस्टीच्यूट  द्वारा  मेट्रो  रेलवे  निर्माण
 कार्य  अधिनियम  1978  की  घारा  25  के  अधीन  क्षतिपूर्ति  का  दावा  सक्षम  प्राधिकारी  को

 प्रस्तुत  किया  गया  यह  मामला  अभी  सद्यम  प्राधिकारी  के  पास  क्षतः  न्यायाघधीन

 शक्षिक  ढांच  के  सो  स्वरूप  का  कास
 1587.  भी  बुज  सोन  महन्तो  :  क्‍या  शिक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशन  और  अन्यथा
 सिडिकेटों  के  प्रतिनिधि  स्वरूप  में  परिधतंन  के  कारण  देश  के  शंक्षिक  ढ़ाचे  के  स्वायत्तशासी
 स्वरूप  का  ह्वास  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 जया  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  शैक्षिक  स्वतंत्रता  के  विषय  पर  चर्चा  हुई
 झोौर  यदि  तो  क्या  इस  सॉ्बन्ध  में  कोई  सहमति  हुई  थी  ?

 शिक्षा  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  और  सरकार  का  यह  बिचार  है
 कि  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  की  सुरक्षा  री  जाए।जबकि  विश्वविद्यालयों  को  उत्तरदायी
 ठहराया  जाना  सरकार  को  उनके  एयं  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करना  तथापि
 जब  कभी  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  विश्वविद्यालयों  के  अधिनियमों  में  कोई  संशोधन  किया
 जाता  जो  विश्वधिद्यालयों  के  सु  रूप  से  काये  करते  के  लिए  आवश्यक  स्वायत्तवा  को
 समाप्त  करता  तो  उस  समय  उसके  विरुद्ध  प्रतिवेदन  प्राप्त  होते  हैं  ।

 1984  में  हुए  कुलपतियों  के  सम्मेलन  में  विश्वद्यालयों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में
 अनेक  सिफारिशें  की  गई  इन  सिफारिशों  को  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  रखा  गया  था
 जिसने  इन  पर  ध्यान  दिया  ।

 बिहार  ओर  पूर्वी  राज्यों  में  कागज  तथा  कपड़ा  प्रोद्योगिको  के  अध्ययन  के

 लिए  कालेज  खोलना

 1588.  श्री  राम  स्वरूप  क्‍या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  कागज  प्रौद्योगिकी  भर  कपड़ा  प्रौद्योगिकी  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इन  विषयों  के  अध्ययन  हेतु  बिहार  तथा  पूर्षी  राज्यों  में  कालिण  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और
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 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कार्यवाही  वरेगी  ?

 शिक्षा  सनन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  रांची  स्थित  बिड़ला
 प्रौद्योगिकी  पंस्थान  में  पत्पष  और  तेपर  प्रौद्योगिकी  में  एक  डिग्री  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  प्रस्ताध
 तथा  उड़ीसा  स्थित  वस्त  प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  स्थापना  के  अन्य  प्रस्ताव  पर  सरकार
 द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  कारंवाई  की  जा  रही  है  और  यथा
 सम्भव  शीघ्र  निणंय  लिया  जाएगा  ।

 ]
 रलये  में  परिवहन  के  दोरान  वस्तुओं  को  चोरों

 1589.  भ्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  रेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  परिवहन  के  दौरान  प्रतिधर्ष  कितने  भूल्य  के  माल  की  चोरी

 हुई  ;

 बीमा  एजेंसियों  द्वारा  इस  प्रकार  की  चोरी  से  हुई  हामि  के  बदले  प्रति  वर्ष  कुल
 कितनों  घनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ;  और

 चोरी  हुआ  कितना  माल  बरामद  किया  गया  तथा  रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  कितने
 मामले  दर्ज  किए  गए  ?

 ह  रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  थो  माधव  राव  :  वर्ष  1984  में  परिघहन
 के  दौरान  5,45,  :8,  794  रु०  मूल्य  के  माल  की  चोरी  हुई  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्राइवेट  पार्टियों  को  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  भुगतानों  के
 ब्यौरों  की  यदि  कोई  जानकारी  रेलों  को  नहीं

 वर्ष  ,984  के  दौरान  लगभग  40,  92,  203  रु०  के  मूल्य  के  चोरी  गए  परेषण

 बरामद  किए  गए  थे  और  इस  सम्बन्ध  में  46.073  मामलें  दजे  किए  गए  थे  ।

 निजी  क्षेत्र  को  कंपनियों  को  विद्युत  संयंत्रों  के  आयात  की  अनुमति  देना

 1590.  शो  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  -

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  महीनों  के  दौरान  मेससे  आई०  टी०  सी०  लि०  टाटा

 ग्र  मोदी  बिढ़ला  ए०  सी०  सी०  को  पिछले  6  महीनों  में  घिश्युत  पंयंत्रों  क ेआयात

 की  अनुमति  दी  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  भौर

 (8)  उपयुक्त  संयंत्रों  क ेलिए  जिन  कम्पनियों  के  आवेदन  लंबित  पड़े  हैं  उनका  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 बिशयुत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  और  सूचमा  एकत्र  .

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कामकाजी  महिलाओं  के  स्तर  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  रिपोर्ट
 के  मिष्कण

 1591.  श्रीमती  किज्ञोरो  क्या  समाज  ओर  महिला  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ड  कामकाजी  महिलाओं  के  स्तर  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष
 क्‍या

 क्‍या  इसने  कामकाजी  महिलाओं  के  अनुपात  और  उनके  पारिश्रमिक  और  उनकी
 सम्पत्तियों  के बीच  असमानताओं  का  पता  लगाया

 क्‍या  भारत  के  संबंध  में  भी  यह  असमानता  सत्य  है  ;  और

 इन  असमानताओं  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 समाज  और  महिला  कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  मंत्री  एम०  :
 कामकाजी  महिलाओं  को  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  इस
 प्रकार  हैं  :--

 (1)  4  भौद्योगिक  कामगरों  में  से  एक  महिला  है  और  कृषि  कार्य  तथा  नौकरी  करने
 वाले  10  कामगरों  में  से  4  कामगर  महिलाए

 (2)  जहां  तक  आय  और  का  सम्बन्ध  है  महिलाएं  विकास  कार्यों  से

 «लाभ  तो  उठा  रही  परन्तु  इतना  नहीं  जितना  क्रि  पुरुष  उठा  रहे
 हैं  ।

 (3)  महिलाओं  ने  विभिन्‍न  व्यकख्राये  अपनाने  शुरू  तो  कर  दिए  परन्तु  वे  अभी  भी
 प्रशासन  और  प्रबन्ध  व.ये  में  बहुत  पीछे

 हां  ।

 हां  ।

 मंत्रालय  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निम्नलिखित  नीतियों  का  भ्रस्ताव
 किया  है  :

 (1)  ऋृषि  ग्रामीण  उद्योग  आदि  से  संबंधित  सभी  विकास  कायंक्रमों

 महिलाओं  को  समाकलित  करने  के  प्रयास  किए  जाने  हैं  ।

 (2)  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  महिला  शिध्ु-सदनों  और  अल्प-आवास

 गुृहों  जेसी  सहायक  सेवाओं  का  विस्तार  किया  जाना

 (3)  समान  परिश्रमिक  अधिनियम  की  क्रियान्वित  क ेलिए  मशीनरी  को  सुदृढ़  बनाना

 ह
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 बिजलो  घरों  को  कोयले  को  सप्लाई

 1592.  श्री  विलास  मुतेमवांर  :  क्या  सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  बिजली  घरों  में  एक  महीने  की
 खपत  के  लिए  पर्याप्त  कोयले  का  भण्डार  हमेशा  रखा  जाना  चाहिए  ;

 (a)  यदि  तो  रेल  विभाग  तथा  कोयाला  विभाग  अपने  आश्वासन  के  अनुसार  किस
 प्रकार  अपना  सहयोग  देंगे  और  इसे  कब  से  कार्यान्वित  करना  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ;
 और

 क्‍या  इससे  पहले  भी  बिजली  घरों  में  एक  महीने  का  भण्डार  रखने  का  प्रावधान
 था  और  यदि  तो  वह  निर्णय  कब  किया  गया

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  सत्रो  अदण  नेहरू  )  :  से  सामान्यतः  जो  पिद्य्‌त
 केरद्र  कोयला  खानों  से  बहुत  अधिक  दूरी  पर  स्थित  उन्हें  लगभग  एक  महीने  की  खपत  के

 लिए  कोयले  का  सस्‍्टाक  बनाए  रखरा  चाहिए  ।  हाल  ही  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  भली
 प्रकार  समन्बित  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ताकि  विद्युत  केन्द्रों  में  एक  महीने  की  आवश्यकता  के
 बराबर  कोयले  का  स्टाक  बनाया  जा  सके  ।  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  खाली  करने  और
 स्‍्टाक  करने  की  क्षमताओं  तथा  उनके  विद्य,त  उत्पादन  बेगनों  की  जो

 रेलवे  द्वारा  चलाए  जाएंगे  तथा  कोयले  की  जो  कोयला  खानों  द्वारा  सप्लाई  की

 के  सदर्भ  में  एक  मूल्यांकन  किया  गया  है  ।  देश  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  कोयले
 का  कुल  स्टाक  1985  के  पहले  सप्ताह  में  लगभग  26.7  लाख  टन  से  बढ़कर
 1985  के  अन्तिम  सप्ताह  में  लगभग  32.2  लाख  टन  हो  गया  ।

 ]

 खड़गपु  में  लोको  शेड  में  काम  करने  वाल  अमिक

 1593.  श्री  नारायण  चौब  :  क्‍या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 छड़गपुर  में  लोको  शेड  में  कोयला  और  जला  हुआ  कोयला  उठने  में  कितने  श्रमिक
 लंगे  हुए  है  ;

 ये  कमंचारी  कब  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  हैं
 और  उनमें  से  कितनी  महिलाए  हैं  ;  गौर  ह

 खड़गपुर  शेड  में  स्कीम  इ  जनों  के  धीरे-धीरे  समाप्त  होने  धंया  सरकार  का

 बिचार  इन  श्रमिकों  को  कम  से  कम  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  के  रूप  में  रेलबे  में  छपाने  का

 जी
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  इस  काये  में  लगे  श्रमिकों

 की  संख्या  166  है  ।

 मा  1979  से

 17  श्रमिक  अनुसूचित  जाति  के  84  श्रमिक  अनुसूचित  जन  जाति  के  हैं  और

 कुल  संख्या  में  से  78  महिलाए  हैं  ।

 यह  कार्य  ठ  केदार  के  मजदूरों  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  इन  श्रमिकों  को

 रेलों  में  समाहित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  गर-ओपचारिक  शिक्षा  केख

 1594.  भो  हरीश  रावत  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  गेर-औपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  को  संख्या  कितनी  है  तथा  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उन  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ;

 कया  सातपीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  नए  केन्द्र  खोले  जाने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  योजना  के  दौरान  उन  पर  कितना  व्यय  किए  जाने  का  अनुमान

 दिक्षा  सी  कृष्ण  चम्र  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  में  35200  सामान्य  और  केवल  लड़कियों  के  अनौपचारिक  शिक्षा

 जिनमें  8.९  लाख  को  शामिल  करने  का  अनुतान  स्वीकृत  किए  गए  इन  केन्द्रों  के
 लिए  उतर  प्रदेश  सरकार  को  6,46,79,051  रु०  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 भौर  हां  -

 1985-86  के  दौरान  नए  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्र  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  से
 अपने  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  तथा  पहले  खोले  गए  केन्द्रों  को  चलाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया
 है  |  उनके  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  राज्य  सरकार  को  स्वीकृत  की  जाने  वासी  राशि
 निर्धारित  की  जाएगी  ।  सातवीं  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  स्वीकृत  को  जाने  वाली  राशि
 अभी  तक  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।

 ]
 राष्ट्रीय  जलमा्ग  की  को  विकास  योजना  के

 कियाध्यवम  में  प्रगति

 1595.  श्री  सत्य  गोपाल  सिश्ष  :  क्या  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 हल्दिया-इलाहाबाद  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  स्ट्रैंचਂ  के  लिए
 विकास  योजना  के  क्रियान्वयन  में  क्या  प्रगति  हुई  ;
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 तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  इसमें  कोई  घिलंब  हुआ  है  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नौबहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान
 से  गंगा-भागीरथी-हुगली  नदी  भी  मागे  के  हल्दिया-फरक्का  दंड  पर  केस्द्रीण  अन्तदेशीय
 जल  परिघहन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  एक  साप्ताहिक  सेवा  चलाई  जा  रही  इस  जल  मार्ग  का
 घिकास  करने  के  लिए  189.50  लाख  रु०  की  लागत  की  एक  योजना  को  31-3-1983  को

 मंजूरी  दी  गई  थी  और  यह  कार्यान्वित  हो  रही  इस  योजना  में  हल्दिया-नवद्वीप-त्रिवेणी
 और  बरहाम्पुर  में  टमिनल  सुविधाओं  के  साथ  जलमागंं  पर  आधारभूत  सुविधाओं  का  प्रावधान
 करना  शामिल  है  ।  आशा  है  कि  इस  यह  वर्ण  1985-86  के  अन्त  तक  पूरी  हो

 भरतपुर  से  माल  डिब्बो  को  खरोवद

 1596.  भरी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  सेन्ट्रल  इंडिया  मशीनरी  भरतपुर  से  किस  दर  पर  रेल
 माल  डिब्बे  खरीदती  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  इन्हीं  माल  डिब्बों  के  लिए  सरकार  रेल  न्िर्मोण  एकक
 से  कम  मूल्य  लेते  हैं  ;

 इन  वेगनों  को  सरकार  रेल  वेगन  निर्माण  एककों  से  न  खरीदने  के  क्या  कारण

 जो  अपनी  पूरी  निर्माण  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तथा  बन्द  होते  के  कगार

 पर  हैं  जबकि  को  अधिकतम  क्रयादेश  मिले  हैं  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करवाने  का  है  और  यदि  नहीं  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  माधव  राव  :  म॑सस  सेन्ट्रल  इंडिया

 मशीनरी  मैन्युफंक्चरिंग  कम्पनी  भरतपुर  इस  समय  लगभग  68262  रुपये  प्रति  लाभ  डिब्बे  की

 दर  से  माल  डिब्बे  ओएक्सएन  सप्लाई  कर  रही

 जी  नहीं  ।  सरकारी  रेलवे  निर्माण  यूनिर्टे  लगभग  102814  रुपये  प्रति  माल

 डिब्बे  की  दर  से  माल  डिब्बे  ओएक्सएन  सप्लाई  कर  रही

 और  माल  डिब्बों  की  वर्षातुवर्ष  खरीद  का  विनिश्चय  माल  हिम्बे  के  निर्माण

 के  लिए  आवंटित  घन  के  आधार  पर  किया  जाता  है  तथा  सरकारी  और  निजी  क्षेत्रों
 के  उनकी  अपनी-अपनी  उत्पादन.क्षमता  तथा  घिगत  काय  तिष्पाइन  को  ध्यान  में

 रखते  खरीद  का  नियमन  कर  दिया  जाता  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  जांच  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  ।
 |

 देखभाल  ओर  संरक्षण  के  मो  हताज  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  योजनाएं
 शुरू  करना  तथा  उड़ोसा  को  दी  गई  सहायता

 1597.  भोसती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  समाज  ओर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  ने  देखभाल  ओर  संरक्षणों  के  मोहताज  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए
 पोजनाए  शुरू  की  हैं  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  के,नाम  क्‍या  हैं  ;  जिसमें  ये योजनाएਂ  शुरू  की  गई  हैं  ;

 क्या  उड़ीसा  में  भी  ऐसी  योजना  शुरू  की  गई  है  ;  और

 यदि  तों  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उपयुक्त  योजना  के  अधीन  उड़ीसा
 को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  तथा  पहां  क्या-क्या  कल्याणकारी  कदम  उठाए  गए  ;  और

 तत्संबंध्  ब्योरा  क्‍या  है  ?  ~

 समाज  ओ ंर  भहिला  कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 हां  ।

 सुरक्षा  ओर  देखभाल  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  योजना
 सभी  22  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 ह

 जी  हां  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  सुरक्षा  और  देखभाल  की

 आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  के  अन्तगेंत  शामिल  किये  गए  बच्चों  को

 संख्या  और  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सयायता  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  दै  :--

 एणएणणा  धि कम  सं०  ब्ब  शामिल  किए  स्वीकृत  किए  गए  अनुदान  की
 बच्चों  को  संख्या  राशि

 1.  1982-85  2-85  760

 2.  1983-84  .  810  4,35,

 3.  1984-83  3  874  4,६4,464/-रुप९

 कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  माल  बढ़ाने-उतारने  संबंधो  उपकरणों  का  अभाव

 1598  भरी  संफुद्दीन  चोधरों  :  कया  नौवहून  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कलकत्ता  बल्दरगाह  पर  माल  चढ़ाने-उता«

 रे  सबंधी  उपकरणों  का  अभाव

 यदि  तो  कब  और  किस  वर्ष  से  सरकार  का  ध्यान  इस  समस्या  की  और

 घित  किया  जा  रहा  और

 क्‍या  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  माल  चढ़ाने  और  उतारने  में  होने  घाले  घिलंब  के

 लिए  जिस्मेवारी  निर्धारित  की  गई  है  ?
 ‘
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 नोवहन  ओर  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  जियाउरंहसान  :

 कलकत्ता  पोर्ट  पर  पतंमान  संयंत्रों  में  से  कुछ  संयंत्र  ज॑से  व्हार्फ  मोबाइल

 फोर्टलिफूटों  क्षादि  कम  प्रयोग  में  आती  हैं  परन्तु  यदा  कदा  जब  ढ़ेर  सा  माल  आ  जाता  तब

 हैवी  प्रोजेक्ट  कारगो  और  स्टील  स्ट्रक्चरल  को  हैंडल  करने  के  संयंत्रों  के  ताथ-साथ  कंटेनरों  की

 कमी  भी  पाई  गई  है  ।

 देरी  कई  कारणों  से  होती  कलकत्ता  पोर्ट  पर  लोडिंग  और  अनलोडिंग  प्रचालन

 को  जिम्मेदा  जहाज  के  बोड़ं  शिपिंग  कंपनी  द्वारा  नियुक्त  स्टीवग्रेस  तथा  तट  पर  का  ये  के

 लिए  कलकत्ता  पोटे  ट्रस्ट  की  संयुक्त  रूप  से  होती  जहाज  के  वोर्ड  पर  कार्य  की  दर  तट  पर

 होने  वाले  कार्य  की  दर  को  प्रभावित  करती  यह  स्थिति  विलोमत  भी  होती  है  ।  आयात

 कारगो  की  घीमी  गति  से  क्लीयरिस  तथा  निर्यात  कारगो  को  इकट्ठा  करने  में  देरी  भी  देरी  का

 कारष  दोते  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  आधागमन  के  लिए  बंगलादेश  होते  हुए
 करोम-गंज-कलकत्ता  के  मार्ग  पर  अन्तर्वेशीय  जल  पोत  चलाना

 159 2.  भ्रो  बाजुबनरथान  :  कया  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  दो  को  पूर्वोत्तर  रेलों  के  लुमडिग-बदरपुर  पहाड़ी  अनुभाग  में  लम्बे  अरसे

 से  रेल  |सड़क/यातायात  अवरोध  के  कारण  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  तथा  यात्रियों  तथा  खाद्यन्नों

 ओऔर  आवश्यक  वस्तुओं  के  आवागमन  सहित  माल  यातायात  पर  इसके  द्वारा  पड़े  प्रभाव  से
 गत

 क्या.सरकार  को  इस  बात  का  भी  पता  है  कि  उस  क्षत्र  में  केवल  मात्र  उक्त

 सेवा  ही  है  ;

 यदि  तो  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  खाद्यान्नों  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  तथा

 मुनाफाखो री  की  स्थिति  न  बनने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  वहां  इन  वस्तुओं  के  आवागमन
 बनाये  रखने  के  लिए  कदम  उठाये  गए/उठाने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  सरकार  का  धिचार  आवश्यक  घस्तुओं  के  भआाघागमन  के  लिए  बंगला-देश  होते

 हुए  करीम-गंज-कलकत्ता  नदी  मार्ग  पर  अन्तर्देशीय  जलपोत  चलाने  का  है  ?

 नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्नरी  जियाउर  हमान  :

 से  और  1985  को  लमडिग-बदरपुर  हिल  संवसन  पर  भयानक
 उनकी  24-6-85  को  मरम्सत  कर  दी  गई  और  25-6-8  5  को  सामान्य  यातायात  प्रारभ्भ

 हो  गया  ।  अब  इस  सेक्‍्सन  पर  रेल  द्वारा  अनिवायं  वस्तुए  ढोने  में  कोई  परेशानी  नहीं  इन
 दरारों  का  अवधि  में  सम्बन्धित  मंत्रालयों  यथा-पेट्रोलियम  खाद्य  एवं  आपूर्ति  मंत्रालय

 थ्ादि  को  अनिवायं  वस्तुएं  सड़क  द्वारा  ले  जाने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।  खाद्यान्न  और  अन्य

 बाय  वस्तुएं  क्ेन्द्रीय  अन्तदेशीय  जल  परिवहन  निगम  द्वारा  कल्नकत्ता  से  करीमगंज  बाया
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 देश  ढोया  जा  रहा  है  ।  लमडिय  बदरपुर  हिल  सेकक्‍्सन  में  दरार  के  कास्ण  असाम  और
 करीम  गंज  मार्गों  पर  प्रचालन  करने  वाली  सी०  आई०  डब्लू  ठी०  सी०  के  सम्पूर्ण

 जलयानों  को  खाद्यान्न  और  अन्य  अनिवाय॑  वस्तुएं  ढोने  के  लिए  करीम  गंज  को  मोड़  दिया
 सी०  आाई०  डब्लू०  टी०  सी०  कल+त्ता  और  करीमगंज  के  इतने  लम्बे  शेष  मार्ग  पर
 पहले  से  हो  नियमित  नदी  सेवाओं  का  प्रचालन  कर  रहा

 बामरा  रेसवे  स्टेशन  पर  उत्कल  एक्सप्रस  में  वजब-आरक्षण  की  मांग

 1600.  थ्री  बल्लभ  पाणिपग्रहों  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बामरा  रेलवे  स्टेशन  पर  उत्कज  एक्सप्रस  में  बर्थ  आरक्षण  की  कोई  मांग  की
 गई  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  बंचालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 77  कप  उत्कल  एक्सप्रंस  में  दामरा  स्टेशन  5  से  दुसरे  दर्जे  के
 यान  में  पांच  5  शायिकायों  के  कोटे  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 कलिग/उत्कल  एक्सप्रस  रेलगाड़ों  में  कारਂ  को  व्यवस्था

 1601.  थ्री  बल्लभ  पानिप्रही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रियों  ने कलिग/उत्कल  एक्सप्रस  रेल  गाड़ी  में  पेट्री  कार  की  व्यक्स्था  किए
 जावे  की  कोई  मांग  को  है  ।  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  दो  क्यो  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  पत्रों  माधव  राव  ;  जो

 (a)  पेन्ट्री  कारों  की  के  कारण  इस  समय  उक्त  गाड़ियों  में  पेन्ट्री  कार  लगाना

 संछाव  नहीं  है  ।

 लोक  सभा  2  बच्च  स०  प०  पुनः  समयेत  हुई
 3:00  ऋर०  फ०

 महोदय  पोठासीन  हुए

 विशेषाधिकार  के  प्र+न  के  सम्बन्ध  में  वक्‍तव्य

 अध्यक्ष  भ्रक्लेदथ  :  राव  बोरेन्द्र  सिह  जो  ।

 साथ  तथा  नागरिक  पति  मंत्री  महोदय  26  1985  के  चींनी
 के  घूल्यों  में  कृद्धि  के  बारे  में  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  85  के  अनुप्‌ रक  प्रश्नों  का  उत्तर  देते

 शक
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 मेरी  कतिपय  टिप्पणियों  पर  कुछ  सदस्यों  ने  आपत्ति  की  उस  समय  मैंने  यह  स्पष्ट

 कहा  था  ।  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मेरा  उहंश्य  किसी  भी  माननीय
 सदस्य  पर  आरोप  लगाना  नहीं  है  ।

 यदि  कोई  सदस्य  अभी  भी  सम्तुष्ट  नहीं  है  तो  मुझे  खेद  है  कि  मैंने  ऐसा  अवसर

 आपको  भी  परेशान  इसके  लिए  माफी  चाहता  हूं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  संतुप्य  होना  मैं  यही  चाहता  हूं  ।

 प्रौ०  सधु  दच्डवंते  :  मैंने  सभा  वो  गरिमा  बनाये  रखेने  के  लिए  ही
 विशेष|धिकार  प्रस्ताव  पेश  किया  था  अब  चू  कि  उन्होंने  खेद  व्यक्त  कर  दिया  हमारा
 उनके  प्रात  कोई  व्यक्तिगत  द्वेष  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कुछ  नहीं  आप  मित्र  हैं  ।

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  वह  अत्यन्त  मधुर  व्यक्ति  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उतने  ही  मीठे  हैं  जितनी  कि  दिल्ली  में  चीनी  ।

 प्रो०  सभु  दण्डवते  :  महोदय  आयातित  चीनी  से  अधिक  मीठे  ।  वि

 बोॉरेंख  राति  भोजन  के  लिए  आपका  निमंत्रण  मैंने  स्वीकार  कर  लिया

 प्रौ०  भधु  दष्डक्ते  :  दो  दिन  लगातार  ।

 राव  बोरेन्द्र  सह  :  जनता  मिठास  ।

 अध्यक्ष  भंदोदंव  :  एक  दिन  देशी  चीनी  के  भमिष्ठान  के  साथ  तंथा  दूसरे  दिन  आधातित
 चीनी  के  मिष्ठान  के  साथ  ताकि  हम  अन्तर  का  पता  लगा

 अ०  मु  दण्डवर्तें  :  दो  दिन  लगातार  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कभी  छोड़  दिया  गया  है  ।

 प्रोਂ  सथु  दण्डवते  :  महोदय  आप  निर्णायक  के  रूप  में  आ  श्कते

 १-00  म०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 1985  के  वौरान  मूल्यों  में  हुए  उतार-चढ़ाब  के  चार्ट

 वित्त  संत्रालय
 में  राज्य  लंत्री  जनादंन  :  मैं  श्री  विश्व  नांथ  प्रताप  सिह
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 की  ओर  से  पिछले  वर्षो  की  तुलना  में  वर्ष  1985  के  दौरान  मूल्यों  में  उतार  चढ़।व  को  .  दर्शन
 वाली  चार  तालिकाओं  का  एक  समूह  और  एक  चार्ट  तथा  अग्रेजी  सभा

 पटल  पर  रखता

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1235/85].  .

 कलकत्ता  पतन  व्यास  कर्मंजारो  (  विनियम  1985)  तथा  25-'  -85
 को  तारांकित  प्रइन  संख्या  57  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण

 पु
 भोवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 महापत्तन  न्‍्यास  अधिनियम  संख्या  की  घारा  1.4  की  उपधारा  (4)
 के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  495  फी  एक  भ्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  14  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कमंचारी
 विनियम  1985  अनुमोदित  किये  हैं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1236/85]

 (2)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  वित्तीय  उसे  हुई  हानि  और
 उसकी  कार्यनिष्पत्ति  के  बारे  में  सर्वेश्री  अजित  कुमार  साहा  रामाश्रय

 ९  प्रसाद  सिंह  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  57  के  25  1985  को  दिये  गये
 उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  घिवरण  तथा  अ ग्रे  जी  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी+  1237/85]

 जायवान  1934  को  धारा  14  तथा  वायु  निगम  1954
 नियम  अं  तगगंत  अधिसूचनाएं  ।

 .  पयेटन  झोर  मगर  विभानन  सजाज्ष्य  में  राज्य  संत्री  अशोक  :  मैं
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  घायुयान  1934  की  धारा  14  क  के  अन्तगेत  निम्नलिखित
 नाभों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी

 वायुयान  1985,  ९,  जो  |  1985  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 471  में  प्रकाशित  हुएं  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  ।

 वायुयान  1985,  22  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  604  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  ।

 |

 घाथुयान  पांचवा  1985,  जो  4  1985,

 18,
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 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०  485
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पणी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संखया  एल०  टी०  1223/85]

 (2)  वाबु  निगम  1954  के  नियम  3  के  उपनियम  (5)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  भ भ्रंजी  संस्करण  :-

 इण्डियन  के  वर्ष  1985-86 '  सम्बन्धी  राजस्व  तथा
 '  व्यय  के  बजट  प्राक्कलनों  तथा  वर्ष  1984-85  के  संशोधित  प्राक्कलवों

 का  सारांश  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1224/85]

 इन्डियन  के  वर्ष  198  5-86  सम्बन्धी  वास्तविक
 वर्ष  1984-85  के  संशोधन  प्राककल  नों  तथा  वर्ष  1985-86  के  बजट
 प्राककलनों  का  सारांश  ।

 ह॒

 (3)  मुख्य  रेल  सुरक्षा  के  वर्ष  1983-84  के  रेल  सुरक्षा  आयोग  के  कार्यकरण
 सम्बन्धी  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भग्न॑जी

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  चिलम्ब  होने  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रजी  संस्क  ।

 में  रखे  गए  संख्या  एल०  टी०  1225/85]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1985,  बिललों  विक्रम  कर
 नियम  1985  तथा  दिल्‍लो  विक्रय  कर  अधिनियम

 1962  को  धारा  72  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा
 (2)  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1985  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  16  1985  को  भारत  के
 पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  582  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  1226/85]

 (2)  दिल्ली  घिक्रय  कर  1975  की  घारा  72  के  अन्तगंत  दिल्ली  विक्रय
 कर  1965  की  एक  प्रति  तथा  अग्नेजी

 सस्क  जो  5  1985  को  दिल्‍लो  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदया  एफ०  4
 (81  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संछ्या  एल०  ठी०  1227/85]  7/85]

 है  ।
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 (3)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निभ्नलिखित

 मधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्न॑  जी  स  :--

 )

 )

 जी

 सा०  का०  नि०  433  से  453  तक  जो  24  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जिनके  द्वारा  वित्त  1985  के  अधिनियमित  हो  जाने
 के  पश्चात्‌  भी  उपस  गी  सीमा-शुल्क  से  दी  गई  छूटे  जारी
 रखी  गईं  हैं  ।

 सा०का०नि०  5:18  जो  28  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  16  जनघरी

 1985  को  अधिसूचना  स  रूया  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन
 किया  गया  है  ताकि  वाणिज्यिक  वाहनों  भौर  ट्रेक्‍्ढरों  के  संघटकों
 और  ऐसे  सघटकों  के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  माल  कच्ची
 सामग्री  से  के  सबंध  में  मूल  सीमा-शुल्क  की  मूल्यानुसार  25
 की  रियायती  दर  को  3]  1986  तक  की  और  अवधि  तक
 प्रतिशत  बढ़ाया  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  558  जो  9  1985  को  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  व्याख्यात्मकः  जिनके  द्वारा

 |  1984  की  अधिसूचना  सख्या  44  सी  छु०  में  कतिपय
 सशोधन  किया  गया  है  ताकि  मूल्यानुसार  15  प्रतिशत  भूल
 शल्क  रियायती  रत्न  और  जवाहरात  उद्योग  के  लिए  मशीनरी
 तथा  उपकरणों  कीਂ  24  मदों  के  सम्बन्ध  में  भी  लाग  की  जा  सके  ।

 सा०  क.०  नि०  559  भौर  560  जो  9  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जो  ऐसे  माल  जब  उसका  भारत  में  आयात  चमड़ा  उद्योग
 के  उपयोग  के  लिए  किया  उस  पर  उद्गग्रहणी  मूल्यानुसार  40
 प्रतिशत  से  अधिक  मूल  सी  मा-शुल्क  से  तथा  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  और

 उपस  गी  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  561  जो  9  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  जया  एक  व्याख्यात्मक  जो  चमड़ा
 उद्योग  के  लिए  ig  अतिरिक्त  मशीनों  को  मुल्यानु घर  25  प्रतिशत  से
 अधिक  मूल  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  ||  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  17

 1985  की  सझया  शू०  और  19
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 को  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय
 संशोधन  किया  गया  है  ताकि  उक्त  अधिसूचना  के  अन्तगंत  परियोजना
 सस्बन्धी  भायातों  के  बारे  में  सीमा-शुल्क  में  दी  गई  रियायतों  के
 प्रयो  जनों  के  लिए  सम्ब्रन्धित  प्रशासी  मन्त्रलायों  से  प्रमाण-पत्रों  को  पेश
 करने  की  अपेक्षा  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  570  जो  15  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके
 द्वारा  17  1985  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय
 संशोधन  किया  गया  ताकि  वायुचालित  विद्युतीय  जेनरेटरों  औौर
 बंटरी.चार्जरों  जब  उनका  आयात  व्यष्टिक  एककों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  किया  सीमा  शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  662,  जो  13  1985  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  2

 1980  की  भधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय
 सशोधत  किया  गया  है  ताकि  नेपाल  मूलक  एक  और  उत्पाद  का  उन
 मदों  की  सूची  में  सम्मिलित  किया  जा  जिन्हें  भारत-नेपाल  व्यापार

 1978  की  शर्तों  क ेअनुसार  भारत  में  लाया  जा
 सकता  है  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  12.  8/85]

 (4)  केर्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 अधिस  चनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भ  :--

 सा०  का०  नि०  572  जो  16  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा
 6  अप्र  1984  की  अधिसूचना  स  झूिया  83/84  कं०  3०  शु०  को  रह
 किया  गया

 सा०  का०  नि०  573  जो  16  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा
 17  1985  की  अधिस,चना  संख्या  उ०  शु»  में
 कतिपय  स  शोधन  किया  गया  है  ताकि  एन्टीना  और

 लाउडस्पीकरों  के  हिस्से  पुर्जों  जैसे  कतिपय  इलंक्ट्रानिकीय  स
 के  मौजूदा  विवरण  में  संशोधन  किया  जा

 सा०  का०  नि०  574  जो  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 माइव  चढ़  पूर्व-विलेपित  पाटिकल  उन  पर  अदायगी-योग्य



 संत्रा  पंटेल  पर  रखे  गएुपत्र  1  1985  *

 उत्पादन  शुल्क  के  उतने  भाग  से  छूट  प्रदान  करने  के  बारे  में  -  जो
 उसके  निर्माण  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  सादा  पारटिकल  बोड्डों  के  भूल्य
 पर  उद्ग्रहणीय  उत्पाद-शुहक  के  बराबर  है

 सा०  का०  नि०  589  जो  17  1985  को  भारत  के
 राजपतन्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा
 1  1983  को  अधिसूचना  संख्या  उ«  शु०  में
 पय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  ड्रा  बार  हारसे  पावर  रेटिंग  की  बजाए
 उसकी  पाघर  टेक-आफ  हासे  पावर  रेटिंग  के  संदभभ  में  ट्रंक्टरों  को  छूट  .

 दी  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  592  जो  18  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  बव्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा

 1993  की  अधिसूचना  संख्या  ४8/73-के  उ०  शु०  में
 पय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  प्लास्टिक  के  स्क्रप  और/बथवा
 मिथाइल  मेथाक्रिलिट  मोनोमर  से  निभित  एक्रिलिक  जिन  पर

 समुचित  उत्पाद  शुल्क/प्रतिप्ततुलतकारी  शुल्क  की  अदायगी  की  जा

 चुकी  के  संबंध  में  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  को  सीमित  किया  जा
 '

 सके  ।

 सा०का०नि०  596  जो  1)  जुलाई  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  केन्द्रीय  -  उत्पाद

 शुल्क  टैरिफ  की  कद  संख्या  17-2  के  अन्तगंत  आने  वाली  सिनेमा
 फिल्मों  के  प्रिटों  को तथा  985-86  के  दौरान  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 और  फ्रांस,में  मायोजित  किए  जा  रहे  भारत  महोत्सव  में  प्रदर्शन  के  लिए

 फिल्‍म  विकास  बम्बई  के  फिल्मोत्सव  निदेशालय  द्वारा
 भारत  सरकार  के  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  की  ओर  से  खरीदे  गए
 प्रिटों  को  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  599  जो  22  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके
 द्वारा  ।2  1976  की  मधिसूचना  उ०  शु०  तथा
 15  1982  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में
 कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  कृषि  ट्ूंक्‍्टर  की  परिभाषा  डा
 बार  हासं  पावर  रेटिंग  के  स्थान  पर  उसकी  पाधर  टेक  के  आफ  हासे
 पाधर  रेटिंग  के  संदर्भ  में  की  जा  सके  ।

 सा०  का०  नि०  601  जो  22  1985  को  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  मखनिया  दुग्ध
 चर्ण  और  मकंखन  उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद  शुल्क  से  उस
 स्थिति  में  छूट  देने  के  बारे  में  हैं  जब  उसे  तरल  दूध  में  पुनः  तैयार
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 10  1907  )  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 करने  हेतु  उपयोग  में  लाने  के  लिए  दुग्ध  शालाओं  को  आगे  सप्लाई
 किए  जाने  के  निमित्त  भारतीय  दुरध  शाला  निगम  के  लिए  निकासी  की
 जाये  ।

 (at)
 सा०  का  नि०  602  जो  22  1985  को  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  24

 1982  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु»  में
 कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  विभिन्न  शेक्षिक  प्रयो  जंसे

 पाठ्य  अभ्यास  पुस्तिकाओं  भौर  विश्वविद्यालय  परीक्षाओं  के

 |  लिए  सप्लाई  किये  जाने  वाले  सफेद  मुद्रण  क|गज  और  लेखन  कागण
 पर  ही  उत्पद  शुल्क  की  छूट  को  सीमित  किया  जा  सके  ।

 में  रखे  गए  |  दिए  संख्या  एल०  टी०  1229/85]

 करेंसी  नोटों  तथा  बेक  नोटों  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  अपराधों
 के  बारे  में  अप्रिसूचना

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गुलाम  नवो  :  मैं  श्री  खुर्शीद  आलम
 खां  की  और  से  प्रत्यपंण  1962  की  घारा  35  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सां०

 नि०  349  की  एक  प्रति  तथा  अंग्न॑जी  जो  6  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  भारतीय  दंड  1860  की
 घाराओं  से  499-8  तक  के  अन्तगंत  भारत  में  नोटों  और  बेक  नोटोंਂ  के
 संबंध  में  किए  गए  अपराधों  को  उक्त  अधिनियम  के  अथे  में  प्रत्यपंण  अपराध  विनिदिष्ट  किया
 गया  सभा  पटल  पर  रखता

 ज़

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1230/85]

 अखिल  भारतोय  सेवा  1985  को  धारा  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएं

 संसदोय  काय  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  गुलाम  नवो  :  मैं  श्री  के०  पी०  सिंह
 देव  की  और  से  अखिल  भारतीय  सेवा  195]  की  धारा  (3)  की  उपधारा  (2)
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  स॒  स्करण )  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  अश्विल  भारतीय  सेवा  एवम्‌  सेवा-निवृत्ति  संशोधन  1985
 जो  15  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 559  में  प्रकाशित  हुए

 (2)  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  दूसरा  संशोधन
 1985,  जो  29  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना संख्या  सा०  का०  नि०  610  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ५
 (3)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पांचवां  संशोधन  1985,  जो  16
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 1985  को  भारत  के  राजपन्न  में  भधिंस  चना  हांख्या  सा०  का०  नि०  637
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (4)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  निय  चौथा  संशोधन
 1985,  जो  16  1985  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  638  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (5)  भारतीय  प्रशासनिक  सेघा  चौथा  संशोधन  1985,  जो  16
 1985  को  भारत  के  राजपन्न  मे  अधिसूचनः  संख्या  सा०  का०  नि०  639

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  रांख्या  एल०  टी०  1231/85]

 बंड  प्रक्रिया  संशोधनकारी  1985

 दिल्‍ली  पुलिस  1978  को  धारा  148  के  अधिसचनाएं

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  मैं  निम्नलिश्वित  पत्र  सभा

 पटल  रखत्ती  हूं  :--

 (1)  पंजाब  राज्य  किधान  मन्डल  1984  की
 घारा  3  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  दंड  प्रक्रिया
 कारी  1985  (1985  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संछया  2)
 जो  27  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  एक  प्रति

 तथा  भ ग्रेजी

 में  रखी  गयी  ।  संख्या  एल०  टी०  1232/85].  उपधारा

 (2)  दिल्ली  पुलिस  की  घारा  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  की  एक-एक  प्रत्ति  तथा  अग्नेजी

 :--

 दिल्‍ली  पुलिस  और  संशोधन  1985,  णभो  28
 1985  को  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एक०  58-85

 होम  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  ॥॒

 दिल्ली  पुलिस  1985,  जो  11
 1985  को  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 होम  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 दिल्ली  पुलिस  और

 1985,  जो  25  1985  को  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिस,चना
 संख्या  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  बेखिंएँ  संख्या  एल०  टी०  1233/85]

 हे



 10  1907  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और
 संकल्पों  संबंधी  समिति

 केन्द्रीय  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियन्त्रण  नई  दिल्‍लो  का
 वर्ष  1983-84  वार्षिक  प्रतिवेदन

 पर्यावरण  तथा  वन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  बीर  :  मैं  जल  निधारण
 तथा  1974  की  धारा  39  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  कैन्द्रीय  जल

 प्रदूषण  निवारण  तथा  नियन्त्रण  नई  के  वर्ष  1983-84  संबंधों  वाबिक  प्रतिवेदन
 वी  एक  प्रति  तथा  अर  ग्रे जी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  रांख्या  एल०  टी०  ]

 2.05  भ०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]
 महा  सचिथ  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  सूचना  सभा

 को  देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय्ये  संचालन  नियमों  के  नियम  11]  के  उपबंन्धों
 के  अनुसरण  मुझे  राज्य  समा  द्वारा  30  1985  को  हुई  अपनी  बंठक
 में  पारित  पन्डिचे  री  धिश्वविद्यालय  1985  की  एक  प्रति  संलग्न  करने
 का  निदेश  हुआ  है  ।”

 पाण्डिचेरी  विश्वविद्यालय  विधेयक  1985

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 ]
 भहा  सचिव  :  मैं  पाण्डिचेरी  9  5,  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 2.06  स०  प०

 गेर  सरकारी  सदस्यों  क़े  विधेयकों  श्रोर  सकल्‍्पों  सब थी  समिति

 दूसरा  प्रतिवेदन

 शी  एम०  भाम्वो  ढुराई  :  मैं  गेर  सरकारी  सदस्याँ  के  विधेयकों  और  थिकल्पों
 सम्बन्धी  समिति  का  दूसरा  प्रतिवेदन  और  भग्न॑जी  प्रस्तुत  करता

 प्नो०  सथु  वष्डबते  महोदय  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।
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 कर्मचारियों  के  लिए  रट!क  दिकत्प  योजना  के  सम्बन्ध  1  1985
 में  बक्तव्य

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  संबंध  में  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  विधयेक  रखने  के

 लिए  हमारे  पास  2]  दिन  का  नोटिस  देने  का  पर्याप्त  समय  नहीं  अप  भो  सहमत  हैं  कि

 हम  इस  पर  संविधान  संशोधन  घिघेयक  के  माध्यम  से  ही  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुन  चुका

 प्रो०  सत्र  दणष्डबते  :  इसलिए  कोई  तरीका  तो  निकालना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कोशिश  करू

 प्रोਂ  भघु  दष्डबते  :  कोई  तरीका  तो  निक/लना  होगा  जिससे  2]  दिन  का  बह  नियम
 निलम्बित  किया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  एक  लम्बे  समय  के  लिए  स्थगित  नहीं  होने  जा  रही

 प्रो०  सघु  वषण्डबते  :  धन्यवाद  महोदय  ।

 2.07  झ०  प०

 ..
 क्मंचारियों  के  लिए  स्टाक  विकल्प  योजना  के  स  बंध  में  वक्‍तत्य

 Ar  बित्स  ऋण्ासथ  में  हाय  मन्‍्त्रो  जनादन  :  अध्यक्ष  लेसा  कि  सद्धन  को
 विदित  1  1985  के  अपने  बजट  भाषण  में  मैंने  यह  घोषणा  की  थी  कि  सरकार
 निर्यों  के  कमंचारियों  और  श्रमिकों  के  लिए  शेयरों  के  आबंटन  की  एक  स्टाफ  विकल्प्र  योजना
 प्रारम्भ  करने  की  बात  पर  विचार  कर  रही  है  1  दो  योजनाओं  को  अब  अन्तिम  रूप  दे  दिया
 गया  है  और  ये  दोनों  योजनाएं  कम्पनियों  के  समान्‍्य  शेयरों  में  श्रमिकों  को  कुछ  हिस्सा  दिलाने  के
 प्रयोजन  से  इस  दिशा  में  उठाया  जाने  श्लाला  अपनी  तरह  का  पहला  कदम  होगा  ।  पहली
 योजना  के  अन्तगेंत  स्टाफ  जारी  क  रने*की  अक्तिया  को  कमंचारी  की  बचत  के  साथ  जोड़  दिया
 जाएगा  ।  सम्बद्ध  रूपान्तरण  5  वर्ष  के  बाद  पूर्व  निर्धारित  कीमत  के  अनू सार  किया  जा  सकेया  -

 जो  उनके  उचित  मुल्य  अथवा  औसत  बाजार  मूल्य  के  80  प्रतिशत  के  जो  भी  कम
 होगा  ।  इस  योजना  कम्पनी  तथा  ही  के  लिएं  स्वेच्छिक  आधार  की  ।
 योजना  के  रूप  में  प्रस्तावित  किया  गया  दूसरी  योजना  में  सावेजनिक/अधिका-
 रिक  आधार  पर  जारी  किए  जाने  वाले  कुल  शेयर  में  से  अपने  कर्मचारियों  को  तरजीही
 क्लाघार  पर  आबंटित  किए  जाने  के  लिए  5  प्रतिशत  शेयर  सुरक्षित  रखेंगी  ।

 ल्‍

 योजनई  झ्ाःविवरण  खार्ग  निर्देशों  में  दिया  मया  जिन्हें  पटल  प्र  रखा  जा
 रहा  है  ।

 २;  -  भग्न्धालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  /85

 ब््ह
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 10  1907  )  कुदाल  जांच  आयोग  द्वारा  जांच  पूरी  क्ये  जाने
 और  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिंए  संमंय
 बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  वक्‍तब्य

 2.08  भ०  प०

 कुदाल  जांच  प्रायोग  द्वारा  प्री  किए  जाने  और
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  के  लिए  समय  बंढ़ाए

 जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रा  दुलारों  इस  सदन  द्वारा  28  अगस्त

 1981  को  पारित  एक  प्रस्ताव  के  फलस्वरूप  दिनांक  17  1932  को  अधिसूचना  जारी

 क  रके  श्री  न्यायमूर्ति  पी०  डी०  कुदाल  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  आयोग  की  स्थापना  की  गई  थी

 उस  अधिसूचना  की  प्रतिलिपियां  3  1982  को  सदन  के  सभा  पटल  पर  रखी  गई  थीं

 आयोग  को  अपनी  जांच  पूंरी  करने  के  बाद  3]  1982  तक  या  उससे  पहले  अपनी
 रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  करनी  थी  ।

 2.  आंयोग  ने  जब  तक  सरकार  को  तीन  अन्तरिम  रिपोट्टे  प्रस्तुत  की  हैं  हक  क्पोर्टों  का

 झरष्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  ु
 on

 3.  आयोग  के  अनु  रोध  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  तीन  पहले  31-7-1983
 फिर  31-7-1984  तक  और  उसके  बाद  31  1985  तक  बढ़ाई  नई थी  जांच

 योग  के  अध्यक्ष  ने  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  में  एक  और  वर्ष  की  वृद्धि  करने  के  लिए
 सरकार  से  अनु रोध  किया  है  ।  सरकार  द्वारा  अनुरोध  पर  विवरार  किया  गया  है  और  नुसार
 गांधी  शान्ति  प्रतिष्ठान  और  अन्य  संगठनों  के  बारे  में  कुदाल  जांच  अवोग  की  अवधि  31

 1966  तक  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 प्रो०ण  सम  दण्डवते  :  अध्यक्ष  जहाँ  तक  इस  निर्णय  का  संबंध  है  इस
 सभा  में  हपमें  से  बहुत  से  सदस्य  लगातार  यह  अनुम्त्र  कर  रहे  हैं  क  कुदाल  आयोग  की

 नियुक्ति  का  उद्देश्य  जथप्रकाश  नारायण  से  जुड़े  बांधीवादी  संस्थाओं  को  परेशान  करन

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती
 पा

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 )
 **

 ॥
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपत्ति  रबूद  की  जाती  है  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित

 नहीं  किया
 **

 **कार्यवाही  वृन्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  1  1984
 संशोधन  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  :  आप  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  ।  ठीक  हैं  ।

 श्रो०  सु  दष्डवते  :  हैं  अंपको  सलं।ह  का  पालन  मैं  आपके  विनिर्णय  का  पालन

 करूँगा  ।  महोदय  मुझे  उपाय  बताइएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  के  समय  आप  यह  मुद्दा  भो  उठा  सकते

 प्रो०  सु  दण्डबते  :  यह  मामला  आगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  समय  भी  ऐसा  कर  सकते  थे  ।

 )

 2.09  भ०  ब०

 झातंकबादी  और  क्रियाकलाप
 संशोधन  विधेयकਂ

 बुह  संत्रो  एस०  बो०  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 आतंकवादी  और

 विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  1985  में  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 आतंकवादी  और  विष्ठवं  सकारी  क्रियाकल'प  अधिनिम  1985
 घंशोधन  करने  धाले  विधेयक  का  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दो  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 थी  एस०  बो०  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।

 ]
 की  जय  प्रकाक्ष  गारायण  :  बात  है  ?

 )

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  है  ।

 *दिनांक  |  के  भारत  के  अंसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में
 प्रकाशित  ।
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 10  1907  नियम  377  के  अधीन  मामले

 आतंकवादों  ओर  विःवंतकारी  क्रियाकलाप  निवारण  संशोधन

 अध्यादेश  के  बारे  सें  विवररण

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  मैं  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप
 संशोधन  अध्य  [985  द्वारा  तत्काल  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  बताने

 एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अग्न॑जी  समा-पठटल  पर  रखता  हू  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  canter

 स०  प०

 नियम  377  के  अ्धोन  सासले

 |

 )  कर्नाटक  सें  हसन  में  एक  द्रवशन  ट्रांतमोटर  स्थापित  करने  ओर
 नेटवर्क  साध्यम  से  कन्नड़  भाषा  में  कार्यक्रम

 प्रसारित  करने  को  आवश्यकता

 श्रीपतो  बसव  राजेंद्वरी  1984  में  कर्नाटक  में  कम  शक्ति  घाले  ट्रांसमीटर
 लगाए  गए  थे  ।  कन्तडु  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  की  आवश्यकता  पर  लोगों  ने  विभिन्‍न  उद्घाटन
 समारोहों  में  बल  दिया  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  से  प्रसारण  करना  संभव  नहीं

 है  ।

 भूतपूर्व  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ने  कर्नाटक  सरकार  को  सूचित  किया  था  कि  हसन
 दूरदर्शन  ट्रांसमीट रों  दूरदर्शन  नेटवर्क  की  स्थापना  के  बारे  में  भावी  योजनाओं  में

 स्रोतों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  मैं  सरकार  से

 मांड्या  और  मर्का  जैसे  जिलों  में  कम  शाक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  अनुरोध
 करती  हू  ।

 मैं  सुआव  देती  हु  कि  राज्य  के  कम  शक्षित  वाले  ट्रांसमीटरों  को  सामग्री  उपलब्ध  कराने
 वाले  इन  सेट  नेटवर्क  के  कार्यक्रम  कर्नाटक  के  लोगों  की  अ।वश्यकताओं  की  पूर्ति

 जहां  तक  हसन  का  संबंध  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  हसन  स्थित  अपनी
 कंट्रोलਂ  सुविधा  से  ट्रांसमिशन  सुथ्धा  दे  सकता  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  सरकार

 कम्नड़  भाषा  में  प्रसारण  और  दूरदर्शन  नेटवर्क  के  विस्तार  के  दोनों  मामलों  पर  सहानुभूति
 पूबंक  विचार  करें  ।

 आन  प्रदेक्ष  में जिन  गड़रियों  को  भेड़  बाढ़  में  बहु  गई  उनको
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  देंगे

 को  आवधयकता

 भो  सो०  रेंड्डो  :  अध्यक्ष  आन्‍ध्र  प्रदेश  में  1983  में  बाढ़
 के  कारण  लाखों  बाढ़  में  मर  गई  थीं  जिससे  जो  पिछड़े  वर्गों  से  संबंधित
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 का  जीविका  का  साधन  समाप्त  हो  गया  है  भेड़  पालन  के  अतिरिक्त  उनका  जीधिका  का  कोई
 साधन  नहीं  हजारों  गडरिए  गाँवों  में  बेरोजगार  घुम  रहे  हैं  ।

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  बेकों  को  विभिन्‍न  व्यक्तियों  और

 समितियों  को  ऋण  प्रदान  करने  की  सलाह  दे  यह  योजना  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के  अन्तगंत
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  आरम्भ  की  इसमें  प्रत्येक  व्यक्ति  को  20  भेड़ों
 के  एक  यूनिट  के  लिए  अधिकतम  50  प्रतिशत  तक  आथिक  सहायता  दी  जाए  और  अधिकतम
 आशिक  सहायता  2000  रुपये  तक  हो  ।

 परिचालन  प्रयोजनों  के  लिए  डाक  ओर  तार  विभाग  तथा  अन्य
 सर+$,री  कार्यालयों  में  भर्तो  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्ध

 को  हटाने  की  अखद्यकता
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  वित्त  मंत्राल०  द्वारा  वर्तमान  रिक्ति

 यों  को  भरने  और  नए  प्रदों  के  सुजन  पर  लगे  प्रतिबन्ध  के  जारी  रहने  के  कारण  डाक  और

 दूरसंचार  जेसी  आवश्यक  सेवाओं  कों  बनाए  रखने  और  उनके  प्रचालन  पर  काफी  विपरीत  प्रभाव

 पड़ा  1974  में  जब  यह  प्रतिबन्ध  बन्ध  लगाया  गया  था  तब  वित्तविभाग  के  30
 1974  के  परिपत्र  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  के  द्वारा  डाक-तार
 विभाव  तथा  अन्य  कुछ  विभागों  को  इससे  छूट  दी  गई  थी  ।  .

 मैं  घित्त  मंत्री  से  भन्रोध  करता  हूं  कि  ]974  की  भांति  डाक-तार  विभाग
 ओर  अन्य  विभागों  में  परिचालन  कार्यों  हेतु  रिक्तियों  को  भरने  की  ओर  नए  पदों  के

 घृुजन  की  छूट  देने  के  लिए  मौजूदा  प्रतिबन्ध  में  संशोधन  करे  ताकि  एक  ओर  इन  सुधिधाओं
 के  विस्तार  के  कारण  भौर  दूसरी  ओर  सेवा  निवृत्ति  और  पदोन्नति  के  कारण  होने  वाली
 यों  न  भरने  के  कारण  काये  भार  में  जो  वृद्धि  हुई  है उसकी  वजह  से  इन  सेवाओं  पर  और
 अधिक  विपरीत  प्रभाव  न  पड़  ।

 हि
 बिहा  के  दरभंगा  जिले  में  अशोक  पेपर  मिल्स

 का  अधिप्रहण  करने  को  आवश्यकता

 को  राम  भगत  पासवान  :  अध्यक्ष  बिहार  में  हायाघाट  अशोक
 पेपर  मिल  बन्द  हो

 जाने  से  करोब  4000  कमंचारी  भूखमरी  की
 हालत  में  उत्तर  बिहार  जो  हिन्दुस्तान  का  सबसे  पिछड़ा  हुआ  इलाका  वहां

 कारखाने  नाम  मात्र  फिर  भी  यह  पेपर  मिल  जो  आसान  और  बिहार
 सरकार  की  साझं  दारी  से  चल  रही  थी  वह  बन्द  हो  गई  इसमें  करोड़ों  की  लगी  हुई
 है  तथा  मिल  बन्द  होने  से  मशीनें  खराब  होती  जा  रही  उत्तर  बिहार  की  जनता  में  व्यापक
 आक्रोश  अतः  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इसे  अधिलंस्बः  अपने  हाथ  में  ले  लें  ।

 राजस्थान  के  अलबर  दाहर  और  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  को  पोने  का  पानो  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  साहबो  नदो  के  भ ूसिगत  जल  पर  आधारित  एक  विक्षेयः

 पेयजल  परियोजना  को  स्थोकृति  देने  को  आवश्यकता

 को  रास  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय  राजस्थान  में  पिछले  तीन  सालों  से
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 बहुत  कम  वर्षा  हुई  राजस्थान  राज्य  को  पेयजल  की  भारी  कमी  का  सामना

 करना  पढ़  रहा  है  ।  कुओं  नल  कूपों  तथा  हैंड  पंपों  का  जल  स्तर  नीचे  चला  गया

 है  जिसके  कारण  पेयजल  के  इन  साधनों  से  संबंधित  कस्बों  गांवों  और  बस्तियों  आदि  को
 पेयजल  उपलब्ध  नहीं  हो  पा  रहा  यहां  तक  कि  उदयपुर
 अजमेर  और  अलवर  जैसे  शहरों  को  भी  पेयजल  की  समस्या  का  साप्तना  करना  पड़  रहा  है  ।
 राज्य  में  पेयजल  के  लिए  स्थायी  साधनों  की  व्यवस्था  करने  की  तत्काल  जरूरत  है  ।  कुछ
 पोजनाओं  को  पहले  ही  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  लेकिन  राजस्थान  राज्य  के  समक्ष  वित्तीय
 कठिनाइयां  होने  क ेकारण  उनको  शीघ्रता  से  लागू  करने  में  बाधा  आ  रही  राजस्थान
 सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देकर  टोक  जिले  में  वीघलपुर  बांध  परियोजना  और  इंदिरा  गांधी

 नहर  जल  पर  आधारित  पेयजल  साधनों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रस्तावित  स्थायी
 माँ  को  प्राथमिकता  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 अलघर  राजधानी  क्षेत्र  का  एक  उपनगर  यह  भौद्योगिक  नगर  बड़ी
 तीब्रता  से  घिकास  कर  रहा  इस  समय  इसकी  जनसंख्या  लगभ्म  2  लाख  अलघर  नगर
 में  हमेशा  पेषजल  की  कसी  रहती  है  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  नलकूप  लगा  करके  अलवर  जिले  में  सोढा
 वास  गांव  के  निकट  गहरे  नदीं  के  भूमिगत  जल  पर  आधारित  एक  घिशेष  पेयजल
 परियोजना  की  मंजूरी  इस  परियोजना  से  किशनगढ़  बास

 तहसीलों  और  अलवर  शहर  के  लोगों  को  पेयजल  सप्लाई  किया

 ]

 राजस्थान  के  बाड़मेर  और  जालोर  जिलों  में  पीने  का  पानो  ओर  खिचाई
 सुबिधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सातथों  योजना  के  दोरान

 पर्याप्त  वित्तोय  सहायता  देने  को  आवश्यकता

 ओ  वद्धि  चन्द्र  जंत्र  :  अध्यक्ष  राजस्थान  प्रांत  के  रेगिप्तानी  बाड़मेर
 एवं  जालोर  जिलों  में  सिचाई  के  त्िए  नमंदा  जल  विवाद  न्यायाध्किरण  ने  अपने  एथाई  के  द्वारा
 नमंदा  जब  की  0.50  मिलियन  एकड़  फुट  आवंटित  किया  है  ।

 राजस्थान  सरकार  ने  उन  जिलों  में  जल  से  भूमि  के  99035  हेक्टेयर  कृषि  योग्य  क्षेत्र
 को  सित्राई  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  परन्तु  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं
 की  अतः  कैन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  पर  प्रभाव  डाले  कि  परियोजना  रिपोर्ट  तुरन्त  तैयार
 कर  प्रस्तुत  करे  ।

 वतंमान  निर्माण  कार्यक्रम  के  अनुसार  राजस्थान  सीमा  तक  गुजरात  में  मुख्य  नहर  के
 सत्र  1995-96  तक  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  राजस्थान  सरकार  ने  इसे  जून  1099]  तक
 पूरा  किए  जाने  के  वास्ते  जोर  डाला

 मेरा  उक्त  क्षेत्र  के  प्रतनिधि  होने  के  नाते  आग्रह  पूर्व त
 क  निवेदन  है  कि  रेगिस्तानी  एवं

 सीमावर्ती  बाड़मेर  एवं  जालोर  जिले  जो  पीने  के  पानी  कै  लिए  भी  त  रस  रहे  वहां  सन्‌  1991
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 तक  नमंदा  का  पानी  पहुचाया  जावे  ताकि  हजारों  वर्षों  से  प्यासी  जमीन  में  सिचाई  की  जा

 सके  ।

 उक्त  बड़ी  योजना  के  लिए  उवत  पिछड़  सीमावर्ती  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  को  देखते  हुए  केन्द्र

 सरकार  भी  राज्य  सरकार  को  सातवीं  योजना  में  विद्यवाष  सहायता  दे  मौर  राज्य

 सरकार  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्याप्त  प्रावधान  करे  ताकि  युद्ध-स्तर  पर  का

 किया  ज.बर  सन  |99]  तव  बाह््मेर  एवं  जलोर  ज्लिों  में  सिंचाई  के  लिए  नमंदा  का  पानी

 पहुंच  सके  और  उबत  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  हरा  भरा  किया  जा  सके  उवत  महत्वपूर्ण  का  के

 लिए  विश्व  बेक  से  लोन  लेकर  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्पूर्ण  करने  का  प्रयःस  किया

 विधोषकर  कोटा  को  पर्यावरण  प्रदूषण  के  खतरों  से

 बचाने  के  लिए  आवश्यक  कदस  उठाये  को  आदेह्यकता

 प्रो०  निमला  कुमारो  हबतावत  :  अध्यक्ष  पर्यावरण  प्रदूषण  नियंत्रण

 कानून  पर्याप्त  रूप  से  लागू  न  होने  से  राजस्थान  के  औद्योगिक  नगर  कोटा  में  ओद्योगिक  प्रदूषण
 की  विभीषिका  तेजी  से  फल  रही  नाले  एवं  भ्रार्भीय  जल  स्रोत्रों  को  दृषित  करने  के
 साथ  ही  वायुमंडल  भी  अत्यधिक  दूषित  हो  गया  जिस  तरह  भोपाल  की  यूनियन  कारबाइड
 ने  हजारों  को  सदा  के  लिए  सुला  कोटा  नगर  में  भी  श्री  राम  फटिलाइजर  एड  कंमिकल्स
 से  कई  जहरीली  गैसों  का  रिसाव  होता  जिससे  भाए  दिन  कई  व्यक्ति  बेहोश  हो  जाते

 अमोनिया  बलोरीन  सलल्‍्फर  ड़ाई  भावसाइड  भौर  एस.टीलीन  सहित  कई  जहरीली  गंसों  के  रिसाव
 में  फेक्ट्री  क ेआस  पास  सुबह  शाम  घातावरण  धुधवका  हो  जाता  जो  आदमी  की  सांस  के
 साथ  जाफर  कई  बीमारियां  फैलाता  इसके  कास्टिक  सोड  प्लान्ट  से  क्‍्लोरीन  गंस
 रिसन  होता  रहा  जिससे  मशीनें  चुकी  जिससे  आए  दिन  श्रमिकरों  वी  मृत्यु
 होती

 कु

 इसी  तरह  कई  अन्य  फंकिट्रयां  मल्टीमेटल्स  नागपाल  फैक्टियों  से  बिना  रोक  टोक  के
 रसायन  युक्त  पानी  बस्तियों  में  बढ़  रहा  इससे  सूर  सागर  कन्सुवा  बस्तियों  के  व्यक्ति
 नरकीय  जीवन  «यतीत  कर  रहे  रसायन  युक्‍त  पानी  में  अबोध  बच्चे  खेलते  रहते  हैं  मैं  अपने
 क्षेत्र  के  दौरे  में  पाया  कि  इस  तरह  कोटा  नगर  कंमीकल्स  के  धीमें  जहर  से  धीरे-धीरे  गरीबों  के

 लिए  नरक  बनता  जा  रहा  है  ।  मैं  सरकार  से  मांग  करती  हूं  कि  प्रदूषण  नियंत्रण  कानून  को
 पर्याप्त  रूप  से  प्रभावी  बनाया  सभी  कारखाने  प्लान्ट  रासायनिक

 पदार्थों  के  तथा  गैसों  के  प्रभाव  से  कहीं  भोपाल  ज॑सी  विभीषिका  की  पुनरावृत्ति  राजस्थान  के
 कोटा  शहर  में  न  हो  जाए  ।

 केन्द्र  सरकार  हस्तक्षप  करके  इस  शहर  को  नक॑  के  खडडे  में  जाने  से

 बचाए  ।
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 2.17  भ०  प०

 नई  वस्त्र  नीति  के  बारे  में

 ]
 प्रो०  एन०  जी  रंगा  :  महोदय  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  मिन्र  प्रो०  दंडवते  द्वारा

 उठाए  गए  इस  अति  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सभा  वो  यह  अवसर  प्रदान  किया
 गया  है  ।  प्रो०  दंडवते  ने  जिस  जोरदार  ढ़ग  से  सारी  स्थिति  का  पिश्लेषण  किया  है  और  इसके
 प्रत्येक  पहलू  पर  विचार  किया  है  ।  उसकी  भी  मैं  सहायता  करता  हूं  ।  लेकिन  दुभगग्य  से
 कि  मैं  उन्हें  बता  चूका  हूं  मैं  उनके  निष्कर्णों  स ेसहमत  नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सराहना  करना  और  बात  है  तथा  सहमत  होना  और  ।

 प्रोण  एन०  जो०  रंगा  :  इस  सदन  के  समक्ष  वस्त्र  नीति  पहली  बार  नहीं  रखी  गई
 198  8  में  जब  उनके  सहयोगी  और  मेरे  ........

 प्रो०  भधु  दंडवते  आप  बिचाव  पक्ष  के  बकील  से  सहमत  हैं  और
 खिलाफ  निणंय  देते

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  यही  कहा

 प्रो०  एन०  जी  रंगा  :  उस  समय  जब  श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  ने  घस्त्र  नीति  पेश  को

 ओऔर  उन्होंने  हथकरघा  बुनकरों  के  बारे  में  इसे  सजीवता  और  जोरदार  ढंग  से

 पेश  किया  था  तब  मैंने  इन्हें  बंधाई  दी  थी  ।

 बब  मुझे  सालूम  हुआ  है  कि  यह  वस्त्र  नीति  लोगों  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  उसी  दृष्टिकोण
 का  केवल  एक  दूसरा  पहलू  सभी  चाहे  वे  तत्कालीन  जनता  पार्टी  के  सदस्य  हों
 चाहे  वे  इस  पक्ष  के  हों  या  उस  पक्ष  यह  कहने  के  इच्छुक  हैं  कि  वे  उन्हें  हथकरघा  बुनकरों
 से  प्यार  सदन  के  हर  सदस्य  के  मन  में  हथकरघा  बुनकरों  के  प्रति  इतने  प्यार  को  देखते

 हुए  पोचना  पडता  है  कि  कहीं  ऐसा  इसलिए  तो  नहीं  है  कि  ये  हथकरघा  बुनकरों  मतदाताओं
 की  अधिक  संख्या  है  और  चुनावों  में  महत्व  रखते  हैं  ?  अतः  वे  उनके  लिए  ब्यवस्था  करना
 चाहते  हैं  ।  सभी  कहते  हैं  हम  उनका  ध्यान  रखेंगेਂ  लेकिन  इन  सब  का  असर  क्या  .

 होता  है  ?

 मैं  सदन  का  उस  समय  उठाए  गए  दो-तीन  मुद्दों  की ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 उस  समय  उन्होंने  कहा  था  कि  कम  संगठित  तथा  विकेन्द्रीकृत  हथकरंघा  क्षेत्र  खादी  तथा  रेशम
 उत्पादन  उपयुक्त  कीमतों  परधाना  मिलने  स्ंबधी  दिक्‍कतें  विषणन  समस्याएं  तथा  विद्यत
 हथकरघा  से  प्रतियोगिता  इसके  कुछ  कारण  रहे  उस  समय  उन्होंने  ऐसा  कहा  था  ।  ओर
 अब  हम  ऐसा  कह  रहे

 वे  हथकरघा  बुनकरों  की  रक्षा  करना  चाहते  हम  भी  उनकी  रक्षा  करना  चाहते  हैं  ।
 फिर  भेद  कहां  रह  गया  ?  केवल  एक  बात  है  कि  उस  समय  उन्होंने  संगठित  वस्त्र  उद्योग
 श्र्यात  मिल  मालिकों  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाने  का  वादा  किया  था  ।  क्‍या  उन्होंने  प्रतिबंध
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 लगाए  क्या  हमने  ऐसा  किया  ?  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  अभी  तक  मिल  मालिक  अपनी  मर्जी
 से  चल  रहे  हैं  भौर  जो  कुछ  वे  उत्पादन  कर  रहे  हैं  उसका  हिसाब  नहीं  रख  रहे  हैं  ?  केवल  एक
 बंतर  आया  है  बर्थात  वस्त्र  मिल  मालिकों  ने  हमें  मालूम  नहीं  उन्होंने  कंसे  किया  उन्होंने
 सरकारी  मशीनरी  की  आंखों  में  कंसे  घूल  झोंकी  हमें  नहीं  मालूम  सौ  से  अधिक  मिलों  को  रूग्ण
 बना  दिया  उनका  कहना  है  कि  करामगारों  का  शोषण  किया  जा  रहा  था  ।  जो  कुछ  हो  रहा
 है  उसके  गवाह  वहीं  कामगार  उन्होंने  शिकायत  नहीं  की  ।  उन्होंने  तो  कोई  शोर  नहा
 मचाया  ।  उन्होंने  देश  को  चेतावनी  नहीं  वे  सभी  सौ  से  अधिक  मिले  रूग्ण  हो  गई  ।  कुछ
 लोगों  ने  पेसा  लेकिन  उस  साय  भी  और  अभी  भी  विपक्ष  और  सत्तारूढंदेल  की

 आंखें  मु  दी  हुई  हथकरघा  बुनकरों  को  उनके  हाल  १२  उसी  तरह  छोड़  दिया  गया  जिसे

 हमारे  सामाजिक  जीवन  के  अन्य  असहाय  क्षेत्रों  के  लोगों  को  उनके  हाल  पर  छोड़  दिया  गया

 है  उन्‍होंने  उस  सम्रय  कहा  था  कि  वे  एक-एक  समन्वित  वस्त्र  नीति  तंयार  करेंगे  ।

 उन्होंने  ऐसा  ही  कहा  था  ।  हम  भी  यही  कह  रहे  उस  समय  और  अब  भी  उन्होंने
 कपास  उत्पादकों  की  ओर  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  वे  भी  इसके  अंग  इसकी  झुरू  बात
 कपास-उत्पदकों  से  होती  ह ैउनका  शोषण  किया  गया  है  ओर  किया  जा  रहा  है  ।  हथकरघा
 बुनकरों  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  |  अब  तीन  वर्ग  के  लोगों  को  ही  सुरक्षा  प्रदान  की  गई

 ये  हैं  तथाकथित  असंगठित  विद्युत  करघे  जिनके  पीछे  बड़  विद्यतकरघा  मालिक  जरूर

 अड्डे  विद्च  त  करधे  तथा  औद्योगिक  कामगार  ।  इनको  संरक्षण  किया  गया

 मेरे  माननीय  भिन्र  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  ने  हमेशा  वी  तरह  अपने  वाकपटु  ढग  से
 गिक  मजदूरों  की  वकालात  कर  रहें  क्या  इस  परिवतंन  से  क्या  उन  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव

 पड़ेगा  ?  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  और  आके  भी  प्रदान  की  जाती  रहेगी  ।  इसके  लिए  ढर
 की  कोई  बात  नहीं  है  तत्कालीन  तथा  वत्त  मान  सरकार  पर  उनके  द्वारा  दबाब  डाले  जाने  के
 कारण  ही  सरकार  ने  रूण  मिलों  क्छ  प्रबंध  काये  अपने  हाथ  में  लिया  है  ।  औद्योगिक

 मजदूरों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  करोड़ों  रुपये  बहाये  गये  मिल  मालिकों  ने  तो
 अपने  को  पहले  हो  बचा  ओर  अपनी-अपनी  जेबें  भर  ली  औद्योगिक  मजदूरों  को
 संरक्षण  इसलिए  प्रदान  किया  गया  क्‍योंकि  वे  रोज  हो  रहे  थे  ।  एक  ओर  तो  हथकरघा
 घुनकरों  और  दूसरी  ओर  फ़पास-उत्पादक  ही  ऐसे  लोग  हैं  जो  हमेशा  नुकश्नान  उठाते  रहे

 )
 मेरे  मित्रों  की  यही  बहुत  बड़ी  भूल  प्रो०  मधु  दंण्डवते  और  इन्द्रजीत  गृप्ता  आप

 दोनों  विपक्ष  के  प्रमुख  सदस्य  हैं  ।  आप  जो  कुछ  कहते  रहे  हैं  चाहे  कितना  ही  अच्छा  क्‍यों  न
 कहा  लेकिन  आपने  कपास-उत्पादकों  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  और  जहां  तक

 हषव  रघा  बुनकरों  का  संबंध  है  हमारी  तरह  ही  फेवल  आंसू  ही  बहाए  वे  लोग  इस  बारे
 में  क्या  सोच गे  पिछले  तीस-पेंतीस  साल  से  इस  दिशा  में  काम  कर  रहे  मेरे  एक  मित्र  के  पुछने
 पर  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  मद्रास  में  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बुनकर  सम्मेलन  में
 उपस्थित  मैंने  बिजयवाड़ा  में  विशेष  आंध्र  राज्य  हथकरघा  बुनकर  सम्मेलन  का  उद्घाटन
 किया  इन  दोनों  ही  जगहों  पर  उन्होंने  इस  बात  की  चिता  नहीं  की  कि  मिल  मालिकाँ
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 तथा  विद्यू  तकरघों  के  साथ  क्या  किया  यही  काफी  नहीं  है  आखिर  ऐसा  क्यों  ?
 क्योंकि  हम  लगातार  शिकायत  करते  रहे  हैं  कि  इस  संगठित  मिल  उद्योग  तथा  अश्वंगढित

 विद्यत  करघों  की  खातिर  हथकरघा  बुनकरों  के  हित  बलिदान  होते  रहे  हैं  नौर  हो  रहे
 हैं  ।

 अब  आशा  की  एक  ही  किरण  बची  मालूम  इससे  हथकरघा  ब्ुनकरों  के
 पारिवारिक  जीवन  को  कितनी  देर  तक  रोशनी  मिलती  जनता  के  उत्पादन  का  कार्य
 जिसे  मिल  उद्योग  पर  बोझ  और  जिम्मेवारी  की  तरह  सौंप  दिया  गया  अब  हथकरभा
 करों  को  दिया  जा  रहा  है  ।  अब  सुनिटे  हथकरघा  बुनकरों  का  क्‍या  कहना  है  ?  छनका  कहना
 है  ठीक  है  हम  इस  काम  की  जिस्म्रेधारी  लेने  को  तेयार  हैं  लेकिन  क्या  आप  रूई  की  सप्लाई

 सुनिश्चित
 सर्वेप्रथम  सभी  कपड़ा  उत्पादकों  कों  लाभकारी  मुल्य  दिए  इश्के  बाद  झाल़ें

 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करनी  होगी  ।  उसके  बाद  घान  का  उपथुक्त  मुल्य  इस  तरह  निर्धारित
 किया  जाएगा  कि  समुचित  मजदूरों--एवं  रोजगार  करने  पाले  व्यक्तियों  के  मामले  में  मुझे
 मजदूरों  शब्द  इस्तेमाल  करने  से  एलजी  यह  तो  आय  और  इसे  समुचित  होबा

 कुछ  राज्यों  में  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अधिनियम  पारित  किए  गए  हैं  कि

 न्यूनतम  वेतन  दिया  मद्रास  में  आंध्र  में  ऐसा  अधिनियम  है  ।  लेकिन  आंध्र  में  यह
 शिकायत  मिली  है  कि  हथकरघा  बुनकरों  शीर्ष  समितियों  के  अधिनियम  से  भी  उपलब्ध
 कार्यान्वित  न्यूनतम  मजद्री  नहीं  किया  जा  रहा  उन्हें  यह  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी
 जा  रही  है  ।  बुनकर्रों  को  रोजगार  चाहिए  उन्हें  अपना  बुना  हुआ  न्यूनतम  मजदूरी
 से  भी  कम  कीमतों  सरकारी  समितियों  को  देना  पड़ता

 अगर  भौद्योगिक  मजदूरों  को  रोजगार  से  हटा  दिया  जाए  तो  वे  नियमित  मजदूरी
 चाहेंगे  इस  पर  मुझें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 मैं  तो  इसके  पक्ष  में  हू  ।  लेकिन  हथकरघा  बुनकरों  का  क्या  होगा  ।  ऐसा  क्‍या  है  कि

 उन्हें  समुचित  वेतना  तो  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  दी  जा  रही  अन्य  राज्यों  की
 क्या  स्थिति  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  इसे  नहीं  किया  जा  रहा  है  जहां  हथकरघा
 बुनकरों  की  काफी  संख्या  इसीलिए  वे  कहते  हैं  कि  बुनकरों  को  उपयुक्त  ले  लाभ  ही

 बल्कि  धुनकरों  की  सहकारी  समितियों  द्वारा  बुनाई  कापी  पर  किए  जाने  वले  ख्चों  को
 सरकार  उठाए  ।  इसके  बाद  सभी  कपड़ा  आप  ले  लें  ।  मालूम  इन  सभी  जिस्मेवारियों
 को  पूरा  करने  के  बाद  कया  सरकार  समुचित  जनता  कपड़े  जिम्मेदारी  ले  लेगी  |  धुनकरों  की
 जिस्मेदारी  कपड़ा  तैयार  करने  को  होनी  चाहिए  और  कुछ  नहीं  ।  उनकी  शाखा  बढ़ायी  जानी

 चाहिए  |  महोदय  शब्द  तो  शब्द  लेकिन  कई  वार  बहुत  सारे  शब्द  मिलकर  बोझा  बन
 सकते  हैं  ।

 इस  तरह  से  बस्त्र  नीतियों  पर  काम  हो  रहा  वस्त्र  नीति  पर  तीन  वक्तव्य  दिए

 ग़ए  हैं  लेकिन  वह  हथकरघा  बुचकरों  पर  बोझ  अतः  वे  चिता  नहीं  उन  इस

 भसंगठित  विद्यूतररघों  का  इन  पंजीकृत  कर  दिया
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 मेरे  माननीय  भित्र  दण्डवते  इस  बात  को  लेकर  चितित  क्‍यों  है  कि  उनका  अभी

 तक  पंजीकृत  क्‍यों  नहीं  किया  गया  अब  उनको  पंजीकृत  किया  जाएगा  ।  अब  उनका

 करण  कर  दिया  जाएगा  |  बजाय  इसके  कि  एक  एक  अवंध  बच्चा  समाज  की  सभी  असुविधाओं  का
 सामना  बेहतर  होगा  कि  उसे  वध  बच्छा  करार  दिया  जाय  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  बच्चा  कोई  अवध  नहीं  होता  ।  केवल  मां-बाप  अवैध  होते

 प्रो०  एन०  जीं०  रंगा  :  महोदय  वहां  ऐसा  हो  रहा  वे  सभी  विद्यत  करघा  जो  क्षेत्र
 असंगठित  और  अब  संगठित  क्षेत्र  हैं  ।

 संगठित  करघों  को  इस  तरह  मुनाफा  कमाने  और  अपनी  कृत्रिम  रूग्णता  का  भार

 प्रकार  पर  और  राष्ट्र  पर  नहीं  डालने  दिया  ज।एगा  ।  अब  से  उन्हें  अपनी  देखभाल  स्वयं  करनी

 होगी  ।  जिस  ढंग  से  उनसे  करों  की  अदायगी  अपेक्षित  है  वेसा  वह  अब  तक  नहीं  कर  रहे

 हम  उनकी  चिता  क्यों  करे  ।  बिता  हमें  हथकरघा  बुनकरों  और  कपास  उत्पादकों  की
 फरनी  कपास  उप्पादकों  का  क्‍या  होगा  |  हथकरघा  बुनकर  भी  चितित  दंडवते
 की  को  चिता  अगर  देश  में  इस  तरह  बेहिसाब  कृत्रिम  धागे  का  आयात  किया  जाता  रहा
 तीं  कपौस  की  मांग  शायद  कम  हो  जाए  ।  मुझे  कोई  भय  नहीं  है  इस  सम्बन्ध  में  कई  बातों  पर
 घिचार  करना

 :
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  आपसे  सहमत  हैं  ।

 -  एन०  जो०  रंगा  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  आजकल  देश  में
 एक  अजीब  सी  बात  हो  रही  अक्सर  हमारा  ध्यान  उस  ओर  नहीं  देश  के  गरीब
 तबके  के  लोगों  मेरा  अभिप्राय  बहुत  ज्यादा  गरीब  लोगों  से  नहों  गरीब  लोगों  निम्न
 मध्यवर्गीय  लोगों  में  ऐसी  कमीजों  को  पहननः  अधिक  पसन्द  किया  जा  रहा  है  ज॑सी  आप  में  से

 कुछ  लोग  पहनते  हैं  और  पहन  कर  अच्छे  भी  लगते  हैं  क्योंकि  उनकी  सिलाई  बहुत  अच्छी  होती
 ्य्

 थ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  घन्यवाद  ।

 प्रो.एन०  रंगा  :  क्योंकि  वह  ज्यादा  देर  चलती  है  भौर  उन्हें  धोने  और  सुखाने  में
 भी  महिलाओं  को  परेशानी  नहीं  होती  ।  वे  ऐसी  दमीजों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  अब  इस
 वर्ग  मांग  पूरी  करनी  होगी  ।  यद्यपि  इन  कमीजों  की  कीमत  अधिक  हैं  शुरू  में  पूजी  अधिक
 लगती  है  लेकिन  धह  ज्यादा  देर  चलती  है  इसलिए  वे  इन्हें  पसन्द  करते  इसके
 विदेशों  धनी  देशों  में  हमारे  हथक  रघा  वस्त्रों  की  मांग  बहुत  बढ़  रही  लगातार  बढ़तो
 कीमतों  के  बावजूद  भी  लोग  उन्हें  खरीद  सकते  हैं  क्योंकि  वे  उन्हें  खरीदने  की  स्थिति  में  हैं  मौर
 बे  उनकी  खूबसूरती  से  प्रभावित  इसलिए  चाहे  यहां  की  कमीज  उनकी  कमीजों  की  तुलना
 में  कम  भी  चलें  तो  भी  वे  यहां  की  कमीजों  को  ज्यादा  पन्सद  करते  हैं  इसलिए  हमें  विदेशों  में
 अपनी  वस्तुओं  की  मांग  बढ़ानी  भौर  बात  खोजनी  होगी  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  ओर  विशेष  ध्यान  दे  ।  देश  में  यद्यपि  30  प्रतिशत  या  40
 शरतिशत  लोग  गरीबो  के  स्वर  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  फिर  भी  यदि  आंकड़े  देखें  तो
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 पता  चलेगा  कि  महंगे  कपड़े  खरीदने  वाले  लोगों  की  संडया  में  वृद्धि  हुई  इसलिए  हथकरघा
 वस्त्नों  की  मांग  भी  कम  नहीं  क्या  मांग  भी  कम  नहीं  होने  बाली  ।  इसके  विपरीत  मांग
 बढ़ने  की  ही  आशा  है  |  ऐसा  मुझसे  मथ्यवर्गीय  लोगों  को  देखकर  महसूस  होता  है  क्योंकि  वे
 भी  पश्चिम  के  लोगों  के  समान  विलासितपूर्ण  जीवन  जीने  का  प्रयास  कर  रहे  अतः  हम  चिता
 क्यों  धि

 क्रगर  चिता  है  तो  वह  इस  बात  की  कि  क्‍या  सरकार  अपनी  नीतियों  का  निसठा  और

 दृढ़ता  से  क्रियान्वयन  करना  चाहती  है  और  क्या  वह  क्रियान्वयन  में  सक्षम  ६  ?  मैं  यह  मानकर
 चलता  हुं  कि  सरकार  इसे  करना  चाहती  जनता  सरकार  के  शासन  काल  में  भी  क्योंकि
 उनमें  से  अधिकांश  मेरी  तरह  गांधीवादी  थे  और  भाज  हमारी  जनता  गांधीवादी  है--हम  सब

 :
 हथकरधा  वस्त्रों  में  विश्वास  रखते

 प्रो  मधु  दंडबते  :  सिर्फ  हमारे  गांधी  भिन्‍न  थे  ।

 प्रो  एन०  जोी०  रंगा  :  लेकिन  नौकर  शाही  इसके  आड़े  आती  है  और  इससे  हमें  सहयोग
 नही  मिलता  और  इसीलिए  कल  ही  शायद  परसों--मेरे  सहयोगी  दंडवते  जी  ने  एक  सुझाव  दिया
 था  और  मैं  उनसे  सहमत  यदि  सम्भ्नव  हो  तो  वस्त्र  आयुक्त  का  कार्यालय  दिल्ली  में
 स्थानांतरित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उसके  अतिरिक्त  केन्द्र  में  भी  हथकरघा  आयुक्त  बनाया
 जाना  चाहिए  जिस  पास  उतने  ही  अधिकार  हों  तथा  सभी  राज्यों  में  भी  आयुक्त  नियुक्त  किए
 जाने

 थ्रो  चंद्रशेखर  सिंह  :  हमने  हथकरघा  विकास  आयुक्‍त  की  नियुक्ति  की  हुई

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  लेकिन  इसे  पस्त्र  आयुक्त  के  अधीन  नहीं  रखा  जाना

 थरो  चन्द्रशोलर  सिह  :  वह  स्वतन्त्रत  वह  दिल्‍ली  में  नियुक्त

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  यदि  वह  स्वतन्त्र  तो  उश्न  पर  मनन्‍्त्री  महोदय  का  नियन्त्रण

 होना  चाहिए  ।

 सब  को  पता  था  कि  वस्त्र  आयुक्त  कौन  है  भौर  पूरे  भारत  में  ऐसा  कहा  गया  है  कि
 वस्त्र  आयुक्त  के  बम्बई  में  नियुक्त  होने  क ेकारण  तथा  उसके  काये  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  उस
 पर  वस्त्र  कम्पनियों  के  मालिफ्रों  का  अधिक  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  थी  और  उसे  प्रभावित
 किया  जा  रहा  है  ।  उन्हें  दिल्‍ली  लाया  जाना  चाहिए  तथा  इन  लोगों  पर  किसी  प्रभावी
 मंत्री  का  नियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  हम  हमेशा  ही  इसके  लिए  पृथक  मन्‍्त्री  बनायें  जाने  की  बात
 कहते  रहे  भगवान  का  शुक्र  अब  पृथक  मन्त्री  बनाए  गए  है  ।  सौभाग्य  जंसा  कि  श्राप
 जानते  मेरे  मित्र  यहीं  हमारे  बीच  बेठने  वह  मुख्य  मन्त्री  थे  और  बड़े  दुढ  निश्चयी

 उनका  हथफरघा  उद्योग  और  इसके  उज्जवल  भविष्य  पर  विश्वास  मैं  चाहता  हूँ
 परे  माननीय  मित्र  वस्त्र

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्या  जाप  पृथक  हथकरघा  मन्‍्त्री  बनाये  जाने  के  लिए  कह  रहे

 ब्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  किसी  दित  ऐऐस् अर  4%  शञप  थ्प  ता  अभी  नहीं  क्योंकि  हमें  यह
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 देखना  चाहिए  कि  यह  नीति  कंसी  रहती  है  |  हमने  सात  वर्ष  तक  हथकरधा  बुनकरों  संबंधी
 जाजं  फर्नांडीस  और  मोरारजी  भाई  की  नीति  की  परख  की  है  और  मैंने  इसकी  प्रशंसा  की  है  ।

 हमें  उन्हें  कुछ  समय  देना  यदि  आप  दोनों  नीतियों  की  आपस  में  तुलना  करंतो

 इस  वक्तव्य  से  ही  पता  चलता  है  कि  इसमें  कुछ  खास  फरकक  नहीं  है  ।  कुछ  एक  बातों  को  छोड़कर
 यह  नीति  भी  कुछ  न  करने  की  ही  मैं  अपने  माननीय  मन्‍्त्रो  जी  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  हथकरघा  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों  को  पर्याप्त  ऋण  दिया  कृषि
 विकास  बेक  की  भांति  एक  अखिल  भारतीय  पुनंवृत्ति  वित्तीय  हथकरघा  सहकारी  बंक  भी  बनाया

 जाए  |  उनके  लिए  अलग  बेंक  बनाया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए  पर्याप्त  घन  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 सरकार  को  बिक्री  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेना  होमा  और  छसे  दोनों  तरह  से  विदेशों
 को  इसका  निर्यात  करके  तथा  अपने  देश  में  प्रसार  करके--इस  दिशा  में  आगे  प्रगति  को

 सुनिश्चित  करना  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के माध्यम  से  आकार  क्रम  से

 घुनाई  आदि  के  आधुनिक  तकनीकों  का  बड़े  पैमाने  पर  प्रशिक्षण  दिया  जाना  इन
 दिज्ञानों  तथा  अन्य  कई  दिशाओं  में  भी  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  मैं  कैवल  वस्त्र
 मन्त्री  से  ही  नही  अपितु  प्रधानमन्त्री  जी  से  भी  इस  ओर  विशेष  देने  की  मांग  करता  हू  ।
 उन  दोनों  के  साथ-साथ  मिलकर  काम  करना  चाहिए  और  प्रधानमन्त्री  को  इस  ओर  घिशेष  ध्यान
 देना  हमें  हथकरघा  बुनकरों  के  भाग्य  के  निर्णय  का  काम  योजना  आयोग  पर  ही  नहीं
 छोड़  देना  जहां  तक  हथकरघा  बुनकरों  अथवा  अपने  रोजगार  में  लगे  लोगों  का  स  बंध

 है  मैं  नहीं  समझता  कि  योजना  आयोग  को  उनसे  कोई  हमदर्दी  है  ।

 थ्री  ई०  अश्यप्पू  रेडने  :  अध्यक्ष  मैं  कोई  भाषण  नहीं  दूंगा  बल्कि
 माननीय  मन्त्री  जी  से  केवल  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  अध्यक्ष  महोदय  को  कांग्र  स  दल  का  चिन्ह  नहीं  दिखना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  ,  का  चिन्ह  इसलिए  मैंने  आपको  लिखा

 थ्रो  ई०  अय्यप्पू  रेड्डो  :  हथकरघा  में  हाथ  का  प्रमुख  स्थान

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिना  हाथ  के  नहीं  होता  ।

 थी  ई०  अय्यप्पू  रेडडो  :  हथकरघा  या  उत्पादन  अधिनियम
 1985  के  परित  होने  के  समय  दुर्भाग्यवश  वर्तमान  घस्त्र  मन्‍्त्री  सदन  में  नहीं  थे  लेकिन  उनसे
 पहले  के  मन्त्री  उपस्थित  थे  जिन्होंने  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  ।  अधिकांश  सदस्याँ  की  यह  मांग
 थी  कि  सरकार  को  एक  कार्यक्रम  के  साथ  आगे  आना  चाहिए  जिसमें  हथकरघा  क्षेत्र  में  उत्पादन
 के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  की  सूची  शामिल  की  जाये  ।  परन्तु  तब  मन्त्री  जी  जो  विधेयक  के
 प्रभारी  जबाब  दिया  कि  घस्त्र  नीति  धिचाराधीन  है  और  इसे  अभी  भी  अन्तिम  रूप  देते
 समय  वे  उन  वस्तुओं  को  निश्चित  करमे  तथा  उनका  चयन  करेंगे  जिनका  हथकरघा  क्षंत्र  में
 उत्पादन  किया  जाना  है  ।  क्रब  वस्त्र  नीति  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  क्‍या  मैं  आपसे  पूछ
 सकता  हूं  कि  क्‍या  आपने  उन  मर्दों  का  चयन  किया  है  जो  हथकरघधा  उद्योग  द्वारा  उत्पादित
 किए  जाने  के  लिए  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  आरक्षित  हैं  ?  यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  ।
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 इसके  बाद  भापने  नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  केवल  यह  बताया  है  कि  कन्द्रोल
 कपड़े  को  हथकरघा  क्षेत्र  को  दे  दिया

 श्री  चन्द्रशलर  सिह  :  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  और  कार्यक्रम  को  तैयार  करने

 के  लिए  इसकी  बंठक  तुरन्त  हो  रही  है  ।

 श्री  ईं०  अय्यप्प्‌  रेडडो  :  यह  उन  घरतुओं  के  लिए  है  जिन्हें  उनके  द्वारा  उत्पादन  करने
 के  लिए  आरक्षित  करना  है  |  इसके  बाद  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  वर्तमान  योजना  के  अन्त  तक

 हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  कन्ट्रोल  कपड़े  के  उत्पादन  में  लिया  जाएगा  ।  क्या  मैं  इस  तरीके  को  जान
 सकता  हू  जिसके  द्वारा  आप  चाहते  हैं  कि  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  कन्द्रोल  कपड़ों  का  उत्पादन  किया
 जाना  चाहिए  ?  कया  आप  उन्हें  कोटा  देने  जा  रहे  हैं  या  आप  इन्हें  राज्य-वार  या  सहकारी
 संस्था-वार  या  किस्म-वार  यः  सांघिधिक  तरीके  से  आबंटन  कर  रहे  हैं  ?  आप  कौन  सी  प्रणाली
 अपनाने  जा  रहे  हैं  ?

 शो  चन्द्रशा खर  सिह  :  राज्य-वार  ।

 थी  ई०  अस्यप्पू  रेड्डी  :  इसके  जब  विधेयक  चर्चा  के  लिए  आया  तो  हमने
 अनुरोध  किया  था  कि  एक  समिति  गठित  की  जानी  चाहिए  ।  एक  समिति  या  बोर्ड  को  गठित
 किया  जाना  चाहिए  ।  वाह्तव  में  मुझे  याद  है  कि  प्रो०  रंगा  ने  बार्ड  के  गठन  के  लिए  एक
 घंशोघन  पेश  किया  था  ।  परन्तु  उस  समय  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  लेकिन
 हमने  अनुरोध  किया  था  कि  कम  से  कम  इसकी  नियमों  में  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।
 क्या  नियर्मों  को  बना  लिया  गया  है  ?  या  नियमों  कों  अब  बनाया  जा  रहा  है  और  अन्तिम  हूप
 कब  दिया  जा  रहा  है  ?

 आप  इप्त  अधिनियम  को  प्रभावी  करने  कब  जा  रहे  हैं  ?  आप  इस  अधिनियम  को  कब

 कारयेरूप  देने  जा  रहे  हैं  और  कब  इसको  लागू  कर  रहे  हैं  ?

 इसके  कन्ट्रोल  के  कपड़  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि इसमे  2  रुपए  प्रति

 मीटर  की  दर  से  राज  सहायता  दी  जाती  है  ।  अब  हथक  रघा  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी
 या  निर्धाह  मजद ूरी  को  भी  देने  क ेलिए  यह  राजे-सहायता  पर्याप्त  नहीं  क्‍या  भाप

 हथकरघा  क्षेत्र  क ेलिए  राज  सहायता  में  वृद्धि  करने  जा  रहे  हैं  ?  अब  आप  कन्ट्रोल  कपड़े  के

 लिए  मिलों  को  या  उन  अन्य  क्षेत्रों  क ेजिनको  आपने  इसका  उत्पादन  सौंपा  प्रति  मीटर
 कितनी  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  ?  क्या  आप  वही  राज  सहायता  बनाए  रखने  जा  रहे  हैं  या  जब
 भाप  इसको  क्षेत्र  को  देने  जा  रहे  हैं  तब  क्या  आप  राज  सहायता  में  बुद्धि
 मेरी  अपनी  राज्य  सरकार  का  यह  मूल्यांकन  है  कि  2  रुपए  प्रति  मीटर  की  इस  राशि  से

 हथकरघा  मजदूरों  की  मजदूरी  कम  हो  जाएगी  और  यदि  कन्‍्ट्रोल  कपड़े  का  उत्पादन  हथकरघा
 क्षेत्र  को  स्थानांतरित  किया  जाता  है  तो  राज  सहायता  में  बास्तव  में  बुद्धि  की  जाएगी  ।

 इसके  आपने  बताया  है  कि  हथकरघा  भजदूरों  को  बाधास  सुविधाएं  और  कार्य
 स्घल  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  क्‍या  योजना  के  ब्यौरे  तेयार  कर  लिए  गए  हैं  ?  इसमें  घन
 कौन  लगा  रहा  है  ?  इस  योजना  को  राज  सहायता  कौन  देने  जा  रहा  है  ?  क्या  यह  आंशिक
 रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  और  आंशिक  रूप  से  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  जानी  है  ।
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 क्री  चंद्र  दोखर  सिह  :  हमने  पहले  से  ही  इसे  राज्य  सरकारों  को  बता  दिया

 भो  ई०  अय्यप्पू  रेड्डी  :  हम  हथकरघा  बुनकरों  की  सुविधा  के  लिये  काये  स्थान  तथा

 आवास  योजना  के  बारे  में  कुछ  और  विस्तृत  भांकड़  चाहते  हैं  ।

 हथकरघा  कपड़े  की  बिक्री  के  बारे  में  आपने  उदारता  के  साथ  यह  बताया  है '
 हथकरा  क्षेत्र  को  बहुत  सहायता  दी  जाएगी  ।  यदि  उत्पादन  के  दो  वर्षो  के भीतर  हथकरघा
 कपड़ा  नहीं  बेचा  जाता  है  तो  ब्यावहारिक  रूप  से  इसकी  कीमत  खत्म  हो  जाती  आमन्ध्र
 प्रदेश  सरकार  ने  हथकरघा  के  पूरे  स्टाक  को  खरीदने  और  उपभोक्ताओं  को  बहुत  रियायती  दरों
 पर  बेचने  की  जिम्मेदारी  भी  प्रत्येक  वर्ष  हम  राज  सहायता  के  रूप  में  लगभग  30  करोड़
 रुपए  की  रकम दे  रहे  हैं  ।  इससे  दो  क्षेत्रों  क ेलाभ  हो  रहा  है  जिसमें  से  पहला  हथकरघा
 कर  और  दूसरा  गरोबी  रेखा  में  नीचे  रहने  वाले  उपभोक्ता  क्या  आप  इस  नीति  को  अपनाऔर
 अन्य  राज्यों  को  भी  ऐसा  करने  के  लिए  कहेंगे  तथा  यह  देखेंगे  कि  वर्ष  के  अन्त  में  कम  से
 कम  दो  वर्ष  के  अन्त  में  हथकरघा  के  दूर  स्टाक  की  थोक  ढिक्री  हो  ।

 विपणन  के  बारे  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मभन्त्री  जी  विज्ञापन  के
 मामले  $  हथकरघा  क्षेत्र  को  छूट  अब  विपणत  भऔर  विज्ञापन  साथ-साथ  चलते
 आजकल  धघिज्ञापन  बहुत  महत्वपूर्ण  क्या  आप  आकाशवाणी  और  दूरदशेन  हथकरघा  क्षंत्र
 को  उसके  माल  का  घधिज्ञापन  देने  के  लिए  कम  से  कम  50  प्रतिशत  की  छूट  देंगे  ?

 धिद्य  त  करघा  क्षत्र  के  बारे  में  कोई  भी  इसकी  प्रक्रिया  नहीं  जानता  है  जिसके  अन्तगंत

 विद्युत  करघे  पंजीकृत  किए  जाए  ।  इसकी  आधारभूत  सुधिधाए  कया  हैं  और  इनको  कहां
 कुत  कराना  होता  है  ?  बह  कौन  सा  व्यक्ति  है  कौन  सा  अधिकारी  है  तथा  किसके  समक्ष

 नए  विद्य  त  करघों  का  पंजीकरण  करना  होता  हे  ?  क्या  आप  कोई  कोटा  दे  रहे  हैं  या  किसी  भी

 तरह  कोई  कोटा  है  ?  क्‍या  इन  विद्युत  करघों  के  पंजीकरण  के  लिए  कोई  सीमा  है  ?

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हम  कुछ  और  नहीं  चाहते  हैं  ।

 झो  ई०  अय्यप्प्‌  रेडडो  :  वे  कहते  हैं  कि  इसके  लिए  कोई  सीमा  नहीं  होगी  जहां  तक

 बिद्यूत  करघों  का  संबध  क्या  उसके  लिए  जिला-वार  या  राज्य-बार  कोई  सीमा  है  या  कोई
 सीमा  नहीं  है  या  यह  असीमित

 जहां  तक  ऊनी  कपड़ों  का  संबंध  है  हम  पांच  किस्म  की  उन  न्यूजीलैन्ड
 भ्ञादि  से  आयात  कर  रहे  पहली  सामान्य  शिकायत  यह  है  कि  इसमें  सीमा  शुल्क  लगता  है  ।
 तैयारी  उत्पाद  ऊनी  वस्त्र  बाहर  बेचे  जा  रहे  हैं  और  यह  घिदेशी  मुद्रा  भी  कमारहा  है  ।  उत्पादन
 के  तुरन्त  बाद  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  है|  यह  धघिशेषकर  बास्ट्र  लिया  से
 श्ायातित  ऊन  की  अच्छी  किस्म  के  मामले  में  होता  है  ।  बया  आप  इन  दोनों  करों  को  जोड़  कर
 एक  बार  कर  लगाने  पर  विचार  ताकि  दोहरे  कर  से  बचा  जा

 सरकारी  उपक्रमों  पर  आफ  एड  न्यूजਂ  में  जिसने  लोक  सभा  सचिधालय
 द्वारा  सप्लाई  किया  गया  यह  दिखाया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  बहुत  अच्छा  कार्य
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 किया  है  जौर  यह  मालूम  हुआ  है  कि  हरियाणा  के  स्कूली  बच्चों  की  पोशाक  के  लिए  इसे  73
 लाख  रुपए  के  क्रयादेश  और  भादि  से  निर्यात  आदेश  भी  प्राप्त  हुआ  सरकारी
 क्रमों  पर  इस  डाइजेरट  आफन्यूज  एन्ड  न्यूजਂ  में  हमें  एक  बहुत  साक  तस्वीर  बताई  गई  है  ।

 जहां  तक  मिल  क्षेत्र  वा  संबंध  मैं  भी  सहमत  हूं  कि  इसको  आधुनीकृत  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  का  सामना  कर  सके  ।  ऐसा  करने  से  कोई  फ्रायदा

 नहौ  है  कि  हमें  आयात  नहीं  करना  आपने  अपनी  नीति  सम्बन्धी  विवरण  के  पृष्ठ  51
 में  यही  कहा

 उद्योग  के  आधुनिकीकरण  पर  राष्ट्रीय  स्‍तर  की  एक  स्थायी  सलाहकार
 समिति  गठित  की  जाएगी  प्रबन्ध  और  श्रमिक  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  उपयुक्त
 तकनीकी  विशेषज्ञों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  को  भी  शामिल  किया

 जाएगाਂ

 मुझे  खुशी  है  कि  श्रमिकों  को  उनके  हितों  की  रक्षा  करने  की  दुष्टि  से  प्रतिनिधित्व
 मिलेगा  ।  मुझे  आशा  है  कि  डा०  दत्ता  सामंत  इसमें  होंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उसके  बाद  वहां  शांति  होगी  ?

 करो  ई०  भ्रव्यप्पू  रेड्डो  :  इसके  बाद  नीति  में  यह  भी  कहा  गया  है  :

 वस्त्र  मशीनरी  निर्मांणकार  रह  उद्योग  की  लागत  कम  प्रौद्योगिकी
 अध्ययन  करने  का  तथा  मशीनरी  की  किस्म  में  सुधार  लाने  को  प्रोत्साहन  दिया

 जाएगा  ”।

 इस  देशी  घस्त्र  मशीनरी  का  निर्माण  कर  रहा  उद्योग  कौन-सा  है  जिसका  आपने

 लगाया  है  ?  क्या  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  इसको  एक  दीघ॑  कालीन  नीति  के  रूप  में  लेगा  ?

 झो  दरद  डिघे  उत्तर  :  वस्त्र  नीति  जिसकी  घोषणा  6  जून
 1985  को  की  गई  थी  अब  लागू  किया  जा  रहा  है  इसमें  एक  नया  दृष्टिकोण  अभी  तक

 दृष्टिकोण  यह  रहा  है  कि  वस्त्र  नीति  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को
 वोट  दिया  गया  था  ।  विद्युत

 करघा  और  हथक  रघा  को  अलग-अलग  समझा  जाता  था  और  रेशा  अर्थात  सूती
 ऊनी  कपड़ा  तथा  रेशमी  आदि  को  अलग-अलग  समझा  जाता  हम  पहली  बार  इस
 नीति  में  कपड़ा  उद्योग  के  बारे  में  एक  अधिक  समेकित  दृष्टिकोण  अपना  रहे  अब  इस  नीति
 में  कई  अच्छी  और  प्रमुख  विषेशताएं  परन्तु  उनमें  स ेअधिकांश  धन  की  उपलब्धता  और
 नीति  के  सफलतापूर्वक  कार्यान्वयन  पर  निर्भर  करती  है  ।  नि:ःसंदेह  सरकार  ने  संगठित  मिलों  के
 गेर-अथंक्षम  यूनिटों  और  अशुनिकीकरण  के  बारे  में  अपने  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  ।

 अब  मैं  कहता  हूं  कि  बहुत  सी  चीजें  धन  की  उपलब्धता  धौर  कार्यान्वयन  पर  निभेर
 करती  उदाहरण  के  लिए  हथकरघा  उद्योग  को  ही  लो  इस  नीति  में  आधुनिकीकरण  और

 बूसरे  एक  कार्य  स्थल  घ  आवास  योजना  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  इस  बारे  में  उल्लेख  है  और  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  विकास  सम्बन्धी  उपायों  में

 हक  रप्रा  घुनकरों  के लिए  50,1000  आवास  व  कार्य-स्थल  के  कार्यक्रम  की  व्यवस्था  है  इसमें
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 कोई  संदेह  नहीं  है  कि  अपर्याप्त  व्यवस्था  है  और  यदि  इसे  कार्यान्वित  किया  नाता  है  तो  और
 घन  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 जहां  तक  कंट्रोल  के  कपड़े  और  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  की  जिम्मेदारी  का  सभ्बन्ध  है
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यह  भी  इस  नीति  के  पूरी  तरह  से  कार्यान्वन  पर  निभर  करेगी  ।  इसमें
 कोई  संदेह  नहीं  है  कि  इससे  बुनकरों  को  अधिक  रोजगार  मिलेगा  किन्तु  अगर  इसे
 ठीक  ढंग  से  और  सफलता-पूर्वक  ढंग  से  अमल  में  नहीं  लाया  गया  तो  इसके  परिणाम  वांछित

 नहीं  मई  85  में  12  अनुसंधान  कर्त्ता  आरती  कौल  द्वारा  हाल  फै  किए  गए  अष्ययन  से
 पता  चलता  है  कि  जिला  औद्योगिक  केन्द्र  का  हथक  रघा  संघ  ने  विकास  परियोजना  के  प्रीजेक्ट
 निदेशक  की  भी  इस  नीति  के  बारे  में  पता  नहीं  है  वह  यह  नहीं  जानते  कि  उत्पाद  आरक्षण  के
 बारे  में  नीति  क्‍या  यदि  यह  स्थिति  है  तो  इस  नीति  को  लागू  करना  कठिन

 इसके  बाद  अपने  आधुनिकी  करण  के  बारे  में  बताया  इसके  लिए  भी  जब  तक  पर्याप्त
 घन  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब  तक  हम  हथकरघा  उद्योग  को  आधुनिक  नहीं  बना  सकते
 यहां  हमें  उन  कुशल  कारीगरों  को  भी  भूलना  चा.ए  जो  कि  कुछ  अच्छी  किस्म  के  हथकरघा
 कपड़े  तेयार  करने  में  विशेष  रूप  से  कुशल  इन  उद्योगों  का  आधुनिकीकरण  करते  समय
 इनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए

 जब  हम  विद्युत  करघों  पर  आते  हैं  तो  जिस  मुख्य  बात  पर  में  टिप्पणी  करना  चाहता

 हूं  घह  अनिवायं  पंजीकरण  है  ।  अभी  तक  इस  उद्योग  में  अव्यवस्था  है  और  इस  अनिवाये
 करण  से  हम  इन  कुछ  बातों  पर  नियत्रण  कर  सकते  हैं  ।  यहां  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हू  कि
 जब  हम  पंजीकरण  बनिव[ये  कर  रहे  हैं  तो  उन  श्रप्षाकों  की  सेवा  शर्तों  को ओर  देना

 होगा  ।

 आपने  यह  भी  बताया  है  कि  श्््ूम्तकों  के  कल्याण  को  व्यवस्था  में  सुधार  करना  इस  नीति
 का  एक  उद्दंश्य  हैं  लेकिन  मैं  सुझाव  इन  हूं  कि  श्रमिकों  के  कल्याण  और  उनकी  सेवा
 की  शर्तों  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  विधान  लाया  जाना  चाहिए  ।  महाराष्ट्र  हमाल
 तथा  अन्य  श्रमिक  (रोजग:र  और  कल्याण  अधिनियम  के  शाधार  पर  कोई  विधान
 पेश  करना  होगा  ताकि  मजदूरी  ढ़ाचे  पर  नियंत्रण  रखने  और  बुनकरों  के  भालिकों  को  मजदूरों
 की  सप्लाई  करने  के  लिए  एक  बोर्ड  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इसके  बाद  जहां  तक  इन  बुनकरों
 का  संबंध  है  इनकी  कल्याणकारी  क्रियाकलाप  और  कल्याणकारी  उपायों  को  इस  प्रकार  के
 नियम  के  माध्यम  से  निमंत्रित  किया  जा  सकता  है  अतः  जहां  तक  विद्य  तीकरण  उद्योग  का
 संबंध  है  इस  तरह  के  बोर्डो  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 अव  मैं  मिल  क्षत्र  की  बात  करता  हू  जहां  तक  मिलों  के  बारे  में  नीति  का  सॉ्बन्ध  है
 मैं  इसका  पूर्ण  रूप  से  समंथन  नहीं  करता  हू  आपने  यहां  इन  यूनिटों  के  व्यवहारिक  दृष्टि  से
 तीन  भागों  में  बांटा  है  ।  आपने  कहा  है  कि  जो  यूनिट  अर्थक्षम  हैं  उन  पर  विशेष  तरीके  से  विचार
 किया  जाएगा  |  उदाहरण  के  लिए  इस  प्रकार  की  यूनिटों  के  लिए  एक  पुनः  स्थपित
 योजना  का  जिसमें  बहुत  सी  चीजों  का  सम्मिलित  किया  गया है  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 अब  इसमें  जब  तक  कि  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाएगी
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 मेरे  विचार  में  इसे  सफलतापूर्वक  लागू  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  इसमें  भी  हमने  सुझाव  दिया
 है  कि  श्रमिकों  के  संबंध  में  मजदूर  संघों  से  सलाह-मशवरा  किया  अब  सलाह-मशव  रे  में
 मजदूर  संघों  की  ओर  से  स्वीकृति  होनी  चाहिए  ।  जहां  तक  इस  उद्योग  का  संबंध  है  उसके  कुछ
 हिस्सों  में  लगे  श्रमिकों  के  बारे  में  सलाह-मशवरे  का  अर्थ  है  बातचोत  हमें  इस  उद्योग  के
 कुछ  हिस्सों  के  श्रमिकों  के  संबंध  में  मजदूर  संघों  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बाद
 आपने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  मुआवजा  कोश  की  छंटनी  किए  गए  श्रमिकों  के  लिए  बनाया
 जाएगा  |  आसान  शर्तों  पर  ऋण  दिए  जायेंगे  परन्तु  यह  भी  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 राशि  पर  निभंर  करता  है  ।  अब  जहां  तक  उन  इकाइयों  का  संबंघ  है  जो  संभवत  अथ॑  क्षमता  है
 परन्तु  जो  अकुशल  प्रबन्ध  या  कुप्रबन्ध  के  कारण  रुग्ण  हो  जाती  हैं  इस  बात  को  गंभीरता  से  लिया
 जाना  चाहिए  और  वतंमान  प्रबन्ध  को  बदला  जाए  ।

 मैं  इस  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  इसके  लिए  भी  एक  समुचित  तंत्र  होता
 चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  मेरे  विचार  में  एक  दूसरा  विधान  बनाना  होगा  जिसके  द्वारा  सरकार
 ऐसे  एककों  का  अधिग्रहण  कर  सके  ।

 मेरे  विचार  में  प्रबन्धकों  को  बदलने  के  लिए  मलग  से  एक  विधान  बनाने  के
 लिए  कठोर  कदम  उठाने  अब  जो  बहुत  अधिक  चिता  का  विषथ  है  पह  उन  एककों  के
 बारे  में  है  जिन्हें  अयंक्षम  होने  की  कोई  आशा  नहीं  जैसा  कि  मैंने  कहा  नीति  को
 काफी  परख  लिया  गया  है  क्योंकि  अब  तक  हम  ऐसे  यूतिटों  का  अधिग्रहण  करते  रहे  हैं  और
 उनका  आगे  भी  राष्ट्रीयक रण  करते  रहे  हैं  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  उसी  नीति  को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  जब  एक  बार
 ऐसा  संकेत  मालिकों  को  दे  दिया  जाता  है  कि  जब  वे  यह  कहें  कि  इसे  किसी  तरह  से  चलाया

 नहीं  जा  सकता  है  तो  उन्हें  बाबत  करने  की  अनु मति  दे  दी  जाएगी  तो  मेरे  धिचार  में  ये  एककों
 अर्थक्षम  नहीं  हैं  यह  चनाते  की  प्रवृति  बढ़  जायेगी  तथा  हतें  इन्हें  बन्द  करने  की  अनु मति  दीजिए
 और  जहां  तक  बढ़  शहरों  का  सम्बन्ध  बहुत  बेरोजगारी  फैलेगी  ।

 यह  फंसला  कौन  करेगा  कि  ये  अथेक्षम  नहीं  है  ?  अगर  यह  भी  नोकरशारों  के  हाथ  में

 हैं  तो  नौक  रशाह  भी  इन  मिल  मालिकों  के  साथ  मिल  जाएंगे  और  वे  केवल  यही  बतायेंगे  कि

 कुछ  एकक  अनाक्षिक  नहीं  हैं  और  उन्हें  बन्द  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसी
 बातों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  और  इस  ओर  अधिक  .  ध्यान  देना  होगा  मेरे  विच।र  से  सही
 नीति  यह  होनी  चाहिए  कि  इन  समी  एकर्कों  का  राष्ट्रीयक रण  कर  दिया  जाए  तथा  उनका

 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लिया  जाए  कपोंकि  हतारे  ऊपर  कुछ  सामाजिक  दायित्व  भी  है  ।  हम
 इसे  वाणिज्य  दृष्टिकोण  यह  नहीं  समझ  सकते  कि  इसमें  घाटा  हैं  और  इसलिए  हम  इन

 एककों  में  भऔौर  धन  नहीं  लगा  सकते  ।  नि:स्सन्देह  रोजगार  की  समस्या  है  ।

 अतः  अगर  बहुत  बेरोजगारी  है  तो  उपभोक्ताओं  के  लिए  इतना  सारा  कपड़ा  उत्पादन  में

 करने  का  क्‍या  लाभ  है  ?  इन  लोगों  के  पास  खरीदने  की  शक्ति  नहीं  होगी  और  अगर  शहरों  में

 बेरोजगारी  हैं  तो  इससे  देश  में  बहुत  सी  आथिक  समस्याएं  पंदा  हो  जाएंगी  और  इसलिए  मैं  यह
 समझता  हूं  कि  नीति  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  यह्‌  खतरनाक  परिणामों  से  परिपूर्ण

 यही  मेरा  निवेदन  है  ।
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 2.58  भ०  प०

 मूल्यों  में  भारो  वृद्धि  के  बारे  में  चर्चा

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तगंत  मुल्य  वृद्धि  के  में  चर्चा  आरंभ

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अध्यक्ष  जब  मैं  नियम  193  के  अन्तगंत  देश  में

 बढ़ते  हुए  पृल्यों  पर  चर्चा  उठाने  के  लिए  खड़ा  होता  हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वयं  को  उठाकर  ।

 प्रो०  सरथु  दण्डवते  :  मैं  मूल्यों  क ेसाथ-साथ  उठता  हु  ;  जब  मूल्य  गिरेगे  तो  मैं  भी  गिर

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  मुल्य  वृद्धि  के साथ-साथ  उनकी
 भी  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  मंत्री  इसका  श्रेथ  अपको  जाता  शुरू  में  ही  मैं

 एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  कि  हमारे  देश  में  बढ़ती  हुई  कीमतें  निरन्तर  खतरा  बती  हुई
 परन्तु  फिर  भी  हम  से  कुछ  लोग  इस  खास  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  क्‍यों  आग्रह  करते  हैं  ।

 पास्तव  में  इसका  कारण  यड़  है  कि  मैं  बढ़  ती  हुई  कीमतों  की  सभी  बातों  पर  विचार  नहीं  करना

 चाहू गा  परन्तु  जहां  तक  अरथे  व्यवस्था  पर  मुद्रास्फीति  के  दबाव  का  संबंध  है  विशेष  रूप  से  मैं
 1985-85  के  बजट  के  प्रभाव  तथा  उसके  बाद  की  वित्त  नीति  पर  अपना  छ्यान  केन्द्रित  करना

 3.00  स०  प०

 मैं  केषल  उस  पहलू  पर  अथत्‌  1985-86  के  बजट  के  प्रस्तुत  करने  के  वःद  अपने
 आपको  केन्द्रीय  रख ंगा  ।  हमारी  सरकार  अकसर  यह  अम  पैदा  करती  रहती  है  कि  मुल्यों  के  वृद्धि
 बहुत  नहीं  हुई  है  ।

 इस  चर्चा  के  सिर्फ  दो  दिन  पहले  हयें  वित्त  मंत्री  के  हाथ  का  लिखा  हुआ  प्रे  म॒  पत्र
 प्राप्त  हुआ  है  ।

 अ्रष्यक्ष  बहोदय  :  कया  वह  खुला  हुआ  था  ?

 ज्रो०  जय  वंडबते  :  यह  खुला  है  ।

 क्रो  वाई०  एस०  सहाजन  :  :  इतने  सारे  प्र म  पत्र  ?

 प्रो०  सधु  इंडवते  :  एक  सामूहिक  प्रेम  भी  हो  सकता  इस  विशेष  पत्र  पित्त
 मंत्रालय  एक  ऐसा  मामला  बनाने  की  कोशिश  कर  रहा  हैं  कि  जहां  तक  पहली  तिमाही  का  संबंध

 भ्ब  तक  मूल्य  वृद्धि  3.5  प्रतिशत  है  ।  वह  जानबुझरर  थोड़े  से  समय  को  ले  रहे  यहां
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 पर  मंत्री  जी  ने  चालाकी  से  काम  लिया  है  ।  जब  कभी  भी  घह  यह  दर्शाना  चाहते  हैं  कि  मूल्यों
 में  बहुत  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अगर  आप  चालाको  को  पकड़  लेते  हैं  तो  वह  चालाकी  कहां  रह
 गयी  ?

 प्रो०ण  मधु  वड़वते  :  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  सरकार  अत्यधिक  मूल्य  बुद्धि  को
 छिपाने  के  लिए  अ्ष  क-प्रति-श्॒ क  मुद्रा  स्फीति  का  सहारा  लेती  है  ।  सरकार  अक-प्रति-अ क  मुद्रा
 स्फीति  के  संबंध  में  आंकड़े  देना  पसन्द  करती  है  ।  इसके  वह  एक  छोटे  से  2  या

 3  के  समय  को  चुनती  है  और  इस  वर्ष  2  या  3  मास  के  समय  को  लेकर  देश  के  सामने

 इन  तीन  मास  की  मुद्रा  स्फीति  दर  की  तस्वीर  प्रस्तुत  करने  की  कोशिश  करती  और  पिछले
 वर्ष  के  तीन  मास  तथा  उससे  पूर्व  समय  के  तीन  मास  के  साथ  तुलना  करने  की  कोशिश  करती

 है  और  आंकड़ों  के  जादू  से  देश  को  यह  द्रशनि  की  कोशिश  करती  है  क़रि  धर्तमान  वृद्धि  बहुत
 अधिक  नहीं  है  ।  चाहें  उनके  पेट  में  दर्द  हो  रहा  चाहे  उनका  जीवन  कष्टमयी  चल  रहा

 परन्तु  मंत्रालय  की  सिर्फ  अक-प्रति-भ क  मुद्रा  स्फीति  करने  की  चालाकी  पढ़ने  बालों  को
 मानसिक  राहत  देती  है  अर्थात्‌  वास्तधघिकता  में  चाहे  वे  भारो  भुन्यवृद्धि  का  सामना  कर  रहे  हो

 परन्तु  आंकड़ों  की  दृष्टि  से  वे  सन्तुष्ट  हो  भाते

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  एक  मुद्रास्फीति  वह  अक-प्रति  अंक  दुसरा  चार्ट
 थोक  भूल्य  सूचांकाक  का  अर्थात्‌  भाघार  अर्थात्‌  1  भप्रल  से  प्रथम  तिमाही  के  अन्त

 वह  अ'क-प्रति-अक  नहीं  वह  निश्चित  अवधि  का  वह  अक-प्रति-अ क  नहीं
 है  ।  .

 प्रो०  सधु  बंडबले  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  यह  विशेष  चार्ट  ऐसा  है  ।  अक्सर  जब  अब

 कुछ  बताना  चाहते  हैं  तो  वह्‌  भक-प्रति-अक  होता  यह  दूसरा  मुद्दा  है  जिसका  मैं  जिक्र  कर

 रहा  हूं  ।

 इस  विशय  पर  में  बरी  तरह  से  तेयर  होकर  भया  मैंनें  यह  समय  स्पष्ट  कर  दिया
 है  कि  सरकार  ने  3  मास  का  समय  चुना  है  और  बातें  बनाने  की  कोशिश  की  हैं  ।  सरकार  इन
 तीन  महीनों  की  मुद्रास्फीति  दर  की  तुलना  गत  तीन  महीनों  की  मुद्र/स्फीति  से  करती  और
 इस  तरह  से  इसे  तंयार  करत्ती

 इस  सदन  में  वित्त  मंत्री  से  पूछे  गए  एक  प्रश्न  के  उत्तर  के  आधार  पर  मैं  अपनी  ब।त
 को  अतीत  का  एक  उदाहरण  देकर  सिद्ध  करुगा  |  अगर  आप  लम्बी  अवधि  को  लेकर  औसत
 मुद्रास्फीति  दर  निकाले  तो  आपको  स्थिति  इससे  भिन्‍न

 मैंने  इसी  सदन  में  एक  वित्त  मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछा  मुझे  उनका  नाम  याद  नहीं
 क्योंकि  ये  अकसर  बदलते  रहते  हैं  ।  परन्तु  मुझे  याद  है  कि  मैंने  वित्त  मंत्री  से  तीन  लम्बी

 अवधि  के  सम्बन्धों  तथा  उन  अवधि  की  औसतन  मुद्रास्फीति  दर  के  संबंध  में  एक  प्रश्न  पूछा

 मे  प्रश्त  था  ।  क्‍या  माननीय  मंत्री  यह  बतानें  की  1973-74  से  1974-
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 75  तक  की  अवधि  की  औसत  मुद्रास्फीति  दर  क्या  दूसरा  प्रश्न  1977-78  से
 1978-79  तक  की  अवधि  के  दौरान  औसत  मुद्रास्फीति  दर  क्या  और  अन्त  में  चं,कि  प्रश्न

 अक्तूबर  के  अत  में  पूछा  गया  इसलिए  19:8-80  के  दोरान  अक्तूवर  1५80  तक  की
 अवधि  के  दौरान  कम  आप  यह  जानकर  स्तब्ध  रह  जायेंगे  कि  उनका  उत्तर  क्या
 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  1973-74  से  1974-75  तक  सुद्रास्फीति  दर  22.5  प्रतिशत  थी  ।

 इसके  बाद  197  ,-1978  से  1978-79  जब  इतफाक  से  हम  सत्ता  में  थे  यह  2.5
 प्रतिशत  थी  ।

 )

 सत्ता  से  हटने  के  बाद  मैं  कंसे  जवाब  दे  सकता  हू  ?  ये  प्रश्न  बाद  में  पूछे  गये

 1977-78  और  1978-79  कांग्रेस  जाई०  के  वित्त  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि  मुद्रास्फीति
 दर  2.5  प्रतिशत  थी  ।  और  उसके  बाद  1979-80  में  बहुत  बाद  में  एक  प्रश्न  पूछा  गया

 1979-80  में  अप्र  ल  से  अक्तूबर  तक  यह  18  5  प्रतिशत  थी  ।  अब  आप  यह  समझ  सकते  हैं
 कि  सिर्फ  दो  या  तीन  मास  या  चार  मात  लेने  की  बजाय  अगर  आप  एक  लम्बी  अवधि

 लें  जिसमें  लोग  कष्ट  उठाते  पता  लगाने  कीं  कोशिश  करें  और  यह  कि  अपसतन  मुद्रारफीति
 दर  क्‍या  है  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  एक  अवधि  में  यह  2-25  प्रतिशत  दूसरी  अवधि  में

 2-5  प्रतिशत  तथा  तीसरी  अवधि  में  18.5  प्रतिशत  मैं  किसी  पर  दोष  नहीं  लगाना
 सदन  के  ध्यान  में  मैं  जो  बात  लाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  वह  आंकड़ों  के  जल  से  जान  से
 सावधान  इस  तथ्य  के  प्रति  सतर्क  रहें  कि  चाहे  आप  अक-प्रति-अक  मुद्रास्फीति  या  अल्प
 अवधि  की  मुद्रःस्फीति  से  चलें  और  इसकी  तुलना  उस  मुद्रास्फीति  से  करें  जो  लम्बी  अवधिकी

 है  तो  आपको  हमेशा  भिन्न  तस्थीर  प्राप्त  होगी  और  इसलिए  सही  तस्वीर  केवल  तभी  मिल
 सकती  है  जब  आप  एक  या  दो  वषे  की  अधधि  जिसमें  लोग  कष्ट  तहते  स्थिति  का
 ठीक  से  पता  लगायें  तो  वास्तथ  में  वही  सह्टी  पहलू  ऐसे  मैं  उन्हें  दृष्टिश्रम  कह
 सकता  अपने  को  धोखा  दे  सकते  ६  परन्तु  ये  मूल्यों  में  स्थिरता  नहीं  ला  आवश्यक

 वस्तुओं  के  भूल्यों  में  कमी  लने  की  बात  तो  दूर  रही  ।

 जहां  तक  बजट  प्रस्तावों  का  संबंध  जब  से  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  अपना  अन्तिम
 बजट  (1985-86)  प्रस्तुत  किया  है  इससे  पहले  कि  मैं  देश  की  मुद्रास्फीति  वो  स्थिति  पर  इस
 बजट  का  सही  असर  कया  हुआ  है  उसका  धघिश्लेषण  नये  बजट  में  जो  वित्त  द्वारा  ग्रस्तुत
 किया  गया  किए  गए  तीन  महत्वपूर्ण  नीति  परिवर्तनों  सभा  के  ध्यान  में  लाना  चाहता
 हू  ।

 (1)  नए  बजट  में  निवेश  सम्बन्धी  प्रणाली  और  प्रस्ताधों  से  यह  पता  चलता  है  कि
 सरकारी  क्षेत्र  की  वजाय  ग॑  र-स  रकारी  क्षत्र  की  ओर  झुकाव  हो  गया  है  ।

 (2)  जहां  तक  खर्च  और  बचत  के  बीच  चयन  का  प्रश्न  बजट  में  दिये  गए
 प्रोत्साहन  प्रभावहीन  सारे  प्रोत्साहन  या  तो  खर्च  के  पक्ष  में  हो  सकते  हैं  या फिर  बजट
 के  पक्ष  में  हों  परन्तु  जहां  तक  इन  पहलुओं  का  संबंध  है  ।  इसे  प्रभावहीन  बनाए  रखने  का  प्रयास्त
 किया  गया  है  ।
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 (3)  इसमें  शक  नहीं  है  कि  कुछ  वित्तीय  रियायतें  दी  जा  रही  और  इन  वित्तीय
 रियायतों  का  उद्देश्य  कोल  घन  लेन  देन  को  सफ़ेद  धन  की  अर्थ  व्यवस्था  में  अन्तरित  करना

 बजट  के  ये  तीन  महत्वपूर्ण  पहल ूहैं  जितको  देश  के  वर्तमान  मूल्य  ढांचे  पर  बजट  (1985-

 86)  के  प्रभाव  के  बारे  में  विचार  करते  समय  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  डीजल  तथा  उबं  रक  के  मूल्यों  में  परिवर्तन  होने  से  वास्तव  में

 कृषि  आदारनों  का  मूल्य  बढ़  गया  इससे  कृषि  लागत  बढ़  गई  है  और  इसके  परिणा  मरघरूप

 हमें  जितनी  कृषि  विकास  दर  की  आशा  थीं  वह  हम  नहीं  प्राप्त  कर  हालांकि  हमारे  देश  के

 किसान  सक्षम  उनमें  अधिक  उत्पादन  करने  की  इच्छा  उनमें  विभिन्‍न  फसलें  देश  में  पेंदा
 करने  की  इच्छा  महंगी  प्रौद्योगिकी  जिसकी  कृषि  में  उपयोग  करने  की  आपश्यकता  होती
 के  परिणाम  स्वरूप  हम  देखते  हैं  कि  किसानों  में  कृषि  विकास  दर  को  बढ़ाने  की  क्षमता  तथा

 योग्यता  के  अनुरूप  हमारी  कृधि  विकास  दर  पर्याप्त  नहीं  रही  है  और  इससे  भी  मूल्य  ढांचे  की

 पूरी  तस्वीर  बिगड़  जाती  मेरे  विचार  से  और  मैं  संक्षप  में  इनमें  से  प्रत्येक  का  विश्लेषण

 करू गा  ।

 (1)  बजट  में  लगाये  गए  करों  से  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  पूति  और  मांग  से  होने
 घाली  मूल्य  वृद्धि  को  ये  कानूनी  मोहर  लगा  देते  हैं  क्योंकि  जो  विशेष  घोषणायें  की  गई  हैं  उनसे

 हम  देखते  हैं  कि  कुछ  मूल्य  बुद्धि  होती  हैं  ।

 ऐसा  सदा  ठीक  यह  बात  नहीं  है  ।  मैं  आपका  स्पष्ट  करू गा  ।  कभी-कभी  बजट

 में  कुछ  करों  की  घोषणा  की  जाती  है  किन्तु  उन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  किन्तु  करों  को

 लागू  करने  से  पूर्व  देश  में  कुछ  ऐसी  मनोवृत्ति  बन  जाती  है  जिसके  परिष्णम  स्वरूप  मूल्यों  के
 ढांचे  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ता  अथंशास्त्री  इसे  घोषणा  का  असर  कहते  जब  आप  कोई
 घोषणा  करते  तभी  कुछ  न  कुछ  मनोवेज्ञानिक  प्रभाव  पड़ता  है।यह  एक  पहलू
 है  ।

 दूसरा  पहलू  है  करों  में  वृद्धि  तथा  नियन्त्रित  मूल्यों  घिशेषकर  अन्त्र्ती  वस्तुओं  के

 मूल्य  बढ़  जाने  के  कारण  वस्तुओं  का  बढ़  जाना  ।  उदाहरण  के  तौर  पर

 इन  सभी  अन्‍्तवर्ती  मर्दों  के  मूल्यों  में  प्रशासन  की  ओर  से  वृद्धि  की  जाती  है  आप  देखेंगे  कि  इनमें

 वृद्धि  किए  जाने  से  इसकी  प्रभाव  आवश्यक  होता  है  भौर  मूल्य  और  बढ़  जाते  हैं  तथा  इस  प्रकार

 हुई  और  अधिक  मून्य  वृद्धि  पर  छ्यान  दिया  जाना  इसके  अलावा  बजट  प्रस्तावों  में
 घाटे  की  जो  वित्त  व्यवस्था  होतौ  उसका  मो  बहुत  अधिक  प्रभाष  पड़ता

 भौर  अन्त  में  मुद्रास्फीतिकारी  दबाव  है  जो  देश  में  प्रचलित  बेहिमाव  कालेघन  के  कारण
 अर्थ  व्यवस्था  पर  पड़ता  ये  चार  पहलू  जिनपर  ध्याल  दिया  जाना

 जहां  तक  घोषणा  का  असर  तथा  मूल्य  बढ़ाये  जाने  को  प्रभाव  का  संबंध
 उन्हें  एक  साथ  लिया  जा  सकता  है  और  उसका  प्रभाव  हमें  स्पष्ट  दिखाई  देता  आप  कृषि
 घिशेषज्ञ  होने  के  नाते  इस  घिशेंष  पहलू  के  बारे  में  अच्छी  तरह  से  समझ  सकते  उदाहरण
 के  तौर  पर  दूध  में  मूल्य  वृद्धि  को  लीजिए  |  गे्‌र-सरकारी  तरीकेसे  सप्लाई  क्ए  गए  दूध  में
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 मोटे  तौर  पर  बजट  में  10  प्र०  श०  मूल्य  वृद्धि  की  जाती  इस्र  प्रकार  से  मौटे  तौर  पर  बजट
 की  अधधि  के  दौरान  उसके  मूल्य  में  10  प्र०  श०  की  वृद्धि  हो  जाती  परिवहन  व्यय

 बढ़  जाने  से  वस्तुओं  के  मूल्य  और  व्यय  में  यह  आम  वृद्धि  यही  पता  लेता  है।जो  लोग
 गेर-सरकारी  रूप  से  दूध  बेचते  वे  मूल्य  बढ़ा  देंगे  ।  किल्तु  यदि  सरकार  द्वारा  सप्लाई  किए  जा

 रहे  दूध  के  मूल्य  भी  बढ़  दिए  जाते  तो  उन्हें  इस  बात  का  कोई  अस  नही  होता  है  कि  उनको

 दूध  की  मांग  पर  कोई  प्रभाव  पढ़ंगा  और  वे  उप  बढ़े  हुए  मूल्य  पर  अपना  दूध  बेच
 सकेंगे  ।

 जब  गे  र-सरकारी  दूध  विक्रेता  देखते  हैं  कि सरकारी  दूध  के  दाम  बढ़  गए  तक

 गैर-परकारी  तौर  पर  सप्लाई  किए  जाने  वाले  दूध  का  मूल्य  बढ़ाने  में  वे  लोग  जरा  भी  नहीं

 हिचकते  क्योंकि  वे  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होगी  और  चं,कि  सरकार

 द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  बाले  दूध  के  द्वाम  पहले  ही  बढ़  गए  हैं  तो  वे  लोग  अपने  द्घ  का

 मूल्य  भी  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 इसके  बाद  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़ने  का  मामला  आता  उदाहरण  के  तोर  पर
 ई  घन  भादि  कसतुयें  ली  जा  सकती  हैं  |  इसका  बहुत  अधिक

 प्रभाव  पड़ता  अंतवर्ती  वस्तुओं  में  मूल्य  वृद्धि  होने  के  भतिरिक्त  उपभोक्ता  उत्पादों

 जैसे  शोतल  जिन  पर  कर  लगाया  जाता  है  भौर  कर  भी  अधिक

 मात्रा  में  लगाया  जाता  के  मूल्य  बढ़  जाने  से  मूल्य  सूचकांक  पुनः  बढ़  जाता  है  और  इस

 कारण  प्रत्यक्ष  था  अप्रत्यक्ष  रूप  से  वह  उस  क्षेत्र  में  आ  जाता  है  जिससे  कुल  मूल्य  सूचकांक

 बढ़  जाता  है  और  इसीलिए  भी  मूल्य  बढ़  जाते

 इसके  अलावा  एक  पहलू  ओर  है  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  पिछले

 दिन  प्रश्न  काल  के  दौरान  राव  ब्ोरेन्द्र  सिह  ने  उन  प्रश्नों  का  धिस्तार  पूर्वक  उत्तर  देने  की

 चेष्टा  की  थी  जो  दोनों  तरफ  +  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  अधिकाश  रूप  से  लोग  उनके  उत्तर

 से  संतुष्ट  नहीं  थे  और  हमने  देखा  कि  इस  देश  में  चीनी  नीति  में  मूल  रूप  से  कुछ  न  कुछ  गड़बड़ी

 है  और  इसे  पर  पूर्णतया  बदलने  की  आवश्यकता

 अतीत  में  हमें  बताया  जाता  था  ओर  विशेष  रूप  से  माननीय  घित्त  मंत्री  ने

 हमें  बताया  था  कि  बजट  में  घाटा  दिखाए  जाने  के  मुद्रा  स्फीतिकारी  दबाव  पड़ने  की

 संभावना  नहीं  ह ैऔर  आपको  यह  कह  कर  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होने  वाली  देश  में

 क्रय  फेलाने  की  जरुरत  नहीं  है  ।”  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  राव  बीरेस्द्र  सिंह

 ने  स्थिति  स्पष्ट  की  थी  ।

 मैं  13  1985  के  वाद-विधाद  का  उल्लेख  का  रहा  हूं  ।  इसी  सभा  में

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  उत्तर  देते  समय  रायज  वीरेन्द्र  सिह  ने  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया

 मैं  इस  ब्रात  को  निश्चित  रूप  स्वीकार  करता  हू  कि  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के
 बाद  से  मूल्पों  भें  भारी  वृद्धि  हुई  है  और  इसकी  प्रक्रिया  पहले  ही  छुरू  हो  चुकी
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 13  1985  को  उन्होंने  यह  कहा  भारी  मात्रा  में  चीनी  आयात  किए
 जाने  के  वावजूद  चीनी  का  मूल्य  बढ़ा  यह  एक  मुद्दा  किस  प्रकार  का  आयात  किया
 जा  रहा  है  ?  मैं  चाहता  हु  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  सभा  को  बतार्ये-आप  किन-किन
 देशों  से चीनी  भायात  कर  भापपति  किस  दर  पर  मिल  रही  है  ?  और
 बह  आयातित  चीनी  इस  देश  के  उपभोक्ताओं  खुले  बाजार  में  कब  बेची  है  और  उसे  खले
 बाजार  में  किस  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  है  ?  आपको  यह  जानकर  आश्चय  होगा  कि  आयातित
 चीनी  विदेशों  से  160  रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  से  खरीदी  जा  रही  है  और  इस  देश  में  खले
 बाजार  में  वही  चीनी  800  रुपये  से  900  रुपये  तक  प्रति  क्विटल  बेची  जा  रहो  चीनी के
 आयातित  मूल्य  से  और  इस  देश  में  वास्तघिक  उपभोक्‍तओं  को  जिस  मूल्य  में  बेचा  जा  रहा  है
 उसमें  यह  अन्तर  शोषण  का  इससे  बुरा  कोई  और  उदाहरण  नहीं  हो  सकता  यदि  कोई
 गर-सरकारी  व्यापारी  चीनी  160  रुपए  क्विटल  खरीदकर  छुले  बाजार  में  800  रुपये  या
 900  रुपए  प्रति  क्विटल  बेचता  तो  हम  उस  घिशेष  बिक्रता  को  काला-बाजारी  किन्त
 हम  उस  सरकार  को  किस  नाम  से  पुकार  सकने  जो  160  रुपए  प्रतिक्विटल  की  दर  से  चीनी
 खरीदती  है  और  उसे  800  रुपए  या  900  रुपए  प्रति  क्विटल  बेच  रही*है  ?  मेरा  अभ्नेजी  शब्द
 ज्ञान  बहुत  कमजोर  है  ।  काले-बाजार  के  अतिरिक्त  मुझे  इसके  लिए  और  कोई  अ्षन्ष्य  नाम  नहीं
 सूक्षता  ।  किन्तु  हो  सकता  है  कि  काले  से  अच्छा  कोई  शब्द  और  भी  हो  सकता  मेरे  विचार
 से  काले  से  भी  अधिक  सुन्दर  कुछ  और  भी  हो  सकता  यदि  काले  से  कुछ  और  अधिक  सुन्दर
 हो  सकता  है  तो  मैं  यह  नहीं  जान  रहा  हू  कि  कितना  सुन्दर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  यह  संसदीय  है  ।

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  काला  शब्द  संसदीय  सुन्दर  शब्द  संसदीय  है  किन्तु  यह  शब्द
 संसदीय  है  ।

 पिछले  दिनों  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  था  कि
 विभिन्‍न  कारणों  से  तथा  प्रतिक्रम  स्थिति  के  कारण  देश  में  चोनी  का  उत्पादन  बहुत  अधिक
 गिर  गया  है  |  चीनी  की  उत्पादन  क्षमता  बहुत  अधिक  है  ।  इसमें  अनेक  सहकारी
 सदस्य  हैं  जो  चीनी  के  क्षेत्र  आश्चयं  जनक  काय  कर  रही  वे  आपको  यह  बता  सकती  हैं
 कि  यदि  चीनी  औद्योगिक  में  सुधार  करना  है  तथा  उसे  युक्तिसंगत  बनाना  है  और  यदि  चीनी
 का  उत्पादन  बढ़ाना  है  तथा  चीनी  की  किस्म  सुधारनी  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  देश  में  कौन  सा
 भौद्योगिकी  परिवतंन  किया  जाना  होगा  ।  दुर्भाग्यवश  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  भें  सारी
 वट  आई  है  जिसके  पष्णिम  स्वरूप  उसके  मूल्य  स्थिति  बिगड़  गयी  लगभग  सभी  भआाथिक
 पत्रिकाओं  भें  यह  कहा  गया  है  कि  देश  में  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  बढ़ने  का  एक  कारण  यह
 भी  है  कि  उपभोकत्ता  मूल्य  सूचकांक  निर्धारित  करने  वाली  वस्तुओं  में  चीनी  भी  एक  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  मद  ओर  घटक  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  मूल्य  बढ़  रहे  जब  तक
 आप  समग्र  चीनी  नीति  निर्धारित  नहीं  पाते  तब  तक  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं

 है  ।

 पांचवी  लोक  सभा  में  इसी  सभा  में  इसी  स्थान  पर  बैठ  मैंने  चीनी  उद्योग

 पर  भागेव  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  आरम्भ  की  इस  पर  पर्याप्त  वाद-धिवाद  किया

 209



 मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  के  बारे  भें  चर्चा  1  1985

 गया  था  ।  दुर्भाग्यवश  वाद-विवाद  पूर्ण  होने  से  पूर्व  ही  सभा  भंग  हो  गई  यह  भागंव
 आयोग  का  चीनी  उद्योग  का  और  उपभोकवत्ताओं  का  दुर्भाग्य  मेरे  विचार  में  इस  आयोग
 ने  बहुत  सारी  सिफारिश  को  थीं  और  उनको  पढ़ा  जाना

 एक  रोचक  सिफारिश  यह  थी  कि  चीनी  उद्योग  में  अनिश्चितता  बनी  रहती
 सीनी  उद्योग  को  स्वयं  यह  पता  नहीं  होता  कि  इस  उद्योग  की  कया  स्थिति  है  ।  मेरा  विचार  है
 कि  यदि  आप  इसका  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहते  हैं  तो  भाप  तत्काल  इसका  राष्ट्रीयकरण
 कर  यदि  भाप  इप्को  सहकारी  श्वाधार  पर  चलाना  चाहते  तो  वही  कीजिये  किन्तु  चीनी
 उत्पादकों  को  सिर  पर  लटकी  तलवार  की  तरह  यह  कह  कर  राष्ट्रीयकरण  करने  की  धमकी

 यहे  दीजिए  कि  यदि  आप  ठोक  व्यधहार  नहीं  करेंगे  और  यदि  आप  हमारे  साथ  सहयोग
 नहीं  करेंगे  ऐसी  स्थिति  में  सिर  पर  लटवो  तलवार  किसी  समय  भी  गिर  सकती  इस
 लिए  राष्ट्रीयकरण  की  तलव।र  लष्टकी  रहती  है  किन्तु  वस्तथ  में  राष्ट्रीयकरण  नहीं  होता  है  ।
 या  तो  राष्ट्रीयकरण  कीजिये  अथवा  उद्योग  का  वह  दीजिये  कि  आप  उन्हें  ।0  या  15  साल
 तक  छच्योग  चलाने  की  अनुर्मात  दे  रहे  हैं  जिससे  कि  जो  इस  उद्योग  को  चला  रहे  हैं  तो  उसे
 सही  ढंग  से  चलायेंगे  और  उद्योग  सुचारु  रूप  पर्याप्त  से चल  सकेगा  और  हम  चीनी  का  उत्पादन
 कर  सकेगे  ।

 घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  के  बारे  मैं  तथ्य  और  गांकड़  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैं  अधिक
 समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  |  भारत  में  स्वतंत्र  होने  के  समय  से  मेरे  विचार  से  वित्त  मंत्री
 सदा  से  घाटे  के  बजट  बनाते  रहे  हैं  जिसकी  अधिकतम  घाटे  की  राशि  3349  करोड़  रुपये  की
 रही  यह  तो  एक  रिकार्ड  वास्तविकता  क्‍या  पता  नहीं  ?  कुछ  ही  सेकड़ों  मैं
 भांकड़े  दे  देता  हू  ।  हर  बार  बजट  में  एक  बिशेष  प्रकार  का  घाटा  दर्शाया  जाता  वाघ्तविक
 स्थिति  की  बात  क्‍या  कहीं  जाये  संशोधित  अनुमान  में  भी  घाटा  बढ़  गया  मैं  आपको
 आंकड़े  दे  रहा

 वर्ष  घाटा  :  रुपये  में

 2,700

 3

 लगभग  45000

 अब  अनुमनित  घाटा  ही  3,349  करोड़  रुपये  का  यदि  यह  घाटा  7,000  करोड़
 रुपये  या  8,000  करोड़  घाटे  रुपए  से  भी  अधिक  हो  जाये  तो  मुझे  कोई  धाश्चयं  नहों  होगा
 वह  अनुपूरक  बजढ  तथा  अवुृपूरक  मांग  रखने  वाले  हैं  ।  यदि  उसे  जोड़ा  तो  6,000  करोड़

 वह
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 .  रुपये  या  7,000  करोड़  रुपये  से  अधिक  तो  वे  पहले  ही  हो  चुका  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  इस
 समय  हमारी  स्थिति  क्‍या  होगी  और  माननीय  घित्त  मंत्री  की  स्थिति  क्‍या  होगी  किन्तु  इस
 समय  देश  की  क्या  स्थिति  होगी  जब  वित्त  वर्ष  समाप्त  होगा  यही  सब  हो  रहा

 राज्यों  की  औषर  ड्राफ्ट  की  राशि  बढ़  गयी  है  और  उन्हें  ओवर  ड्राफ्ट  की  राशि  भदा
 करनी  है  ।  वित्त  वर्ष  से  उन्हें  अपनी  योजना  गत  परिव्यय  भिल  जाना  है  ।  इसके  परिणाम

 स्वरूप  उत्पादकता  को  नुकशान  होता  संशाघन  जुटाने  में  कढिताई  होती  हैः  जिसके
 परिणाम  स्वरूप  राज्य  स्तर  पर  भी  घाटा  बढ़  जाता  केन्द्र  और  राज्य  संबंधों
 को  पुनः  गठित  करने  की  आवश्यकता  है  ये  लोग  अश्वयंजनक  चाल  चल  रहे  हैं  ।  राज्यों
 को  आय-कर  प्राप्त  हो  जाता  था  जिसका  भुगतान  कम्पनियां  किया  करती  आय-कर

 कानून  के  अनुसार  राज्यों  को  एक  हिस्सा  मिला  करता  किन्तु  उन  लोगों  ने  आयकर

 अधिनियम  में  करने  के  लिए  जल्द  वाजों  दिखायी  और  अब्र  कम्पनी  के  कर  को  भी
 निमम  कर  माना  जा  रहा  कम्पनियों  पर  लगाये  जाने  वाला  सारा  कर  उन्होंने  केन्द्र  को  दे
 दिया  है  ओर  इस  प्रकार  राज्यों  को  परेशानी  में  डाल  दिया  इसके  साथ  ही  सरकार  का

 कहना  है  कि  भक्िष्य  में  ओवर  ड्राफ्ट  की  अनुमति  नहीं  दी  जायगी  इसलिए  केन्द्र  राज्य  सबंध
 में  परिवतंन  करना  होगा  ।

 बाजार  से  ऋण  लेने  का  एक  मात्र  अधिकार  केन्द्र  को  प्राप्त  यदि  राज्य
 उत्पादकता  और  संसाधन  बढ़ाने  हेतु  और  कुछ  उपाय  करने  के  लिए  बाजार  ऋण  लेना  चाहते
 हैं  तो  उन्हें  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती  इन  समूची  बातों  में  परिवर्तत  करता

 सरकारो  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  को  बेहतर  बना  करके  अधिक  बजट  जुदाने  के  लिए  इस  क्षेत्र
 की  क्षमता  को  बढ़ाना  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रयों  को  उन्हीं  कोगों  को  होगा
 जो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  चलाने  के  लिए  बचनबद्ध  हैंतवा  जल्दी  इनको  चलाने  की
 भावना  है  !

 घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  के  बारे  में  वित्त  मंत्री  का  क्या  उत्तर  है  ?  उन्होंने
 जो  कुछ  कहा  है  वह  यह  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  सारे  घाटे  को  पूरा  किया  जायेगा  क्योंकि

 हम  एक  अच्छे  मानसून  की  आशा  कर  रहे  उनके  अनुसार  बजट  प्रस्ताव  तो  हुआ  है
 भर्थात  मानसून  पर  आधारित  है  न  किप्ती  और  बात  पर  |  इस  मानसून  जुआ  अर्थात  मानसून  के
 आधार  पर  उनका  उत्तर  हैं  कि  घाटा  पूरा  हो

 )

 एस०  जो  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 प्रो०  सु  दंडवते  :  कोई  नई  बात  क्‍यों  नहीं  हैं  ?  अतीत  में  ऐसा  हुआ

 )

 ,  अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहीं  से  उद्दहरण  उद्धृत  क्रिया  है  ।  मुझ  नहीं  पता  कि  घाटे
 कीं  अं  के  बारे  में  उन्होंने  कौन-सा  उदाहरण  उद्धृत  किया

 प्रो०  सघु  वंडबते  :  रवेंर  मानसून  शब्द  उन्होंने  तथा  मैंने  उद्धृत  किया  मैंने  दोनों
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 ___  र  बन  फ$फ॒

 उद्धरणों  को  दिया  है  और  मिलकर  के  बन  गया  जहां  तक  काले-घधन  के

 प्रभाव  का  संबंध  है  ---

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिये  ।

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  जी  मैं  समाप्त  ही  कर  रहा  हूं  किन्तु  महोदय  समाप्त  करने  में

 मुंझे  कुछ  और  समय  लगेगा  ।

 जहां  तक  काले  घन  के  प्रभाव  का  संबंध  काले  घन  से  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  पर

 मुद्रा  स्फीतिकारी  दबाब  पड़  रहा  है  ।

 हरेक  व्यक्ति  इस  बात  को  स्वीकार  करता  है  और  हमारे  वित्त  मंत्री  इस  बात  को
 स्वीकार  करते  हैं  तथा  इसलिए  उन्होंने  समिति  से  कहा  है  अर्थात  लोक  वित्त  और  नीति
 घंस्थान  काले  धन  की  अर्थ  व्यवस्था  संबंधी  समस्या  पर  गहराई  से  विचार  करें  तथा  अपनी
 सिफारिशें  प्रस्तुत  भाग्यवश  इसने  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  इस  विशेष  संस्थान  के
 अध्ययन  का  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  है  ?  वह  आश्व्यं  जनक  है  कि  1970-76  के  दोरान  काला
 घन  11.870  करोड़  रुपये  1980-81  के  दो रान  23,678  करोड़  रुपए  और  अब  1983-84
 में  यह  39,787  करोड़  रुपये  हो  गया  है  अर्थात  लगभग  37000  करोड़  रुपये  ।  मुझ  नहीं
 ऐसा  समय  भी  आ  सकता  है  जब  कि  काले-धन  की  अर्थ  व्यवस्था  के  लिए  एक  प्र,थ  क  पंचवर्षीय
 योजना  जाननी  पड़  सकती  दो  मन्त्री  होंगे  एक  काले-घन  आयोजना  सम्बन्धी  प्रभारी
 मन्‍्त्री  तथा  दूधरे  वध  निधि  सम्बन्धी  प्रभारी  मन्‍्त्री  हमारे  सामने  ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  ।
 काला  घन  बहुत  ही  अधिक  सीमा  तक  बढ़  गया है  ।

 महोदय  विशेष  धारक  बांड  जारी  किए  गए  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  इदुः  जी  £  मेरा  सुझाव  है  कि  काले  घन  सम्बन्धी  प्रभारी  मन्त्री
 जनता  पार्टी  से  होना  चाहिए  ।

 भरी  नारायण  चोबे  :  आपने  इसे  बढ़ावा  दिया  आप  ही  इस  पर  नियंत्रण

 े
 प्रोਂ  सधु  दंडवते  :  जब  विशेष  धारक  ब्रांड  जारी  किए  गए  थे  उस  समय  मैं  पहला

 व्यक्ति  था  जिसने  यह  आवाज  उठाई  थी  कि  वित्त  मन्त्री  द्वारा  काले  घन  का  पता  लगाने  तथा
 उसे  श्वेत  घन  में  बदलने  वाले  धारक  बांड  जारी  करने  का  प्रभाव  लिया  गया  था  |  वित्त  मस्त्री
 महोदय  मैं  आपको  इस  बात  का  एहसास  कराना  चाहता  हूं  कि  विशेष  धारक  बांड  एक  नई
 फ्रेरेंसी  बन  जायेंगे  जो  कि  मुनाफ  पर  बेचे  जायेंगे  अब  इससे  श्वेत  धन  को  फिर  से  काले  घन  में
 बदला  उन्होंने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  ऐसा  हो  रहा  है  तथा  मैं  उन्हें
 बधाई  देता  ह्‌  क्योंकि  उन्होंने  विशेष  धारक  बांड  न  करने  का  सही  निर्णय  किया  है  ।

 मुझे  याद  है  कि  एक  बार  उन्होंने  इस  प्रकार  के  बांड  जारी  किए  गये  बांडों  से
 पहले  कौन  से  बांड  जारी  किये  गए  थे  ?  उनका  नाम  मुझे  याद  नहीं  उसके  बाद  विशेष
 धारक  बांड
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अनियत  दिन  वाले  अस्ताव  की  तरह  नाम  रहित  बांड  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  नाम  तो  मुझे  याद  नहीं  है  ।  बह  पहली  तरह  ये  बांड  जारी  किए  थे  ।

 दूसरे  विशेष  धारक  ब्राँड  थे  ।  जब  श्री  चव्हाण  भाषण  देते  थे  और  एक  कांग्रेसी  सदस्य  मेरे  पास
 बंठे  थे  तब  कहा  था  पहले  वर्ष  हमने  ये  बांड  जारी  किए  हैं  और  उन  कांग्रं सी  सदस्यों  ने  कहा  कि
 अगले  वर्ष  बांड  जारी  जैसा  कि  मुझे  याद  है  उन्होंने  यही  कहा  था  परन्तु  ये
 विशेष  धारक  बांड  लेम्स  बांड  से  भी  बदतर  साबित  हुए  यह  काले  धन  के  ञ्लोत  बन  गए

 मैं  सरकार  को  बंधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  राज्य  सभा  में  इस  बात  की  घोषणा  की  है  कि
 भधिष्य  में  इन्हें  जारी  नहीं  किया  जाएगा  ।

 काले  घन  के  बहुत  से  ल्नोत  मैं  ब्रमीन॑  जायदाद  तथा  वायदे
 बाजार  के  व्यवसाय  का  उल्लेख  नहीं  करता  चाहता  ।  भब  मैं  इसके  उपचारात्मक  उपाय  के  भाग
 को  लेता  हूं  ।  जहां  तक  उपचारात्मक  उपाय  कैरंसी  का  विमुद्रीकरण  करने  ज॑से  ठोस  कदम  उठाने
 का  हौसला  होना  अन्यथा  आप  काले  धन  को  कम  नहीं  कर  1946  में  इसकी
 चेष्टा  की  गई  थी  ।  ऐसा  इसलिए  था  कि  आपने  1000  रुपये  से  अधिक  की  केरंसी  का

 करण  किया  100  रुपये  के  नोटों  का  विमुद्रीक रण  नहीं  किया  मैं  अब  एक  ठोस

 उदाहरण  दू  1944  में  बेल्जियम  जैसे  छोटे  से  देश  ने  विमुद्रीकरण  किया  परिणाम
 क्या  निकला  ?  अक्तूबर  1944  को  उन्होंने  500  फ्रक  से  5000  का  विमुद्रीकरण  फ्रेंक  मूल्य
 तक  की  करेंसी  का  विमुद्रीकरण  किया  ।  अक्तुबर  से  दिसम्बर  विषय  तक  घन  का  कुल  परियालन

 15-16  करोड़  फ्रेंक  से  घटकर  5-6  करोड़  फ्रंक  तक  रह  उस  प्रकार  से  करंसी  मुद्रा  का
 परिचालन  कम  किया  गया  तथा  काला  घन  समाप्त  हुआ  ।  जो  कुछ  बेल्जियम  में  हुआ  ।  उसका
 परीक्षण  भारत  जा  सकता  है  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  यदि  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  करना  है  और  मुद्रा  स्थिति
 के  दबाव  को  रोकता  है  तो  समेकित  आथिक  नीति  की  आवश्यकता  आपको  अनुत्पादक
 खर्चों  पर  नियन्त्रण  करना  योग्य  प्रबन्ध  द्वारा  सरकारी  क्षत्रों  के  उपक्रमों  में  बचत  को
 बढ़ाबा  देना  होगा  ।  विवरण  प्रणाली  को  सुनियोजित  बनाना  जमाखोरी  तथा

 खोरी  को  रोकना  साधारण  किस्म  की  गेहूं  के  निर्यात  पर  रोक
 लमानी  मुझे  उम्मीद  है  आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  यद्यपि  भाप  दुढ़
 शाकाहारी  औद्योगिक  तथा  कृषि  उत्पादनों  को  लागत  कम  करनी  चाहिए  ।  देश  में
 कम  लागत  बाली  प्रौद्योगिकी  से  कृषि  को  उद्योग  बनाना  भौद्योगिक  कामगारों  और
 किसानों  के  बेहतर  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्वषि  उत्पादों  तथा  भौद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  में
 सभानता  लानी  होगी  ।  देश  में  काले  घन  पर  रोक  लगायी  जाये  तथा  काले  घन  थालों  तथा
 राजनीतिज्ञों  क ेबीच  मिली  भगत  समाप्त  की  जानी  और  यदि  आप  कर  पाते  हूँ
 तो  आप  देश  की  परिस्थितियों  को  बदल  सकते  हैं  |  अन्यथा  आप  किसी  नगर  अथवा  गांव  में
 चले  जाए  आप  देखेंगे  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  रह  है  ।

 |

 मैं  एक  अच्छे  उदाहरण  देकर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  कुछ  वर्ष  पूर्व  मैंने  हरीन्द्र
 नाथ  भट्टोपाष्याय  के  गीत  पढ़े  थे  ।  एक  ग्रामीण  बालक  पर  जो  गांवों  में  दही  बेचता
 उन्होंने  एक  रोचक  गीत  बनाया  था

 ।  दही  बेचने  वाला  वह  ग्रामीण  बालक  गांव-गांव  जाकर  दही
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 बेचता  था  तथा  गीत  गाता  था  :

 चाहें  नगर  में  जाएਂ  चाहें  गांव  में  आप  देखेंगे  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  मानव  घटते
 जा  रहे  हैं  ।

 जो  कुछ  हरिन्द्र  नाथ  चट्‌टोपाष्याय  ने  कहा  था  घह  आज  देश  का  मित्र  मुझे
 उम्मीद  तथा  विश्वास  है  कि  इस  गीत  को  सदा  के  लिए  दफना  दिया  जाएगा  तथा  मूल्यों  में  न
 केवल  स्थिरता  लपयी  जाएगी  अपितु  वह  कम  भी  किए  जायेंगे  ।

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  एक  जानकारी  चाहता  हू  ताकि  मैं  उत्तर  दे  सक्‌  ।

 प्रो०  दण्डवते  ने  अपनी  बड़ी  सुन्दरता  से  इस  उक्ति  के  साथ  सकाप्त  की  है  कि  मूल्य  बढ़
 रहें  तथा  लोग  घट  रहे  हैं  उन्होंने  केवल  तीन  वर्ष  1977-1979  को  छोड़ा  जब  कि  उनका

 कहना  है  कि  मूल्य  बढ़े  उन्होंने  बताया  कि  मूल्यों  में  केबल  25  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उनके  तक  का  आधार  क्‍या  है  ।

 प्रो०  सधु  बंडक्ले  :  सभा  में  पूछे  गए  प्रश्न  ।
 -  झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यदि  यहीं  भाधार  तो  वह  उन्हीं  आंकड़ों  पर  निभैर  कर

 जिम  पर  कि  मैं  कर  रहा  हूं  ।  इसमें  कोई  अम्तर  नहीं  है  ।  दोनों  एक  ही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  समझता  हू  ,  एक  बात  और  है  ।  आप  कुछ  भूल  जाते  कि  घर्ष

 1979-80  के  आंकड़  18.5  प्रतिशत  में  थे  ।

 प्रो०  सथु  बंडवते  :  पिछले  दो  धर्ष  की  अधधि  में  बिन्दुवार  मुद्रा  स्थिति  हुई  ।

 थ्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  1979-80  के  दौरान  हमने  तीन  सरकारें
 देखीं

 हि
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  ।

 अब  शो  सहाजन  |

 शो  बाई०  एस०  महाजन  :  चालू  वित्त  वर्ष  अर्थात्‌  मार्च  के  अन्त  में

 इनके  अग्त  तक  मूल्य  सूचकांक  में  3.5  प्रतिशत  वृद्धि  पिछले  वर्ष  उसी  अवधि  में  4.9
 प्रतिशत  वृद्धि  तथा  1983  84  के  दोरान  5.6  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  थी  ।  इस  वर्ष  स्थिति
 की  दर  सुलमात्मक  दृष्टि  से  कम  परन्तु  हमें  दुःख  इसलिए  है  क्योंकि  यह  मूल्य  बृद्धि  पिछले
 चर्षों  के  दौरान  वृद्धि  के  कारण  मार्च  1965  को  समाप्त  हुई  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  1982-83  का  वर्ष  ऐसा  था  जबकि  मूल्यों  तुलनात्मक  दृष्टि  सेः  स्थिर  रही  ।  यो  जना  के

 पहुसे  दो  वर्षों  के  दौरान  भू-मुद्रा  स्फीति  की  दर  बहुत  अधिक  तथा  पिछले  दो  वर्षों  स ेऔर
 और  अधिक  बढ़ने  लगी  थो  ।

 कुछ  और  बातें  हैं  जो अधिक  चिन्ता  का  कारण  वे  खुले  ब/जार  में  चीनी  फलों
 तथा  सब्जियों  के  मूल्यों  में  अचानक  वृद्धि  हुई  चालू  वित्त  वर्ष  के  प्रवयम  तीन  महोतोँ  में  दोहरे

 मूह्य  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  70  प्रतिशत  वद्धि  हुई  है  ।
 सब्जियों

 के  मूल्य  में  वृद्धि
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 सामयिक  है  ।  ये  मूल्य  पहले  चार  महिने  फिर  सितम्बर  से  दिसम्बर  के  दोरान  घटते
 यदि  इन  सामयिक  पहलुओं  को  न  लिया  जाए  तो  मुद्रा  स्फीति  की  दर  आंकी  गई  दर  से  बहुत
 कम  रह  जाती  है  चीनी  के  मामले  में  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  चीनी  की  मूल्य  वृद्धि  का  कारण

 कुप्रशासन  है  ।  मूल  रूप  से  हमारी  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति  दृढ़  चीनी  के  62  लाख  टन

 उत्पादन  तथा  पिछले  भागी  दार  बौर  तथा  ]0  लाख  टन  चीनी  आयात  से  बेहतर  प्रबन्ध  द्वारा

 मूल्य  ब॒द्धि  रोकी  जा  सकती  थी  ।

 यह  बात  विदित  है  राज्यों  को  १5000  टन  चीनी  के  आाबंटन  में  से  राज्यों

 द्वारा  जून  मास  के  केवल  7500  टन  चीनी  उठाई  गई  ।  जुलाई  में  कुछ  सुधार  परन्तु  बहुत
 कम  आबंटित  चीनी  से  बहुत  कम  उठाई  गई  ।  अगस्त  के  लिए  तोली  चीनी  के  कोटे  में  50000
 टन  अतिरिक्त  आबंटन  से  तथा  राज्यों  द्वारा  अपने  आबंटन  कोटे  को  उठाए  जाने  के  ऐसे  कोई

 कारण  नहीं  हैं  कि  स्थिति  में  सुधार  न  आए  ।

 3.34  भ०  प्‌०

 महोदय  पीठासोन  हुए  ।]

 इनके  उपायों  के अलावा  सरकार  को  जम्ाखोरों  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  अनिवायं  वस्तु
 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  कठोर  कारयकाही  इस  संदर्भ  में  मैं

 श्री  पालकी  वाला  को  उदाहरण  देता  हुਂ  कि  जिन्होंने  कहा  है  कि  व्यवसायी  एवं  व्यापारिक

 समुदाय  अपनी  आरत््मों  के  प्रति  सच्चे  नहीं  हो  भविष्य  में  ऐसी  आकस्मिकताओं  से  बचने  के  लिए
 चीनी  नीति  की  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  |  चीनी  की  मांग  तेजी  से  बढ़  रही  खपत  में

 प्रतिवर्ष  लगभग  14  प्रतिशत  वृद्धि  हो  रही  198  2-83  में  उत्पादन  82  लाख  टन  तक

 पहुंच  गया  था  ।  वर्ष  1983-85  में  यह  वटकर  59  लाख  टन  और  चालू  वर्ष  1985-86  में

 6.2  लाख  टन  था  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हमारा  उत्पादन  खपत  से  बहुत  कम  है  ।

 क्या  मैं  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  यह  इस  उद्योग  के  स्थान  के  बारे  में  अपनाई  गई  ।
 गलत  नीतियों  के  कारण  महाराष्ट्र  सहकारी  समितियों  50-60  भावेदन  पत्र  लाइसेंस  के

 लिए  आए  थे  ।  आवेदन  महाराष्ट्र  भारत  के  बहुत  से  राज्यों  की  तुलना  में  सस्ती  दर  पर  चीनी
 का  उत्पादन  कर  सकता  है  परन्तु  संतुलित  क्षत्रोय  विकास  के  नाम  पर  हम  इन  अविदनों  को
 स्वीकार  करने  से  इन्क्रार  करते  रहे  हैं  तथा  उन  क्षत्रों  में  चीनी  मिलें  स्थापित  केर  रहे  हैं  जहां
 इनके  लिए  परिश्थितिया  अनुकूल  नहीं  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  बहुत  सस्ती  चीनी  उत्पादन  हो  सकता  है

 चीनी  उद्योग  ठीक  स्थान  चयन  नीति  की  पुरनीक्षा  की  जामी  चाहिए  ।

 भूल्य  वृद्धि  के  लिए  दूसरे  कारण  बजट  सम्बन्धी  पहलू  हैं  ।  पेट्रोल  चीनी  आदि  के
 नियंत्रित  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  रसायनों  पर  उत्पाद-शुल्क  ज॑ंसी  बजट  लेवी  का  प्रभाष  बहुत  था
 इसे  मा्चे-अप्र  85  तक  लगभग  खपा  लिया  गया  था  ।  परन्तु  पेट्रोल  की  मूल्य  वृद्धि  का
 प्रभाव  व्यापाक  रहा  रेल  भाड़  की  दर  में  वृद्धि  भी  उत्त  वर्ग  की  वेहाय  रेलवे  की  वित्तीय
 स्थिति  के  कारण  यह  व,द्घ  अनिवारय  है  ।  रुपए  क॑  तुलना  में  डालर  के  मूल्य  में  व.द्धिसे  यह
 मूल्य  व,द्घि  आवश्यक  हुई  पेट्रोल  के  आयात  के  कारण  हुए  भायात  की  1000  करोड़  रुपए
 अधिक  देने  पढ़  हैं  ।
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 सरकार  को  पेट्रोल  के  मूल्य  बढ़ाकर  उपभोक्ता  से  घसूल  करना  इस  बात
 से  इन्कार  करना  क्ठिन  है  कि  इन  सभी  धस्तुओं  की  मूल्य  धद्धि  का  अनिवायें  प्रभाव  पढ़ता  है

 परन्तु  उसका  आकलन  करना  बसंभव  है

 दो  बातें  ऐसी  हैं  जो  स्थायी  महत्व  की  एक  जमाखोरी  मुनाफाखोरी  और
 चोरबाजारी  जिससे  काला  घन  पेदा  होता  है  और  दूसरे  धन  का  अधिक  परिचालन  होता  है  दोनों
 को  अथं-व्यवस्था  पर  भारी  दबाव  पड़ता  है  तो  जो  हमारी  प्राथमिकताओं  को  अस्तव्यस्त  करता  है
 और  मूल्य  व द्ध  को  बढ़ाघा  देता  साव  जनिक  पित्त  संस्थान  की  सिफारिशों  के  अन्तगंत
 सरकार  काले  धन  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  च॑ंकि  सरकार  काले  घन  के  मामले  फर  विचार
 कर  रही  है  तथा  इस  पर  सभा  में  शीघ्र  चर्चा  की  जाने  वाली  है  इसीलिए  मैं  इस  पर  घिस्तार  से
 चर्चा  नहीं  करूगा  ।

 जहां  तक  नकदी  पर  नियंत्रण  का  प्रश्न  है  मैं  समझतां  हृਂ  कि  वित्त  मंत्री  इस  बारे  में  कुछ
 कर  सकते  पूति  प्रबन्ध  के  व्यवस्था  से  निपटना  कठिन  है  लाखों  कामगार  और  किसान
 उस  पर  निर्भर  करते  वित्त  मंत्री  उन  पर  अधिक  प्रभाव  नहीं  डाल  परन्तु  घन  पर
 नियन्त्रण  करना  उनके  वश  में  है  ।

 मांग  प्रबन्ध  पर  वह  नियन्त्रण  कर  सकते  मैं  कहना  चाहता  हूਂ  कि  देश  में
 घन  की  उपलब्धता  प्रतिवर्ष  15  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़  रही

 घन  घिनिमय  का  साधन  है  ।  और  माल  के  बदले  विनिमय  करते  पिछले  5  वर्षों  में
 घन  की  उपलब्धता  15  प्रतिशत  घ  द्धि  हुई  है  जबकि  माल  तथा  सेघाओं  की  उपलब्धता  में  5
 प्रतिशत  की  ही  व,द्ध  रही  जब  माल  और  सेवाओं  की  तुलना  में  घन  की  उपलब्धता  बढ़ती
 है  तो  स्पष्ट  है  मूल्य  बढ़ते  हैं  महोदय  मैं  मुद्रा  स्फिति  से  नरमी  से  निपटाना  नहीं  चाहता  धन  की
 मात्रा  पर  हमें  बहुत  अधिक  निभंर  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 हमें  प्रो०  फरीद  मेन  के  सैम्बन्धी  सिद्धान्तों  जिन्हें  अमरीका  द्वारा  स्वीकार  किया
 गया  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिए  ।  यद्यपि  हमें  मात्रां  क ेसिदधान्त  पर  अधिक  निर्भर

 नहीं  रहना  चाहिए  परन्तु  हम  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  कि  इस  सिद्धान्त  मे  पर्याप्त
 सचाई  है  ।  देश  में  धन  की  उपलब्धता  का  मूल्य  स्तर  पर  पर्याप्त  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 मैं  आपको  भारत  में  बढ़ती  हुई  घन  मात्रा  के  बारे  में  बताना  चाहता  रिजंव  बेक
 ने  घन  की  मात्रा  के  बारे  में  चार  उपाय  तंयार  किए  वे  है  लक्ष्य  तथा

 तथा  का  सम्बन्ध  देश  में  उपलब्ध  कुल  धन  से  आइए  हम  इस  पर  विचार
 करें  कि  पिछले  5  ध्ष  के  दौरान  क॑से  वद्ध  हुई  1980-81  में  कुल  घित्तीय  संसाधन

 51,451  करोड़  के  1: 81-82  में  यह  62,44  8  करोड़  रुपए  रह  1982-83  में

 यह  72868  करोड़  हो  1983-84  में  85899  करोड़  थे  और  1984-85  में  9  429
 करोड़  रुपय  हो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  धन  के  संसाधन  दुगने  हो  गए  परन्तु  माल
 तथा  सेवाओं  की  उपलब्धता  में  केषल  5  प्रतिशत  की  घ.द्ध  हुई  पूरी  क्षधि  के  लिए  यह  40
 प्रतिशत  च॑कि  धन  की  उपलब्धता  में  बढोतरी  जारी  रही  भतः  यह  स्पष्ट  है  कि  मूल्य  बढ़ंगे

 मूल्य  व.द्ध  भांशिक  रूप  से  काले  धन  के  कारण  भी  हुई  ।
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 इस  समय  मैं  काले  धन  पर  नहीं  बोल  रहा  हु॒  व्योंकि  इस  पर  शीघ्र  चर्चा  होगी  ।

 उन्होंने  स्वयं  मैं  घित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  याद  दिलाता  हु  कि  मूल्य  स्थिर  रखना  हमारी
 सरकार  की  नीति  का  एक  मुख्य  १हलू  19  को  बताया  है  कि  चोर  बाजारी  मुनाफाखोरी
 तथा  जमाखोरी  करने  वालों  के  विरुद्ध  दुढ  कार्यवाही  की  ज;एगी  |  मुझे  उम्मीद  है  कि  वह  इस
 नीति  पर  चलेंगे  ।  यदि  वे  ऐसा  करते  हैं  तो  प्री  सभा  तथा  पूरे  देश  का  समथेन  उन्हें  प्राप्त  होगा
 मुद्रार्फीति  एक  भय  कर  बुराई  है  ज॑से  कि  दो  विश्व  युद्धों  के दौरान  1919-39  में  बेरोजगारी
 भयंकर  समस्या  थी  ।  दूसरे  विश्व  युदूधों  के  अत  से  मुद्रा  विश्व  की  मुख्य  आथिक  समस्या  बन
 गई  ।  मुद्रा  स्फीति  हमारी  प्राथमिकताओं  को  भंग  करती  है  और  आयोजना  को  अप्ृंभव  बनाती

 हैं  क्योंकि  यदि  कोई  परियोजना  3000  करोड़  रुपए  की  है  तो  जब  तक  हम  उसे  सटपत्र  कर  पाते
 घह  6000  करोड़  की  हो  जाती  वित्त  मंत्री  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  धन  नहीं  जुटा
 पाते  ।  इससे  आयोजना  असंभव  बन  जाती  है  तथा  आकलन  करना  असंभव  हो  जाता  है  तथा
 इससे  अर्थ  व्यवस्था  को  विनष्ट  कर  देता  स्वयं  लेनिन  ने  कहा  था  यदि  आप  किसी
 अथे-व्यवस्था  को  विनष्ट  करना  चाहतें  हैं  तो  उसकी  फेरंसी  बिगाड़  दीजिए  मुद्रा  रफीति  हालात
 पैदा  हो  जायेंगे  दर्थ  का  प्रबन्ध  असंभव  हो  जायेगा  ।  मुद्रास्फीति  केवल  भारत  की

 नहीं  पूरे  वी  देश  बुराई  है  ।

 मैं  वित्त  मच्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हु  कि  अपने  दिए  गए  धचन  के  अनुसार
 बाजारी  करने  वालों  के  जम;खोरों  तथा  देश  के  वित्तीय  हितों  के  विरुद्ध  कायं  करने  वालों  के
 विरुद्ध  दृढ़  कायंधाही  करें  ।

 ॥

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 ]

 थी  वि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  कीमतों  में  जो  वृद्धि  हो  रही  उसके
 कारण  हम  सभी  चितित  जूलाई  के  महीने  में  विशेष  रूप  से  वृद्धि  हुई  शक्ऋर  में  जो  वृद्धि

 हुई  है  उसके  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  कुछ  कदम  भी  उठाए  है  ओर  दस  लाख  टन  शक्कर  बाहर
 से  आयात  भी  की  उस  शक्कर  का  जिस  प्रकार  वितरण  हुआ  है  और  जिस  प्रकार  से  राज्व
 सरकारों  ने  उस  शक्कर  को  बहुत  ही  धीमी  गति  से  उठाया  उससे  भी  शक्कर  के  दामों  पर
 नियंत्रण  करने  में  कठिनाई  आई  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  हमारी  राज्य  सरकारे  किस
 प्रकार  फुर्ती  से  काये  कर  रही  और  राज्य  सरकारे  उसको  उठा  रही  हैं  या  नहीं  उठा  रही
 हैं  ।  क्यों  कि  पहले  जिस  प्रकार  की  सूचना  मिली  थी  और  यहां  पर  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाईज
 मिनिस्टर  सहाव  ने  जबाब  दिया  उस  समय  स्थिति  बहुत  ही  खराब  थी  ।

 राज्य  सरकारों  ने  75  हजार  टन  के  स्थान  पर  केवल  7500  टन  शक्कर  ही
 अब  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  लेकिन  हमें  देखना  है  कि  क्या  इससे  शक्कर  के  भावों  में  कोई
 कमी  आई  यदि  तो  घह  कितवो  कमी  आई  है  :  मैं  समझता  हु  कि  अभी  भी  शुगर  के  दाम
 लगातार  बढ़ते  ही  जा  रहे  उसमें  कोई  कमी  नहीं  भाई  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  जिन

 ट्रेंडर्स  या  शक्कर  के  व्यवसाय  में  लगे  लोगों  के  पास  सामथ्य  उन्होंने  पहले  से
 ज्यादा  शक्कर  स्टाक  करनी  शुरू  कर  दी  है  और  राज्य  सरकारे  उनके  विरुद्ध  अभीਂ  तक  कोई
 कदम  नहीं  उठा  पाई
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 मैं  यहां  राजरथान  सरकार  के  बारे  में  कहना  चाहृता  हूं  कि  उन  टृ  इसे  के  जिन्होंने

 झुगर  होड  कर  २खी  हैं  ।  अब  तक  कोई  सख्त  कदम  नहीं  उठाए  गए  चूकि  होडि'ग
 के  विरुद्ध  कदम  उठाना  राज्य  सरकारों  का  काम  इसलिए  अब  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  उठता

 है  कि  राज्य  सरकारों  इस  मामले  में  अपने  द:यित्व  को  कहां  तक  निबाहती  क्योंकि  केन्द्र  के
 पास  ऐसी  कोई  शक्ति  नहीं  है  कि  वह  राज्य  सरकारों  न्‍क्रो  ऐसे  कदम  उठाने  के  लिए  बाध्य
 कर  या  किसी  प्रकार  का  नियन्त्रण  कर  सके  ।  वह  तो  मात्र  एडवाइज  कर  सकती  सलाह
 दे  सकती  है  |  उसके  निर्देशों  का  पालन  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 इसलिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  कीमतों  में  जिस  तरह  से  वृद्धि  होती  जा  रही
 उस  पर  नियम्त्रण  रखने  के  लिए  राज्य  सरकारे  प्री  तरह  से  सख्त  कदम  उठाये  ।

 शुगर  के  साथ  साथ  पिछले  दिनों  जिन  प्रमुख  चीजों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  उनमें

 शेष  तौर  से  वेजिटेबल  और  फ्रूटस  शामिल  फ्र्टस  और  वंजिटेबल  की  कमतों  में  तो  इतनी

 वृद्धि  हुई  है  जितनी  वृद्धि  पहले  कभी  नहीं  हुई  किसी  आइटम  में  20  प्रतिशत  किसी

 हम  में  25  प्रतिशत  की  और  क्सी  में  50  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  भांकी  गई  जंब  भी
 देखते  हैं  तो  आलू  की  कीमतों  में  ज्यादा  वृद्धि  होती  प्याज  की  कीमतों  की  ज्यादा  वृद्धि  होती

 लेकित  इस  बार  स्थिति  उलटी  है  |  आलू  ओर  प्याज  के  दामों  में  कोई  वृद्धि  महीं  हुई
 है  जब  कि  टमाटर  की  कीमते  और  फ्रूटस  में  आम  की  किमतेਂ  बहुत  ज्यादा  बढ़ी  हैं  ।

 अब  आम  7  या  8  रुपये  प्रति  किलो  की  दर  से  कम  पर  नहीं  मिलता  पहले  इसके
 इतने  दाम  नहीं  थे  ।  कोई  भी  वेजिटेबल  ले  5  6  रु०  या  7  रु०  किलों  से  कम  नहीं

 दाले  भी  कोई  6  रुपये  किलों  से  कम  दर  पर  नहीं  मिलती  ।  ये  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  ---  फ्र्ट्स
 वेजिडेबल  और  दाल  ---  जो  कि  हमारे  लिए  बहुत  आवश्यक  देनिक  आवश्यकता  की  वस्तुएं

 जीवनोपयोगी  वस्तुए  हैं  और  इनके-क्वारण  गरीब  आदमी  का  बजट  भी  बढ़  गया

 मैने  मोटा  कैलकुलेशन  किया  मालूम  किया  है  कि  यदि  किसी  परिव/र  की  मासिक
 भामदनी  पहले  1500  रुपये  थी  तो  जिस  प्रकार  से  पिछले  दिनों  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  बजट
 आने  के  उसको  अब  अपने  जीवन-प्रापन  के  लिए  कम  से  कम  ।50  प्रति  माह  अधिक  व्यय
 करने  होंगे  ।  यह  वृद्धि  जीवन  के  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  प्रतिदिन  उपयोग  में  आने  वालो

 भों  में  हुई  है  ।  .

 अब  हमारे  सामने  प्रश्न  उठता  है  कि  जिन  वस्तुों  के  दार्मों  में  ज्यादा  वृद्धि  आंकी  गई
 वे  चीजें  ऐसी  नहीं  हैं  जिनको  ज्यादा  दिनों  तक  स्टोक  कर  के  रखा  जा  बल्कि  वे

 बल्ल  चीजें  हैं  जो  दो तीन  दिन  से  ज्यादा  नहीं  रखी  जा  जल्दी  खराब  हो  जाती
 गल  जाती  हैं  ।

 दूसरा  प्रश्न  हमारे  साभने  यह  उठता  है  कि  जब  उपभोक्ता  इतनी  म  हगाई  में  चीजें
 खरीदता  है  त्तो  उनकी  लौबी  स्ट्रांग  क्यों  नहीं  होनी  यह्‌  प्रश्न उठना  स्वाभाविक  भी  है  ।

 दूसरी  और  हमारे  सामने  समस्या  यह  है  कि  यदि  कन्ज्यूमर  की  लौबी  को  स्ट्रांग  किया
 गया  तो  वह  स्थिति  भी  हितकर  नहीं  अच्छी  नहीं  होगी  और  उस  हालत  में  संघर्य  पंदा  हो
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 सकता  है  जो  आगे  चल  कर  हिंसा  का  रूप  घारण  कर  सकता  इसलिए  कीमतों  पर  नियंत्रण
 करने  के  लिए  बहुत  सोच-समझ  कर  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  हमें  देखना  होगा  कि

 वैजिटेब्लस  के  दामों  में  जो  अप्रत्याशित  वृद्धि  हुई  है  उतके  पीछे  इनकी  प्रोडक्शन  कम  होने  का
 कारण  तो  नहीं  यदि  इनकी  प्रोडक्शन  कम  हुई  है  तो  उसकों  बढ़ाने  की  अवश्यकना  है  ।
 क्शन  बढ़ा  कर  हम  इनकी  कीमतों  पर*“नियन्त्रग  कर  सकते  हैं  ।  बजट  के  कौमतों  में  जो
 सबसे  ज्यादा  वृद्धि  हुई

 कीमतों  में  सब  से  ज्यादा  वृद्धि  बजट  के  बाद  बेट्रोल  को  कीमते  बढ़ने  स ेऔर  डीजल  की

 वीमते  बढ़ने  फटिलाइजस  की  कीमते  बढ़ने  पेस्टीस।इड्स  की  कोमते  बढ़ते  और

 ल्चर  प्रोडक्शन  की  कीमतेਂ  बढ़ने  से  हुई  जब  एग्रीकल्चर  प्रोड्यूज  की  कीमतें  बढ़ती  हैं  तो

 दूसरी  चीजों  की  कीमते  भी  बढनी  शुरू  हो  जाती  यही  इस  वक्‍त  स्थिति  एग्रीकल्चरं  की

 कीमतेਂ  तो  दूसरी  सभी  चीजों  की  कीमतेਂ  बढ़नी  शुरू  हो  गयी  दूसरी  तरफ  जो  कीमत

 किसानों  को  मिलनी  चाहिए  वे  कीमते  भी  किसानों  को  मिलती  नहीं  इसलिए  सबसे
 श्वक  और  जरुरी  है  कि  इस  देश  में  कीमत  बढ़ने  से  इसके  लिए  सबसे  ज्यादा  जरूरी
 चीज  आयल  और  गंस  के  प्रोडक्शन  की  है  ।

 हमारे  देश  में  सबसे  ज्यादा  प्रोडक्शत  आयल  और  गंस  का  होना  इसके  लिए
 सबसे  ज्यादा  एक्सप्लोरेशन  और  सर्वे  करना  चाहिए  भीौर  सारी  शक्ति  लगा  कर  हम  यह  कोशिश
 करें  कि  सातवीं  योजना  में  पेट्रोल  के  बारे  में  गंस  के  बारे  में  हम  आत्म  निर्भ  *  हो  जाए  ।  जब

 हम  इन  चीजों  में  आत्म  निर्भरता  की  कोशिश  करते  हैं  तब  जा  कंर  कीमतों  पर  नियम्भरण  हो
 सकता  है  अन्यया  नहीं  ।  क्‍यों  कि  सबसे  बड़ा  कारण  कीमते  बढ़ने  में  पेट्रोल  और  गंस  का  रहा
 इन  दोनों  को  हम  बाहर  से  इम्पोर्ट  करते  इसलिए  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  कि  हमको
 इस  क्षेत्र  में  आत्म  निभर  होना  पड़ेगा  और  इस  मामले  में  हमको  बहुत  सोचना  पड़ेगा  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  इकम  टंवस  न  देने  वालों  और  इ  ड

 लिस्ट्स  के  लिए  जो  पनिश्मेंट  उसको  स्ट्रिन्जेट  बनाना  चाहिए  ।  यद्यपि  हमने  इनकम  टेक्‍्स

 ऐक्ट  में  सजा  के  प्राज्िजंस  किए  हैं  और  सजा  को  रिद्र  जेण्ट  किया  लेकिन  फिर  भी  यह  कम
 आज  तक  किसी  इ डस्ट्रीयलिस्ट  को  जेल  नहीं  हुई  जो  ब्लैक  मारकिटियर्स  जो  होडंस

 उनके  खिलाफ  जिहाद  बोलने  की  आपश्यकता  है  और  उनके  खिलाफ  बहुत  ही  सख्त  कदम
 उठाने  की  आवश्यकता  राज्य  सरकारे  इसके  सम्बन्ध  में  सख्त  कदम  उठाएं  तब  जाकर  इस
 पर  कुछ  रोक  लग  सकती  है  ।

 जो  बेनामी  ट्राजेक्शन  होते  स्पेकुलेटिव  द्रांजैक्सन्स  चलते  उनके  बर्गेश्ट  हमने  कोई
 स्टिप्स  नहीं  उठाए  ये  स्पेकुलेटिंव  fea  ड्स  चजते  ये  ही  असली  कीमतों  वृद्धि  के  लिए
 जम्मेदार  होते  हैं  ।  शेवर्स  की  सेल  गरचेज  की  कीमते  बढ़  गई  हैं  और  बहुत  ज्यादा  पैसा  शेथर्स
 में  लग  रहा  है  ।  एक  तो  ब्ले+मा।किटिंग  का  पैसा  और  बेनामी  इकिवटी  शेयर्स  का  पंसा  तो
 इसके  भी  सोचने  को  आवश्यकता  ये  जो  शेव्र्स  की  सेल  परचेज  हो  रही  इसके  ,
 संबन्ध  में  ठोस  कदभ  उठा  कर  के  इसको  सख्ती  से  रोकना  चाहिए  ।
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 कीमतों  में  वृद्धि  क ेलिए  डेफिसिट  फानेंसिंग  भी  उसी  तरह  जिम्म्रेदार  हैं  जिस  तरह  से
 अन्य  फंक्ट्स  जिम्मेदार  इसलिए  यह  डेफिसिट  फायनेंसिंग  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इसके  लिए
 हमें  ठोस  कदम  उठाने  चाहिए  और  यह  डेफिसिट  फायनेंस  न  इसके  लिए  हमें  पूरी  कोशिश
 करनी  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  उपष्यक्ष  मैं  अपने  भाषण  को  शमाध्ति  की  ओर  ले  जाते

 _  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  स्ट्रांग  स्टेप्स  उठाने  की  सख्त
 जरूरत  क्‍योंकि  ये  बढ़ती  हुई  कीमते  सारी  जनता  को  प्रभावित  करती  ढेश  के  सारे
 किसानों  को  प्रभावित  करती  हैं  और  इसमें  गरीबों  का  जीवन  मुश्किल  हो  जाता  इसलिए
 इस  सम्बन्ध  में  ठोस  कदम  उठाने  की  तुरन्त  आवश्यकता  है  ।

 थी  आनन्द  गजपति  राजू  :  अध्यक्ष  मैं  हाल  ही  में  मूल्यों  में  हो  रही
 उत्तरोत्तर  वृद्धि  और  सरकार  द्वारा  इत्  स्थिति  को  न  रोक  पाने  संबंधी  कुछ  तथ्यों  का  विश्तेषण
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मैं  वित्त  संबंधी  भांकड़ों  संस्थागत  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  तथ्यों
 का  भी  विश्लेषण  करना  चाहू  और  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  पर  भी  अपने  विचार
 प्रकट  करना  चाहूंगा  ।  कुछ  माह  यूवे  पेश  किए  गए  बजट  में  निश्चय  ही  कुछ  परिवर्तन  किए  गए

 लेकिन  ये  परिवतंन  केवल  सच  ही  थे  .  क्योंकि  अब  हमारे  सामने  3.872  करोड़  रुपए  की

 अभूतपूर्व  अनुपूरक  मांगें  लाई  गई  अगले  वर्ष  के  अन्त  तक  निश्चित  रूप  से  यह  राशि  6  या

 7  करोड़  रुपए  हो  जाएगी  जिसका  अर्थ  मुद्रा  सप्लाई  में  पर्याप्त  वृद्धि  इस  अर्थ  व्यवस्था  में  घाटा
 तथा  अथंव्यवस्था  में  और  वृद्धि  स्फीति  इसके  अतिरिक्त  गेर  योजना  खचं  पर  भी  सावधानी

 पूर्व  क  ध्यान  देना  टोगा  जोकि  इस  समय  2516  करोड़  रुपय  है  जोकि  काफी  बड़ी  राशि  है  ।  इसके
 अलावा  चिन्ता  की  बात  यह  है  कि  ऋज  के  अनु  मानों  के  अनुसार  3282  करोड़  रुपए  का  घाटा

 ऐसा  है  जो  प्रा  नहीं  होगा  ।  इतता  अधिक  न  पूरा  किया  गया  घाटे  से  और  समिति  मात्रा  में

 वस्तुओं  और  धन  की  अधिक  मात्रा  से  निश्चय  ही  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होगी  ।  मूल्यो-वृद्धि  की
 वजय  से  शायद  लेकिन  अमरीकी  देशों  की  यहां  भी  एक  वर्ष  में  मुद्रा  स्फीति  दो  अ कों  में

 पहुंच  जाएगी  ।  इस  स्थिति  पर  हमें  चिन्ता  करनी  चाहिए  और  इसे  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने

 चाहिए  ।  लेकिन  इससे  भी  दुःख  की  बात  यह  है  कि  भविष्य  में  आधारभूत  ढांचे  की  शायद
 देखी  की  जाएगी  ।  सातवीं  पचरर्षीय  योजना  में  तेल  के  लिए  परि  व्यय  में  कमी  की  गई  इसे  16,000
 करोड़  रुपए  से  कम  करके  10,800  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  ।  बिजली  के  लिए  परिव्यय  की

 67,500  करोड़  से  कम  करके  35,000  करोड़  रुपए  कर  दिया  है  ;  इस्पात  के  लिए  परिव्यय

 [4,000  करोड़  रुपए  से  कम  करके  8,000  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  संचार  के  लिए
 परिव्यय  12,800  करोड़  रुपए  से  कम  करके  64,00  करोड़  कर  दिया  गया  है  ;  इसी  प्रकार
 रेलबे  को  उसकी  अःव  श्यकताओं  से  काफी  कम  राशि  दिए  जाने  की  सभ्भाना  है  जब  आप
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरे  होने  वाली  परियोजनाओं  की  संख्या  को  इस  दृष्टि  से

 देंखे  कि  अधिक  पंसे  से  कम  वस्तुएं  खरीदी  जा  सकेंगी  तो  निश्चय  ही  मुद्रा  स्फीति  का  विश्लेषन

 करने  पर  तो  पायेंगे  कि  इस  मुद्रा  स्थिति  कः  मुकाबला  करना  ही  होगा  |  इसके  मुल्य
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 वृद्धि  में  अन्य  चिन्ताजनक  प्रवृत्ति  अथ  व्यवस्था  में  बहुत  कम  खपत  का  होना  है  बहुत  सारे  लोगों
 की  क्रय  शक्ति  ही  नहीं  है  कि  अर्थ  व्यवस्था  में  भाग  ले

 भ०  प०

 मभतः  वे  महसूस  करेंगे  कि  मूल्य  वृद्धि  बहुत  अधिक  और  सुझाव  के  तौर  पर  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  साव॑  जनिक  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  है  भऔौर  इसके  अ  तगेत  अधिक

 वस्तुएं  लाई  जानी  चाहिए  ओर  ज्यादा  मात्रा  में  दी  जानी  चाहिए  और  इसमें  ज्यादा  उपभोक्ता

 वस्तुओं  को  सम्मानित  किया  जाए  जिनकी  गरीब  व्यक्ति  के  बजट  में  प्रमुख॒ता  होती  है  क्योंकि

 वद्धि  के  बारे  में  बात  करना  आसान  है  लेकिन  जब  यह  महसूस  किया  जात  है  कि  किसी  व्यक्ति
 की  स्थिति  और  दयनीय  न  हो  तभी  इसका  कोई  लाभ  होता

 भूल्य  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेवार  अन्तर्राष्ट्रीय  कारणों  की  अनदेखी  न  करते  हुए  हम
 आंतरिक  कारणों  को  पूरा  दोष  नहीं  देता  चाहते  ।  निर्यात  में  व्यापार  में  बढ़ती  हुई  बाघाएं
 जो  अल्प  विकसित  देशों  या  हमारे  जैसे  विकासशील  देशों  को  विकसित  देशों  द्वारा  कोई
 हन  न  देना  के  कारण  भी  ऐसी  स्थिति  पैदा  होती  है  ।  भूल्यों  वृद्धि  में  इनका  भी  योगदान
 लेकिन  महत्वपूर्ण  यह  है  कि  सरकार  एक  उहं  श्य  निर्धारित  बजट  में  सतही  परिवतंनों  से
 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  पहले  सरकार  आश्रय-मूल्यों  और  प्रश/सनिक  मूल्यों  में  तालमेल  बैठाने  में
 रुवि  रखती  थी  ताकि  मूल्यों  में  कमी  लाई  जा  सके  जहां  ऊहीं  आवश्यक  हो  राजसहायता  दी  जाए
 और  यह  भी  सुनिश्वित  बनाया  जा  सके  कि  मुल्य  अ।म  आदमी  की  पहुंच  के  भीतर  हो  ।  अतः

 seu
 उद्दे श्य  निर्धारित  करने  की  तत्काल  आधश्यकता  है  |  मांग  अधिक  सामान  तैयार  करने  और
 निकतम  उद्योगों  में  निवेश  करने  से  मूल्यों  मे ंकमी  नहीं  आएगी  ।  इसके  साथ  ही  उपभोक्ताओं
 वाले  उद्योग  में  निविश  करना  चाहिए  ताकि  उन  वस्तुओं  को  आम  व्यक्ति  इस्तेमाल  कर  सके  और
 लोकतांत्रिक  समाजवाद  के  प्रति  आस्था  ही  हमें  मूल्य  वृद्धि  क ेभार  से  मुक्तकरा  सकते  हैँ

 सरकार  को  सुझाष  देना  चाहूंगा  कि  सरकार  को  सावंजनिक  घितरण  प्रण/ली  की  जांच  कर
 इसे  और  मजबूत  बनना  चाहिए  ।

 अतः  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  मेरे  द्वारा  दिए  गए
 सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 .
 शो  सदन  पांडे  उपध्यक्ष  यह  इस  समय  चर्चा  चल  रही  इसके

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  दामों  की  वृद्धि  लगातार  होते  रहने  के  कारण
 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  सररे  देश  में  उत्पन्न  हो  रही  है  कि  हम  यहां  से  कहते  आंकड़े  हमें
 इस  प्रकार  के  जाते  हैं  कि  हम  कद  ते  हैं  कि  महंगाई  नहीं  बढ़  रही  है  लेकिन  जब  ख  री  ददार॑
 के  लिए  जाता  है  तो  उप्तके  पकेट  से  जब  दम  विकलते  हैं  तो  वह  कद्ता  है  कि  इसको  सही  माने
 या  जो  हमारी  पाकेट  से  निकल  रहा  है  उस  को  सही  मानें  ?  ऐसी  सूरत  में  यह  एक  अत्यन्त
 आवश्यक  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  जिस  पर  समूचे  सदन  को  ओर  सरकार  को  इस  महंगाई  के
 में  अत्यन्त  कठोर  कदम  उठाने  के  लिए  निश्चय  करना  पड़ ेगा  ।  यदि  ऐसा  नहीं!हुआ  तो  हमारी

 अंथ-व्यवस्था  को  ये  ब्लेक  मार्कटियर्स  उलट  देंगे  और  देश  एक  ऐंपी  अव्यव  स्था  का  शिकार
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 को  जाएगा  जो  हमारे  संभाले  नहीं  संभलेमी  ।  मैं  निवेदन  करू गा  कि  इस  प्रकार  महंगाई
 के

 आंकड़ों  के  जंगल  में  अगर  हम  फसे  रहे  और  हमने  वास्तविकता  में  इसका  मुकाविला  नहीं
 किया  तो  हम  जनता  के  सामने  जब  पांच  वर्षों  क ेबाद  जाएंगे  तब  हमारा  क्‍या  हाल  यहं  तो
 पता  नहीं  लेकिन  इस  वक्‍त  ही  हम  देहातों  में  जाए  तो  हम  क्या  कहेंगे  और  घह  घहां  हम  से

 हर  चीज  के  दार्मों  के  बारे  में  आम  जनता  आम  शिकायत  करती  जब  सदन  में  इस  पर

 बहस  करते  हैं  तो  इस  प्रकार  की  फिकरेवाजी  हम  लोगों  के  ऊपर  भी  की  जाती  है  ।
 जिस  समय  चीनी  के  दामों  में  बढ़ोत्तरी  की  बात  कही  जाए  या  और  चीजों  के  दामों  में  बढ़ोत्तरी
 की  बात  कही  जाएं  तो  उस  समय  हमें  शगर  लावी  और  टाइक्न्स  का  काज  प्लीड  करने  वाला

 कहा  जाए  इस  प्रकार  की  प्रगति  को  रोका  जाना  चाहिए  |  वजाय  इसਂ  के  कि  दामों  की  बढ़ती
 हुई  प्रगति  के  बारे  में  हम  हठधर्मी  करते  रहें  और  यह  कहें  कि  दाम  नहीं  बढ़  रहे  हैं  ।

 हमारे  लिए  यह  भुनासित्र  होगा  कि  उस  प्रवृति  को  रोकने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाए
 ओऔर  जिख  हद  तक  कम  हैं  उसको  हम  स्वीकार  करें  ।  इस  कमी  की  तरफ  यदि  हम  इस  प्रकार

 से  हठधर्मी  का  रुद  बनाए  रखेंगे  तो  जनता  को  कष्ट  मिलेगा  नहीं  बल्कि  और  बढ़ेयवा  तथा

 कार  की  जो  अथ  है  उसको  ब्लैक-मार्केटीयब्व॑ं  और  होडंस  उलट-पलट  देंगे  । और  इस
 से  जो  हम  इस  देश  को  भागे  ले  जाना  चाहते  हैं  उसके  बजाए  वह  बीसियों  साल  पीछे
 चला  जाएगा  ।

 और  अधिक  न  कहते  हुए  केवल  इतना  ही  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  दार्मों  में  वृद्धि  है
 उस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  जितना  भी  सम्भव  हो  कठोर  से  कठोर  कायंवाही  की  जाए  ।

 ]

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  .  श्रीमान  यह  सही  ही  है  कि  आज  सजा  में  मूल्य

 वृद्धि  की  प्रमुख  समस्या  जिसका  आम  जनता  पर  जल्गातार  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  रहा  है  जोकि
 योजना  निष्फदत  को  कमजोर  कर  है  और  जे  सरकार  की  गतिविधयों  का  सबसे  कमजोर

 क्षेत्र  हे  और  जो  शायद  सरकार  के  गले  में  फास  बनी  हुई  है  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  ।

 भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  को  जिसमें  मुद्रा  स्फीति  भी  शामिल  विश्व  अर्थ  व्यपस्थः  में
 उभरती  प्रव  तिथों  से  नहीं  देखा  जा  सकता  ।  यह  सही  है  कि  पिछले  दशकों  में  भारत  में  मुद्रा
 स्फीति  की  औसतन  दर  काफी  तेजी  से  बढ़  रही  1950  में  दशक  में  वाधिक  वृद्धि  2.6

 1980  के  दशक  में  5.8  1970  दशक  में  7.4  प्रतिशत  और  पिछले  पांच  वर्षों  के

 1-1  प्रतिशत  थी  |  सरकार  इस  बात  से  कुछ  संतोष  प्राप्त  कर  सकती  हैं  विश्व  बेंक

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  समेत  सभी  अ तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  ने देश  की  अर्थव्यवस्था  प्रबंध  और  मुद्रा
 स्फोति  प्रबन्ध  की  सराहना  की  है  उन्होंने  हमारी  सावंजनिक  वितरण  प्रजणालो  और  आवश्यक

 बस्तुओं  के  मामलों  में  दोहुती  मूल्य  नीति  की  सराहना  की  एशिया  और  अफ्रीका  के  कई  देशों
 से  तुलना  करने  पर  हमारी  स्थिति  अच्छी  जक्कि  लेटिन  अमरीका  के  कुछ  देशों  में  तीन  मुद्रा
 अंकों  तक  स्फीति  पहुच  गई

 सरकार  ने  माना  है  कि  इस  वर्ष  रेल-भाड़े  में  व,द्धि  संचालित  मूल्यों  और  बजट  करों  के
 प्रभाव  की  बजह  से  कई  वस्तुओं  के  दामों  में  दृद्धि  होगी  ।  विपक्ष  द्वारा  मात्र  मासिक  मुद्रास्फीति
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 को  [2  द्वारा  गुणा  करके  और  तिमाही  मुद्रास्फिति  को  द्वारा  गुणा  करके  वा्धिक  मुद्रास्फीति
 निकालना  और  फिर  यह  कहना  कि  खुदस्फीति  की  घाधिक  दर  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  गलत  है  ।
 पिछले  12  वर्षों  के  आंकड़े  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  4.20  प्रतिशत  की  मौसमी  वृद्धि  हुई  है
 और  अगर  आपको  अर्थ  व्यपस्था  में  मुद्रा  स्फीति  की  अतरनिधित  दर  का  पता  लगाना  है  तो
 मैं  तिमाही  मुद्रा  स्फीति  की  दर  से  कम  करना  होगा  ।

 पिछले  आठ  वर्षों  के  दौरान  जहां  तक  थोक  मूल्य  सूचकांक  का  संबंध  इसमें  मात
 3-4  प्रतिशत  हो  वृद्धि  हुई  है  जो  कि  सबसे  कम  है  लेकिन  चिन्ता  का  विषय  यह  हैं  कि  आभ
 उपधोक्ता  की  घरेलू  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हो  रही  छह  माह  के  दौरान
 चीनी  के  थोक  भूल्य  सूचकांक  में  377  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ह ैजबकि  फलों  और  सब्जियों  के
 थोक  मूल्यों  सूचकांक  में  34  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  मैं  मध्य-जून  से  मध्य  जुलाई  तक  के
 आंकड़े  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  खाद्य  वस्तुओं  का  अलग-अलग  मूल्य  सूचकांक  318  से  324.5  हो
 गया  ख्राद्यात  का  सूचकांक  254  से  267,  का  251  से  267  दालों  का  433  से  449  हो
 गया  है  ;  जबकि  सब  से  अधिक  वृद्धि  चीनी  में  हुई  जहां  सूचकांक  383  से  423  हो  गया

 हालांकि  थोक  मूल्य  सूचकांक  निय  त्रण  में  रहा  है  पिछले  वर्ष  की  तरह  उपभोक्‍ता  मुल्य
 कांक  में  मात्र  16  प्रतिशत  की  ही  प्धि  हुई  है  ।  लेकिन  पिछले  कुछ  माह  में  राजधानी  दिहली
 में  मह  गाई  में  10  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  है  ।

 श्रीमान  चीनी  को  खपत  और  सप्लाई  20  लाख  आयात  टन  का  अन्तर  है  दस  लाख  टन
 चीनी  का  आयात  किया  जा  रहा  भारतीय  अथ व्यवस्था  में  चीनी  की  खपत  और  सप्लाई
 चक्रीय  परिवर्तन  एक  चिरस्थाई  समस्या  मैं  मनन्‍्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष
 कमी  की  स्थिति  का  पहले  से  पता  क्‍यों  नहीं  लगा  लिया  गया  और  इसके  लिए  अन्तिम  उपाय  क्‍यों

 किए  गए  ?  आप  नई  चीनी  मिलें  क्‍यों  नहीं  लगने  देते  ?  आप  खुले  बाजार  में  बिक्री  के  लिए
 गन्ने  के  लिए  कोटे  में  वृद्धि  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  पहले  यह  65  प्रतिशत  लेवी  के  लिए  और  35
 प्रतिशत  खुली  विक्री  के  लिए  अब  50  प्रतिशत  से  अधिक  घखुली  विक्रो  के  लिए  है
 क्ताओं  तक  आयातित  चीनी  पहु  चा  पाने  में  संचार  तन्त्र  के  संगठन  में  कया  मुश्किल  है  ?  आप
 उपभोक्ताओं  को  सीधे  ही  सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  नियंत्रित  मूल्य  पर  आयातित
 चीनी  उपलब्ध  कराने  के  बजाए  उसकी  निलामी  क्‍यों  कर  रहे  हाल  ही  में  आपने  एक  पत्रकार
 सम्मेलन  में  आरोप  लगा  था  कि  व्यापारी  और  चीनी  उद्योगपति  श्थिति  का  ल/भ  उठाकर

 मुनाफा  कमा  रहे  हैं  |  आपने  उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाही  की  है  ?  क्या  यह  मात्र  खोखली
 कियां  ही  हैं  ?

 खाद्याल  का  30  ,  ल।ख  टन  सुरक्षित  भण्डार  है  जिसमें  इस  मौसम  में  खरीदा  गया  200
 लाख  टन  खाद्यान  भी  सम्मिलित  हैं  फिर  भी  खाद्यान्न  मूल्य  सूचकांक  में  इतनी  वृद्धि  क्‍यों  ?

 भौद्योगिक  परिवहन  आदि  जंसी  औद्योगिक  सामन्ती  की  लागत  में
 पिछले  तीन  महीनों  में  पर्याप्त  व  द्घर  हुई  है  मैं  आंकड़ं  उद्घृत  नहीं  करना

 कांग्रेस  (६)  दल  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  इसकी  मूल्य  नीति  में  स्वतः  सिद्ध
 सिद्वान्त  दिए  गए  हैं  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जाना  ये  हैं  मुद्रर  प्रसार  नियन्त्रण  उत्पादन
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 और  उत्पादकता  में  व्‌द्धि  भायात  के  लिए  ठोस  व्यापारिक  व्यवस्था  साव॑  जनिक  वितरण  प्रणाली

 उपभोक्ता  आन्दोलन  और  खोरों  और  काला  बाजारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही
 इस  संद्धान्तिक  ढांचे  और  कायेक्रमों  को  सख्ती  से  लागू  किया  जाना

 अर्थ  व्यवस्था  में  मुद्रा  का सकल  जिसे  अर्थ  शारत्री  कहते  हैं
 ब्ष  17  प्रतिशत  बढ़  जाता  उत्पादन  में  आने  वाली  सभी  बाधाओं  को  दूर  किया  जाना

 च!हिए  ताकि  अधिकतम  उत्पादन  किया  जा  सके  ।

 मैं  संकल्प  के  प्रस्तावक  का  ध्यान  संगठित  कमंचारियों  के  प्रति  इस  सरकार  के

 कोण  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  1980  मैं  सरकार  में  न्यूनतम  वेतन  पाने  वाले
 चारियों  का  वेतन  333  रुपए  प्रतिमाह  था  जो  कि  अब  600  रुपए  है  ।  यह  अस्सी  प्रतिशत  की

 व  द्ध  है  ।  साव॑  जनिक  क्षेत्र  का  वेतन  बिल  जो  1972  में  5000.  करोड़  रुपए  था  1982  में

 बढ़कर  22,000  करोड़  रुपए  हो  गया  है  जो  चार  गुणा  से  अधिक  ब  दध  है  मैं  इस  पर  जोर
 देकर  कहता  हूं  कि  वद्धि  उत्पादन  या  उत्पादकता  में  हुई  व.द्घि  के  भनृपात  में  नहीं

 यह  मुद्रास्फीतिकारी  है  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  क ेआकलन  मूल्य  को  साधधानी  प्वेक  नियन्त्रित  करना  बुनियादी

 सुधिधाओं  के  चार  अधयवों  बिजली  और  रेलवे  में  मूल्य  वृद्धि  में  परस्पर  होड़
 लगी  मेरे  विचार  में  कोयला  विभाग  ने  अभी  और  वृद्ध  की  मांग  की  है  सार्वजनिक  क्षेत्र
 की  वस्तुओं  और  सेधाओं  का  प्रभावी  ढ़ंग  से  मूल्य  नियन्त्रण  आवश्यक  निसन्देह  मूल्य
 रण  अपरिहायें  है  क्योंकि  अन्यथा  निजी  क्षेत्र  के  पक्ष  में  माथिक  सहायता  का  अंश  नहित  रहता

 है  भौर  निजी  क्षेत्र  सस्ते  आदान  के  बावजूद  म्रृढयय  कम  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  और  इससे

 राष्ट्र  पर  अनाधश्यक  बोझ  रहता  सावंजानिक  क्षेत्र  के  मूल्य-निर्धारण  उसकी  अकुशलता
 और  क्षमता  उपयोग  की  असमर्थंता  और  ध्यान  देना  आवश्यक

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  मुद्रा  स्फिति  से  लड़ने  का  तथा  परजीबी

 लियों  जो  जनता  को  नियन्त्रित  मूल्णों  पर  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  में  बाधक

 बीच  से  हटाने  के  हमारे  प्रयासों  का  सावंजनिक  कारगर  हथियार  हम  प्रति  चार

 सौ  से  पांच  सौ  परिवारों  के  पीछे  उचित  मूल्य  की  एक  छुदरा  दुकान  खोलने  के  लिए  बचनबद्घ

 हैं  इस  समय  दो  लाख  उचित  मूल्य  की  दुकानें  हैं  और  हमें  दो  लाख  और  दुकानों  की

 भावश्यकता  है  परन्तु  हमारे  देश  के  अधिकांश  भाग  में  औौर  दूर  दराज के  क्षत्रों  में  वास्तथ  में
 इस  समय  कोई  उचित  मूल्य  की  दुकान  नहीं  है  सिबाय  फेरल  को  छोड़कर  जो  इस  क्षेत्र  में
 भादर्श  उपस्थित  कर  रह  हमें  दृढ़  राजनीतिक  संकल्प  और  प्रशासनीय  कुशलता  से
 जनिक  घितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अधिकाधिक  आधपश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  कर  दो  और

 दोहरी  मूल्य  नीति  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  व्यापक्र  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  उच्चतम
 मिकता  देनी  होगी  ।

 थोक  व्यापार  को  विनियमित  करना  होगा  ।  यदि  हम  थोक  व्यापार  को  अपने

 नूकूल  ढंग  से  नहीं  चला  सकते  हैं  तो  हमें  राज्य  द्वारा  वस्तुओं  का  व्यापार  करने  में  नहीं
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 किचाना  उपस्त  आशय  को  सरकार  की  घोषणा  का  ही  मुल्य  स्थिति  पर  अच्छा  प्रभाष

 पड़े  गा  ।

 हम  उपभोक्‍ता  आन्दोलन  की  ईात  करते  रहते  हैं  परन्तु  हमने  अब  तक  एक  भौ  आरम्भ

 नहीं  किया  है  महोदय  कृषि  का  जहां  तक  संबंध  है  कृषकों  ने  हितों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  कृषि

 मूल्य  और  लागत  पंबंधी  एक  आयोग  है  ।  उद्योग  के  लिए  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरों  हैं  ।

 बरन्तु  देश  में  थोक  और  खुदरा  व्यापारियों  की  मतिधिधियों  और  उनके  जागत  और
 कता  का  ध्यान  रखने  के  लिए  कोई  अभिकरण  नहीं  है  ।  मैं  इस  उद्देश्य  हेतु  एक  उच्च  स्तसैय
 निकाय  की  स्थापना  का  सुझाव  देता  महोदय  मुझें  ज्ञात  है  कि  अब  घित्त  मंत्रालय  मूल्यों  वर
 निमाह  रख  रही  है  परन्तु  देश  को  और  आर्थिक  बाश्पस्त  करणले  के  लिए  पर  स्पर  विरोधी  ह्वितों  में
 सामंजस्य  लाने  लिए  देश  की  आम  जनतः  की  रक्षा  करने  के  लिए  मैं  स्वयं  प्रधान  मंत्री
 की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चाधििकार  प्राप्त  मूल्य  प्रबन्ध  बोर्ड  स्थापित  करने  का  सुझाव  देता

 महोदय  मुद्रा  स्फीति  नियन्त्रण  वित्तीय  केद्रीय  मूत्य  निर्धारण  और  वास्तपिक  नियन्त्रण  मांग
 भौर  पति  के  प्रभावी  प्रबन्ध  के  फलस्वरूप  होता  कुशल  अथंव्यवस्था  हेतु  इच  उपायों  का
 सन्तलित  ढुंग  से  इस्तेमाल  करना  होगा  |  पिछले  तीन  महीनों  में  हुई  भारी  मूल्य  वृद्धि  को

 अरकार  को  एक  गम्भीर  खतरनाक  संकेत  समझना  चाहिए  यद्यपि  इसमें  अनावश्यक  चिन्ता  करने

 को  ज़रूरत  नहीं  है  ।

 अतीत  में  हम  कई  बार  इस  मोर्चे  पर  सफल  हुए  उदाहरण  के  लिए  अगस्त  १4  में

 जब  मुद्रास्फीती  सर्वाधिक  .  $  प्रतिशत  तक  पहुंच  गयी  भी  तब  हमने  मुद्रास्फीति  विरोधी  कड़े
 क्षपायों  द्वारा  से  से  इस aq  के  बीच  मूल्य  में  स्थिरता  ला  दी  महोदय  सतर्क  और  प्रबुद्
 मूल्यों  नियन्त्रण  से  हम  इस  वर्ष  मुद्राश्फिति  7  प्रतिशत  से  नीचे  में  सफ्ल  यह
 कार  के  आय्िक  मंत्रलयों  का  आपश्य  कत्त व्य  है  कि  वे  इसे  प्राप्त  हमारे  महान  नेता  श्री

 राजीब्  ग्रांधी  के  नेतृत्व  में  हमारे  राष्ट्र-नि्मॉण  के  जो  नए  काय॑  हैं  उनको  कायम  रखने  और

 प्रोत्साहन  देने  तथा  सामाजिक  न्याय  के  साथ  इस  देश  में  तीब्र  आथिक  विकास  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  बह  एक  जहूरी  शर्तें  है  धन्यवाद  ।

 *शी  जायनल  अवेदिन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  हम  एक  ऐसे  अत्यन्त  गम्भीर

 ब्रियय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जो  करोड़ों  लोगों  के  जीवन  को  तवाह  कर  रहा

 महोदय  मुद्रास्फीति  और  मंहगाई  भारतीय  आधिक  नीति  की  दो  स्थायी  विशेषताएं
 प्रकषि  ग्राननीय  मंत्री  महोदय  आंकड़ों  द्वारा  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  मुद्रा
 स्फीति  में  कमी  आई  हैं  परन्तु  उपभोक्ता  जनता  का  अनुभध  कुछ  और  ही  है  ।

 महोंदम  यह  मुद्रास्फ्रीति  और  मंहगाई  क्‍यों  ?  मेरे  पूर्व  वकताओं  ने  इस  पर  विस्तार  से
 प्रकाश  ढ़ाला  मुख्य  कारण  हैं  घाटे  का  बजट  प्रति  वर्ष  नए  और  सदा  बढ़ते  रहने  वाले
 अप्रत्यक्ष  जीवन  की  दुनिक  आवश्यकता  की  वस्तुओं  पर  कर

 दूसरी  ओर  घनी  लोगों  को  प्रत्यक्ष  करों  स ेबचने  के  अवसर  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।

 लक  ४्एएएल्‍ल्‍न्‍नननशशनशणनना
 *बगला  में  दिए  गए  भाधण  के  अग्न  जी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 मुद्रास्फीति  और  मंडगाई  का  मुख्य  कारण  सरकार  की  नोदि  क्‍या  अप  घिश्व  में  ऐसा  एक
 भी  देश  बता  सकते  हैं  जितयें  पं  जीव  दी  और  जमींदारी  प्रथा  प्रचलित  हो  और  मंहगाई  न  हो  ?

 हमारे  देश  में  भी  पं  जीवादी  प्रणाली  के  अपरिहाशं  परिणामों  के  कारण  मूल्य  बढ़  रहे
 मंहंगाई  को  रोकने  के  लिए  कुछ  उपाय  करना  बहुत  जरूरी  है  परन्तु  मुझे  आशंका  है  कि  क्या
 सरकार  ये  कदम  उठा

 मुद्रास्फीति  और  मंहगाई  को  रोकने  के  लिए  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि
 कालाघन  समाप्त  किया  जाए  ।  अप्रत्यक्ष  कर  भी  नहीं  लगाए  जाने  प्रत्यक्ष  करों  की

 चोरी  रोकने  क ेलिए  यह  आवश्यक  परन्तु  हम  जानते  कि  इन  कदमों  उठाने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  के  समक्ष  कुछ  व्याबहारिक  कठिनाइयां  मंहगाई  प्रतिवर्ष  बढ़  रही
 है  और  हम  इस  पर  सभा  में  रस्मी  तोर  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  जी  कहा  हैं  कि  पिछते  वर्षोंकी  टुतनों  में  इस  वर्ष  मुद्रा-स्फीति
 की  दर  कम  रही  है  इस  संदर्भ  में  मैं  एक  बात  कहता  चाहता  हू  कि  एक  शक्तिशाली

 स्वास्थ्य  व्यक्ति  एक  ऐसा  प्रहार  सह  सकता  है  जो  कि  रूरण  अथवा  ग  रणासन्न

 व्यक्ति  के  लिए  सहना  असम्मव  है  ।  हमार  देश  के  करोड़ों  लोगों  की  क्रय  शक्ति  नहीं  रही
 है  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  लिए  मंहगाई  में  थोड़ी  सी  दृद्धि  जो  पहले  ही  अपनी  क्रय  शक्ति  गधा

 चुका  है  उसकी  क्षमता  से  परे  है  और  एक  घातक  प्रहार  की  भांति  है  गरीबी  सेवा  से  नीचे

 रहने  वाले  करोड़ों  लोगों  के  भूखों  मरने  की  नौवत  आ  गई  है  ।

 परन्तु  माननीय  मंत्री  महोदय  कहते  है  कि  धह  मंहग।ई  को  रोकने  में  सफल  रहे
 सरफार  को  इससे  आत्म  सन्तोष  हो  सकता  है  परन्तु  हमें  उन  लोगों  का  ध्यान  है  जो

 सन्‍न  मंहगाई  को  रोकने  हेतु  इसमें  कुले  धत  की  समप्ति  अप्रत्यक्ष  करों  की  समाप्ति
 जैसे  दीघंकालीन  उपाय  करने  होंगे  परन्तु  इसके  साथ-साथ  हमें  दंनिक  आवश्यकता  की  वस्तुए
 सस्ती  और  उचित  मुल्य  की  दुकानों  से  जनता  को  उपलब्ध  करनी  होंगी  हम  एक  लम्बे  समय
 से  यह  मांग  कर  रहे  हैं  हि  ९:  गैर  को  देनिक  आवश्यकता  को  14  णरूरी  वस्तुओं  को

 व्यापार  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  ये  वस्तुएं  देश  में  सभी  लोगों  को  उचित  मूल्यों
 की  दुकानों  के  माध्यम  से  एक  समान  निर्धारित  मूल्यों  पर  उरलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 मंहगाई  इतनी  तीन  गति  से  बढ़  रही  है  कि  लोग  न  केंघल  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 सकते  जा  रहे  हैं  अपितु  वे  इतने  नीचे  पहुंच  गए  हैं  कि  उनको  बचने  के  लिए  इसे  सर्वोच्च

 मिकता  देनी  होगी  ।  उन्हें  बचाने  का  यही  बुनियानी  कदम  आज  लोग  बिल्कुल  मसहाय

 अनुभव  कर  रहे

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्रो  इसकी  जिस्मेव।री  भी  लेने  को  तंयार  हैं
 या  नहीं  ।  यह  सच  है  कि  इत  चौदह  वस्तुओं  को  जनता  को  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराने

 हेतु  और  इनका  व्यापार  स्वयं  करने  सरकार  को  बहुत  बडी  आथिक  सहायता  श्रदान
 करनी  होगी  ।  परस्तु  विश्व  के  कई  प्‌जी  वादी  देश  कि  तपान  कित्षानों  से  850  रुपये

 प्रति  क्विटल  की  दर  से  चावल  खरीदता  है  और  जनता  को  की  दुकानों  के  माध्यम  से
 650  रुपयें  प्रति  विक्‍्टल  के  हिंसाब  से  उपलब्ध  कराता  इस  प्रकार  वह  प्रति  विकक्‍्टल
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 200  रुपये  की  आधिक  सहायता  प्रदान  दरता  है  ।  भारत  में  हम  देखते  हैं  एक  ओर  तो  कीमत

 बढ़  रही  हैं  और  दूसरी  ओर  गांवों  के  निर्धन  किसानों  को  अपने  उत्पादक  क्रा  उचित  और
 लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  इससे  स्थिभि  और  भी  बहतर  हो  रही  मैं  पुनः  मंत्री

 महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  खाद्यान्न  और  साबुन  और  कपह
 भादि  के  जेसी  आवश्यक  वस्तुओं  देश  में  सभी  लोगों  को  सस्ते  और  विर्धारित  मूल्य  पर
 उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 यदि  काला  जमाखोरों  और  मुनाफाखोरों  के  घिरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की
 जाती  है  तो  मंहगाई  को  रोका  जा  सकता  है  अन्यथा  हम  कुछ  समय  बाद  फिर  इसी  समस्या
 पर  चर्चा  कर  रहे  होंगे  ।

 सरकार  आंकड़ों  के  माध्यम  से  अपना  बचाव  करेगी  और  कहेगी  कि  मूल्य  वृद्धि
 इतनी  चिन्ता  जनक  नहीं  है  ।

 मंहगाई  को  रोकने  के  लिए  मेरे  द्वारा  उल्लिखित  दीघे  कालीन  और  तात्कालिक
 दोनों  उपाय  शीघ्र  ही  लागू  किए  जाने  चाहिए  इन्हों  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता
 हूं  ।

 श्री  सलोम  आई  शरबानी  :  उपाध्यक्ष  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य  में  हुई
 वृद्धि  के  प्रति  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  करते  हुए  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  हालात  ऐसे  भी

 होते  हैं  जो  नियन्त्रण  से  बाहर  होते  उदाहरण  के  लिए  पेट्रोल  की  कीमतों  में  बृद्धि  जैसा  कि  मेरे
 मित्र  न ेपहले  कहा  था  कि  पिछले  वर्ष  सरकार  ने  कच्चे  तेल  की  जितनी  मात्रा  आयात  की  थी
 उतनी  ही  मात्रा  में  इसका  आयात  करने  के  लिए  सरकार  को  1000  करोड़  रुपये  अधिक  खर्च
 करने

 अब  मैं  एक  ऐसी  वर्तु  का  नाम  लेता  हूं  जिसके  मुल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  और

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  संबंध  में  अपनी  चिन्ता  भी  व्यक्त  की  है--कि  यह  वस्तु  है  चीनी
 भारत  गन्ने  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  देश  है  परन्तु  चीनी  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  देश  नहीं
 है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  यद्यपि  हमारे  यहां  गन्ने  का  सावंधिक  उत्पादन  होता  है  परन्तु
 बच्छे  मौसम  में  केवल  चालीस  प्रतिशत  और  कमी  घाले  मौसम  में  केघल  तीस  प्रतिशत  गन्ना
 चीनी  कारखानों  में  पहुचाता  है  इसका  कारण  यह  है  कि  धांडसारी  और  गुड़  निर्माता  गस्‍्ने
 का  तत्काल  भुगतान  कर  देते  हैं  और  इसलिए  किसान  उन्हें  कभी-कभी  तो  चोनी
 खानों  द्वारा  दी  जाने  वाली  कोमतों  से  40-50  प्रतिशत  कम  दाम  पर  भी  गर्ना  देने  के  लिए
 त्तेयार  रहता

 यदि  सरकार  गन्ना  नीति  की  पुनरीक्षा  करें  और  केन्द्र  द्वारा  सुझाए  गए  मूल्यों  चले
 तो  कम्पनियां  कीमतें  देने  की  बेहतर  स्थिति  में  होंगी  ओर  किसान  भी  खुश  होंगे  और  किसान
 क्योंकि  वे  अपना  60  या  70  या  80  प्रतिशत  गन्‍ना  चीती  कारखानों  को  बेच  सक  गे  ।

 यह  दीघंकालिक  नीति  मैं  सरकार  से  सम्पूर्ण  बनना  नीति  कर  पर  विचार
 करने  की  अनुरोध  करता  हू  ।

 जहां  तक  तत्काल  हल  का  संबंध  जैसा  कि  प्रो०  दण्डवते  ने  कहा  है  कि  आयातित
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 चीनी  जो  यहां  2.50  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  पहुंचती  है  7  से  8  रुपये  प्रति  किलो  के

 हिसाब  बेची  जा  रही  यदि  इसी  चीनी  को  लेबी  चीमी  की  कुछ  को  खुली  चीमी  के  रूप  में
 बेचा  जाए  तो  खुली  चीनी  की  पूर्ति  में  सुधार  इसके  साथ  ही  ब्ुली  चीनी  के  मुल्यों  में
 कमी  आएगी  और  खुली  चीनी  के  रूप  में  लेवी  चीनी  बेचे  जाने  के  कारण  जो  धाटो
 उसे  आयातित  चीनी  के  द्वारा  पूरा  किया  जा  सरकार  को  फिर  भी  लाभ  भेजे

 ही  थोढ़ा  कम  हो  ।

 चुकि  मैं  सभा  में  पहली  बार  बोला  इसलिए  मुझे  सुतने  के  लिए  में  सभा  सदस्यों
 का  घन्यवाद  करता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  ज्वलंत  समस्या  उठाई  है  ।

 ]
 प्रो०  श्ोमती  निर्मेला  कुमारों  ६क्‍्तावत  :  माननी  उपाध्यज्न  में

 आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहुंगी  कि  1985-86  के  बजट  के  बाद
 निश्चित  तौर  पर  मूल्यों  में  काफी  अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  हम  एक  गृहिणी  के  बारे  में  सोचें  तो
 उन  सब  वस्तुओं-गेस  से  ले  दूध  शक्कर  तक  जिनका  कि  वह  स्पर्श  करती  है  सब  में  मूल्य
 वृद्धि  दिखाई  देती  अज  हर  चीज  के  भाव  बढ़  हुए  एक  गरीब  आदमी  का  दाल-भात  तक
 खाना  मुश्किल  हो  गया  है  और  मध्यवर्गीय  परिवार  की  स्थिति  तो  बहुत  ही  शोचनीय

 यह  सही  है  कि  एक  विकासशील  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  मुद्राफीति  एक  आपश्यक  चीज॑
 होती  है  और  यह  होगी  ही  ।  किन्तु  हम  केवल  यद्दी  मान  कर  बंठ  जाएं  और  मुदास्फीति  को  रोकने
 के  लिए  विशेष  प्रकार  के  कदम  नहीं  उठाए  तो  यह  हमारे  देश  के  लोगों  के  लिए  बहुत  शोचनीय
 बात्त  होगी  क्योंकि  हमें  जनहित  के  श्रूलावा  अपनी  योजनाओं  के  लिए  भो  अपनी  अभंव्यवस्था
 को  संतुलित  बनाग्रे  रखता  मुद्रस्फीन  पर  नियंत्रण  रखना  हमारे  लिए  बहुत  ही
 जं।वश्यक  है  ।  अगर  हमारे  यहां  मुद्रासफीति  पर  नियंत्रण  नहीं  हुआ  तो  जो  हम  योजनाएं  बना
 रहे  हैं  और  उत  पर  जो  व्यय  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  वह  सारा  व्यय  बालू  में  एक  महल
 खड़ा  करने  के  समान  उसको  मुद्रास्फीत  का  झोका  बहा  कर  ले  जाएगा  |  इस  पर  ध्यान
 रखना  जरूरी  है  ।

 गरीबी  की  के  नीचे
 जो

 लोग  जीवनयापन  करने  वाले  हैं  उनकी  हालत  तो  बहुत  हाँ
 इवैनीय  है  |  मध्यवर्गीय  परिवार  की  स्थिति  भी  शोचनीय  है  ।  आप  कल्पना  कीजिए  उस  गृहिणौ
 की  जिसके  परिवार  में  केवल  आठ  सौ  रुपये  प्रतिमाह  की  आमदनी  उप्त  में  वह  किस  प्रकार  सें
 अपने  परिवार  का  खर्चा  घहन  करती  होगी  किस  प्रकार  से  उसका  वजट  असंतुलित  हो  गया

 आंपने  बहुत  सारे  आंकड़े  दिये  आपने  जो  भी  आंकड़ें  दिये  हैं  उनके  आधार  पर  हम
 वास्तविकता  पर  नहीं  पहुच  क्योंकि  थोक  मूल्यों  में  मौर  खुंदरा  मूल्यों  में  बहुत॑
 अधिक  अन्तर  होता  आप  थोक  घूल्य  को  बात  करते  थोक  मूल्य  में  यदि  जरा-सी  कमी
 होती  है  तो

 उसका  असर  उपभोक्ता  या  खरीदार  तक  बहुत  कम  पहुंच  पाता  परश्तु  जब
 इसमें  वृद्धि  होती  है  तो  उमका  असर  एकदम  से  होता  अनुपात  से  अधिक  दह्ोता  है  और
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 परिणाम  यह  होता  है  कि  उपभोक्ता  को  चीज  बहुत  ऋधिक  मंहगी  पड़ती  जो  आकड़े  अपके
 द्वारा  प्रस्तुत  किच  गए  हैं  वे  थोक  मूल्यों  के  हैं  और  खुदरा  मूल्यों  मे ंऔर  थोक  मूल्यों  में  मंतर
 होता  हैं  |  खुदरा  मूल्य  बहुत  भिन्‍त  होते  उम  खुदरा  मूल्यों  को  वही  जान  सकता  है  जो  बहां
 जाकर  खरीदता  वहीं  जाकर  उसका  अध्ययन  किया  जा  सकता  भाज  गुहणी  की  जो  स्थिति
 हुई  उसके  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।

 चीनी  के  बारे  में  मैं  निवेट्न  करना  चाहुंगी  कि आप  उसका  आयात  कर  रहे  हैं  परंतु  उसके  भाव
 दिन-प्रतिदिन  बढ़ते  आ  रहे  हैं  और  8-9  रुपए  तक  उसके  भाव  पहुंच  गए  मैं  निवेदन  करनी

 चाहूंगा  मान्यवर  कि  चीनी  उद्योग  अग्रेजों  के  जमाने  से  सरक्षण  पा  रहा  परत  माँग-पत्ति  को
 जो  संतुलन  है  वह  75  सालों  में  क्यों  नहीं  कर  पाया  मुझे  यह  बात  समझ  में  नहीं  भाती  ।  आज
 अंतरराष्ट्रीय  बाजार  में  जो  चीनी  का  भूल्य  उसकी  तुलना  में  हमारे  देश  में  चोनी  का  मूल्य
 बहुत  ज्यादा  है  |  पिछले  महीने  के  कुछ  आंकड़े  आपको  बताना  चाहती

 बंबई  में  चीनी  का  थोक  भूल्य  509  रुपए  प्रति  क्विंटल  था  जबकि  लंदन  में  167  हपए
 प्रति  विधंटल  इतना  अधिक  जो  अ  तर  है  इसकी  मिटाने  का  प्रबंध  कर  ।  मैं  यह  मुझाव  देना

 चाहती  हूं  कि  इस  समय  जो  जाप  130  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  नोनी  खरीद  रही
 उसका  एक  बफर  स्टाक  कायम  करना  चाहिए  ताकि  जब  भी  इस  प्रकार  को  चौनी  की
 आश्यकता  हो  तो  मूल्यों  को  नियंत्रित  किया  जा  सके  ।

 प्ान्यवर  मैं  एक  मिवेदन  और  भी  करना  चाहूंगी  कि  जो  नए  उद्यमी  ओ  चीमी  उधोग
 लेगाने  भाहते  उनको  लाइसेंस  देनें  में  आप  क्‍यों  कंजूसी  करते  को  अपरैटिव
 सेक्डर  में  या  अन्य  जगह  पर  उद्योग  लगाने  दीजिए  ताकि  इस  प्रकार  की  जो  कंडीशन  चीनी
 उश्योग  की  धसकी  व्यवस्था  ठीक  हो  संके  और  भूल्यों  को  सुधारा  जा  सके  हसी  प्रकार  से

 तिलहन  और  दालों  की  जो  व्यवस्था  वह  भी  बहुत  शोचतीय  आज  एक  गृहणी  जथ  बाजार
 में  दाल  खरीदने  के  लिए  जाती  है  तो  10  रुपए  प्रति  किलो  तक  उनको  दाल  मिलही  तुअर
 की  दाल  का  मूल्य  10  रुपए  हो  गया  जाकर  देखिए  ।  इस  प्रकार  स्थिति  की  तो  मैं  निवेदन
 करना  चाहूंगी  कि  इप्त  प्रकार  के  मूल्यों  को  नियंत्रण  में  लाना  होगा  ।  तिलहन  का  आप  आयात
 कर  रहे  हैं  और  दालों  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सबसिडी  और  अच्छा  खाद
 बौज  उपलब्ध  कराना  चाहिए  तभी  जाकर  इसमें  सुधार  कृत्रिम  रूप  से  स्‍्टाक  करके  भो
 व्यापारी  कालाबजारी  करते  हैं  ।  कंज्यूमस  को  ठीक  प्रकार  से  उचित  मूल्यों  पर  चीजें  मिल

 इसके  लिए  जिस  प्रकार  दिल्ली  में  सुपर-ब।जार  की  व्यवस्था  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  अन्य

 शहरों  के  लिए  भी  को  जानी  गांवों  में  जो  नियंत्रित  मूल्य  की  दुकानें  वे  कभी  खुलती
 ही  नहीं  हमने  अपने  क्षेत्र  में  देखा  वहां  पर  इन  दूकानों  से  लोगों  को  कभी  कपढ़ा

 बभे रह  उपलब्ध  नहीं  होता

 इसके  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  काला  घन  जो  पह  इस  समव  बहुत
 अधिक  हो  गया  है  और  अजगर  की  तरह  फंल  रहा  है  ।  उसको  नियंत्रित  करने  के  लिए  विशेष
 प्रकार  के  कदम  अपको  उढाने  होंगे  ।  सुइास्फीति  किसी  भी  देश  को  अर्थ  व्यवस्था  के  लिए
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 शोचनीय  बात  है  इसको  हमें  रोकना  तभी  जाकर  के  हम  अपने  देश  की  अर्थ  व्यवस्था
 को  संतुलित  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  देश  की  जो  योजनाएं  उन  योजनाओं  को  भी  समुचित  तीर
 पर  चलाना  इसके  लिए  हमें  मुद्रास्फीति  और  मूल्य  नियंत्रण  पर  विशेष  ध्यान  देवा  होगा  ।

 मैं  भाशा  करती  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  बहुत  ही  योग्य  और  समझदार  व्यक्त

 उन्होंने  जिस  समझदारी  से  इस  बार  बजट  पेश  किया  उसी  प्रकार  से  आने  वाले  महीनों
 में  वे  विशेष  प्रकार  के  प्रयत्न  करेंगे  और  मुद्रास्फीति  को  और  मूल्य  बृद्धि  को  ताकि
 सामान्य  व्यक्ति  जिसकी  कमर  टूटी  हुई  उसको  राहत  मिल  सके  ।  इन  शब्दों  के  लॉंथ  मैं

 अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।

 4.35  म०  प०

 श्री  ललित  संसद  सदस्य  के  दुःखद  निश्नन  के  बारे  में  वक्तव्य

 गृह  मत्री  एस०  जो०  :  महोदय  सदन  को  कल  दिल्ली  में  एक  गोलीकाण्ड
 के  बारे  में  सूचित  किया  गया  था  जिसके  परिण“म  स्परूप  संसद  श्री  ललित  माकन
 उनकी  पतन  श्रीमती  गीतांजली  मात  तथा  एक  मुलाकाती  श्री  बालकृष्ण  खन्‍ना  का  दुर्भाग्य
 वश  निधन  हो

 सदन  को  इस  दुद्वद  घटना  के  और  ब्यौरों  के  बारे  में  सूचित  करना
 को  लगभग  10.28  बजे  पुलिस  कस्‍्ट्रोल  रूम  में  एक  अज्ञात  व्यक्ति  से  106,  कीति  नगर
 में  गोली  चलने  की  एक  घटना  के  बारे  के  टेली-;न  पर  सूचना  प्राप्त  पुलिस  कन्ट्रोल  रूम
 का  घाहन  निदेश  दिए  जाने  पर  10.36  ब्ज  घटना  स्थल  पर  पहुचा  ।  इस  बीच  एक  व्यक्ति  श्री
 रोशन  लाल  ने  भी  पुलिस  को  10.32  घटना  के  बारे  में  सूचित  किया  था  ।

 स्थानीय  पुलिस  को  भी  इस  घटना  के  बारे  में  सूचित  किया  गया  था  और  धह  मौके  पर
 तुरन्त  पहुच  गयी  ।  इस  बोच  घायल  ज्यक्तियाँ  को  तुरन्त  vio  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल
 ले  जाया  गया  ।

 संक्ष प  घटना  के  तथ्य  इस  प्रकार  31-7-1985  को  लगभग  1000  बचन्न॑  जब  श्री
 ललित  माकन  अपने  घ९  कीति  से  बाहर  अपनी  कार  में  बंठने  के  लिए  जा
 गये  थे  तो  दरवाजे  के  बाहर  खड़े  दो  व्यक्तियों  ने  उन  पर  गोली  चल्लाना  आरम्भ  कर
 इस  बीच  उतकी  पहनी  जो  ए०  तिलक  मरर्ग  पर  स्थित  अपते  नये  निवास  स्थान  के
 लिए  कुछ  घरेलू  वस्तुएਂ  लेते  के  लिए  गयी  थी  मुख्य  द्वार पर  पहुंच  गयी  ।  हल  वा  रसों  ने  उत  पर
 भी  गोलों  चलाई  |  श्री  बाल  कृष्ण  खन्ना  नामक  एक  अन्य  जो  ललित  माकन  से  मिलने
 भाये  भी  गोली  लगने  से  जख्मी  हो  गये  उनके  एक  साथी  श्री  सुरेश  मलिक  को  भी  हमलाधर

 बायल  कर  दिया  ।

 अपराध  करने  के  बाद  वे  दो  हमलावर  एक  स्कूटर  न  ०  डी०  ई०  एच०  --  8546,  बजाज

 सुपर  जिसका  इंजन  एक  तीसरे  साथी  द्वारा  चलता  रखा  गया  की  ओर  भागे
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 ये  सभी  तीन  व्यक्ति  इस  स्कूटर  पर  बंठकर  भाग  गये  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  307/
 302/34  और  शस्त्र  अधिनियम  की  घारा  27/54/59  के  अधीन  थाना  मोती  नगर  में  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  सं०  315  दिनांक  31-7-1985  के  तहत  मामला  दर्ज  किया  गया  दिल्ली

 पुलिस  की  अपराध  शाखा  द्वारा  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 जांच-पड़ताल  के  दौरान  घटनास्थल  से  16  खाली  कारतूस  पाये
 केन्द्रीय  अपराध  विज्ञान  प्रयोगशाला  का  एक  दल  वटना  स्थल  पर  गया  था_और  उसने  इसकी
 जाँच  की  ।  घटना  स्थल  ओर  चले  हुए  कारतूसों  की  जांच  से  यह  मालूम  होता  है  ।  303  मौसर
 और  9  एम०  एम०  पिस्तौल  हथियारों  का  इस्तेमाल  किया  गया  छः  चश्मदीद  गवाहों  से

 पूछताछ  की  गई  है  ।  स्कूटर  ई०  एच०  8546)  के  जिससे  रकूटर  पहले  दिन  की
 शाम  को  छीना  गया  से  भी  हमलावरों  का  हुलिआ  पता  करने  के  लिए  पूछताछ  की  गई

 अस्पताल  पहु  चने  पर  श्री  ललित  माकन  को  मृत  घोषित  कर  दिया  श्रीमती
 कन  और  श्री  बाल  कृष्ण  खन्‍ना  की  जरुमी  होने  के  कारण  बाद  में  अस्पताल  में  मृत्यु  हो  गयी  ।
 अखिल  भारतीय  अयुविज्ञान  संस्थान  में  शव  परीक्षाएं  की

 श्री  ललित  माकन  अपने  सरकारी  आवास  ए०  बी०  -  15  तिलक  मागें  में  चले  गए  थे
 जहां  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  एक  हँड-का+  टेबल  और  4  कान्‍्स्टेबल  तैनात  किए  गए  थे  ।  वे
 कभी  अपने  निर्वांचकों  और  कायेकर्त्ताओं  से  मिलने  कीति  नगर  स्थित  अपने  पुराने  निवास  आया
 करते  थे  ।

 घटना  के  तुरन्त  साधधान  रहने  का  संकेत  दिया  गया  और  रेलवे  बस
 सीका  निगरानी  चौकियों  और  एयर  पोर्ट  पर  भाने  जाने  वाले  सभी  यात्रियों  की  जांच  की

 जा  रही  है  ॥  एहेतियात  के  रूप  पुलिस  आयुक्त  ने  दिल्ली  में  दण्ड  प्र०  सं०  की  घारा  144

 लागू  कर  दी  पुलिस  आयुक्त  अपराधियों  की  गिरफ्तारी  के  लिए  सूचना  देने  वाले  व्यक्ति
 को  |]  ल.ख  रुपये  का  इनाम  देने  की  घोषणा  भी  की  है  ।

 मामले  में  आगे  जांच  की  जा  रही  है  और  अपराधियों  को  पकड़ने  सभी  सम्भघ  प्रयत्न
 किए  जा  रहे  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  कि  जब  तक  जांब  प्री  न  हो
 वे  संयम  से  काम  लें  और  जनता  से  अनुरोज  करुंगा  कि  वे  अफवाहों  पर  विश्वास  न  करें  ।

 भरी  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  लोग  गिरफ्तार
 किए  गए  मन्त्री  महोदय  कम  से  कम  कुछ  तो  सभा  को  बता  ही  सकते  हैं  क्या  कोई
 व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  वह  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  बता  सकते
 हैं  ।

 ॥

 प्रो०  सघ्‌  दष्डवते  :  गृह  मन्‍्त्री  महोदय  क्‍या  आप  हमें  बता  सकते  हैं  कि
 क्या  कोई  व्यक्ति  पकड़ा  गया  है  ?  आप  हमें  जांच  का  ब्यौरा  बेशक  मत  दीजिए  ।

 ओ  के०  पीं०  उन्‍्नो  कृष्वन  :  गिरफ्तारी  के  वारे  में  समाचार  पत्रों  में  छपा

 |  क्या  भाप  उससे  इ  कार  करते  हैँ  ?
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 शो  तारायन  ब्रोद  :  क्‍या  कोई  ऐसी  बात  है  कि  जब  बक  जांच-बड़ताल  पूरी
 बहीं  हो  ज्ञाती  पुलिस  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  कर  सकती  है  ?

 व्ववधाम  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  महालिगम  बोले  गे  ।

 4.41  भ०  प०

 बलों  में  भारी  वृद्धि  के  बारे  में

 *क्ी  एम०  महालिगस  :  उपाध्यक्ष  अपने  दल  अखिल
 तीव  द्रविड  मुनेत्र  की  ओर  मैं  अवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  पर  चर्चा
 में  भाग  लेना  और  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 सरकार  ने  स्वीकार  वि.या  है  कि  1985-86  के  केन्द्रीय  बजट  के  बाद  थोक  भूल्य
 कांक  में  3.9  प्रतिशत  की  और  मुद्रास्फीति  में  5.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  केन्द्रीय  सरकार
 कै  कर्मचारियों  के  लिए  मंहगाई  भत्ता  स्वीकृत  किए  जाने  से  यह  पता  चलता  है  कि  आवश्यक
 बस्तुओं  की  खुदरा  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  दो  दिन  पूर्व  ही  मैंने  एक  समाचार  पढ़ा  था  कि
 कार  कर्मचारियों  को  मंगाई  भत्त  को  एक  और  किस्त  देने  पर  विचार  कर  रही  उपभोक्ता
 मूल्य  सूचचांक  में  हुई  वृद्धि  के  बार  में  कोई  और  प्रमाण  दिये  जाने  की  अवश्यक्रता  नहीं  है  ।  शंत्रद
 कैगत  सत्र  के  हमारे  मन्त्री  राव  बीरेद्र  सिह  जी  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  हुई
 श्लारी  बृद्धि  की  बात  स्वीकार  की  यह  बताने  के  लिए  कि  किस  प्रकार  देश  धर  में  व्बतों
 में  वृद्धि  हुयी  है  मैं  देश  की  एक  प्रमुत  कृत्रिका  6  कामस  के  |  जन  के  अक  में  कृपे  एक  लेख  में
 दिए  गये  कुछ  आंकड़ों  को  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा

 असम  4  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक

 गुजरात  10  प्रतिशत  से  25  प्रतिशत  तक

 हिमाचल  प्रदेश  5  प्रतिशत  से  ]5  प्रतिशत  तक

 केरल  5  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक

 पंजाब  और  हरियाणा  10  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  तक

 राजस्थान  10  प्रतिशत

 उत्तर-प्रदेश  10  प्रतिशद्र  से  20  प्रतिशत  तक

 1985-86  के  करेन्द्रीग्र  बजट  में  पेट्रोल  के  दामों  में  वृद्धि  ओर  आवश्यक  बस्सुज्रों  के  ड़
 को  दर  में  भारी  बुद्धि  क ेकारण  ही  गत  तीन  महीनों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  यह

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अग्नेजी  अनुवाद  का  हिन्दी हम्दी
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 वृद्धि  हुई  जब  ऐसी  स्थिति  है  तो  सरकार  को  यह  कहकर  लोगों  को  शान्त  करने  का
 प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  कि  गत  दो  महीनों  में  कीमतों  में  हुई  वृद्धि  तुलनात्मक  रूप  से
 1983-84  और  1984-85  की  तुलनात्मक  अवधि  से  कम  इससे  लोगों  में  निराशा  की

 घना  बढ़ती

 हम  थोक  मूल्य  सूचकांक  और  उपभोक्ता  मूह्य  सूचकांक  की  बात  करते  ये  सचकांक
 शहरी  क्षेत्रों  में  वस्तुओं  की  कीमतों  के  आधार  पर  तैयार  किये  जाते  हैं  ऐसा  लगता  है  कि  हम
 मीण  क्षेत्रों  की  स्थिति  के  बारे  में  कोई  रुचि  नहीं  लेते  शहरी  क्षेत्रों  में  तो उचित  दर  की
 दुकाने  सुपर  आदि  हैं  जिनसे  आम  आदमी  को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  दामों  पर  मिल
 जाती  मन्त्री  महोदम  तो  यह  भी  कहेंगे  कि  नये  20  सूत्री  कार्यकम  के  अधीन  हमारी
 निक  वितरण-प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  को  महत्व  दिया  गया  नागरिक  पूर्ति  विभाग  के
 प्रतिवेदन  के  अनुसार  हमारे  देश  में  3,05,000  उचित  दर  की  दुकाने  परन्तु  प्रतिवेदन  में
 हमारे  5.5  लाख  गांवों  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई
 आमतौर  से  कह  सकते  हैं  कि  लगभग  सभी  उचित  दर  की  दूकानें  महानगरों  और  अन्य  शहरी
 क्षेत्रों  में  ही  स्थित  मुझे  कहना  चाहिए  कि  तमिलनाडु  तो  एक  अपवाह  राज्य  सरकार  ने
 यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  उचित  दर  की  दुकाने  गांवों  में  भी  खोली  जाए  ।  हमारे  राज्य  के
 ग्रामीण  क्षत्रों  में  [७,000  उचित  दर  की  दुकाने

 में  यह  मानता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  प्राथमिक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डार  तो  विद्यमान
 परन्तु  उनकी  संख्या  बहुत  कम  हमारे  देश  में  लगभग  15,681  ऐसे  उपभोक्ता  सहकारी

 भण्डार  हैं  जिनकी  सदस्य  संख्या  54-78  लाख  है  ।  हमें  45  करोड़  की  जनसंख्या  वाले  5.5
 लाख  गाँवों  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  मन्त्री  महोदय  को  यह  दलील  वहीं  देनी  चाहिए  कि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्‍ता  सहकारी  भण्डार  तो  वास्तव  में  ऊंट  के  मुह  में  जीरा  जे  से
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  और  भी  भण्डार  खोले  जाने  चाहिए  ।

 हमारे  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  हमेशा  इस  बात  पर  बल  दिया  करते  थे  कि  देश  केवल
 तभी  प्रगति  करेगा  जब  कि  गांवों  की  प्राथमिक  आवश्यताओं  को  पूरा  किया  जा
 सकेगा  ।  परन्तु  सरकार  गावों  के  हितों  की  उपेक्षा  कर  रही  इस  दृटिक्रोंण  को  बदला  जाना

 हमारे  ग्राभिणों  की  प्रमुख  आवश्यकताओं  को  जानना  पिशेष  कर  आवश्यक  बस्तुएं
 उचित  दामों  पर  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 जब  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमते  बढ़  रही  यह  घास्तव  में  एक  विडम्बना  है  कि
 खादयन्नों  के  उत्पादको  को  लाभकारी  कीमतेਂ  नहीं  मिल  पाती  हैं  ।

 4.44  म०  प०

 जकक्‍्कस  प्‌रुषोत्ततन  पीठासोन  हुए  |

 इस  स्थिति  का  प्राथमिक  कारण  है  मुनाफाखोरों  और  काला-बजारियों  की

 भूमि  में  चाहता  हूं  कि  उन  असामाजिक  तत्वों  के  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए
 जो  कि  जनता  की  तंगहाली  से  कायदा  उठाने  भी  नहीं  हिंचकिचाते
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 भारतीय  खाद्य  निगम  की  खाद्याननों  की  कीमतें  बढ़ाने  में  यो  गदान  करता है  ।  भारतीय  खाद्य
 निगम  के  वसूली  के  खर्च  बढ़ते  जा  रहे  किसानों  हो  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के  लिए
 तीय  खाद्य  निगम  को  दी  गई  800  करोड़  रुपये  की  सरकारी  सहायता  को  खाद्यानों  के  बिक्री

 मूल्य  में  जोड़  दिया  गया  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रशासनिक  खर्चों  अत्यधिक  बढ़  रहा
 भाण्डागार  का  किराया  तथा  आदि  खद्य,ननों  के  बिक्री  मल्य  को  ही  अंग  बन  जाते  हैं  ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगस  के  फिजल  में  भारी  कटौती  की  जानी  जो
 असामजिक  तत्व  उचित  दर  की  दुकानों  सुपर  बाजार  भादि  के  कार्यकरण  में  बाधा  पहु  चा  रहे  हैं
 उनको  प्रभावी  ढंग  से  से  समा'त  कर  दिया  है  ।  उदाहरण  अभी  हालही  में  राष्ट्रीय
 उपभोक्‍ता  सहकारी  महा  नई  दिव्ली  में  कदाचार  के  बारे  में  एक  लेख  छपा  इससे
 कई  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  इस  प्रक्रार  की  सरकारी  क्षेत्र  की  घंस्‍्थाओं  को  भ्रष्टाचार  से

 '
 मुकत  रहना  चाहिए  ।  इसके  लिए  जिस्मेदार  लोगों  को  दंड  दिया  जाना  जो  लोग
 द्यान्नों  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  जमा  कालाबभारी  करने  वाले  लोगों  को  कठोर
 दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसी  के  साथ  ही  सरकार  को  देश  भर  में  उपभोक्ता  संरक्षण
 आन्दोलन  को  सशक्त  करना  चःहिए  ।  निष्कर्ष  रूप  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  अ।वश्यक
 भों  के  मूल्यों  में  वृद्ध  के कारण  हमारे  देश  की  आम  जनता  घोर  गरीबी  के  स्तर  पर  पहु  च॑  गई
 है  ।  यही  समय  हैं  जब  कि  सरकार  आवश्यक  वस्तुओं  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए
 प्रभावी  और  जोरदार  कदम  उठाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  गोरी  हंकर  राजहूंस  :  सभापति  महोदय  मैं  तो  सोचता  हूं  कि  सारी

 बहस  पित्त  मंत्री  जी  के  साथ-साथ  या  राव  बीरेन्द्र  सिह  जी  फे  सामने  होनी  चाहिए  भी  क्यों  कि
 दाम  बढ़ें  है ंऔर  कीमतें  बेतहाशा  बढ़ी  हैं  चाहे  आप  आंकड़ों  से  पेट  नहीं  भारत  ।

 सभापति  महोदय  अभी  में  छूंक  मित्र  के  घर  पर  गया  उनके  यहां  मैं  और  मेरा  एक
 और  मित्र  ।  जिन  सज्जन  के  यहां  मैं  गया  कहा  कि  इनके  लिए  एक  प्लेट  नमकीन  और

 एक  प्लेट  मीठा  लाना  और  दूर  व्यक्ति  के  लिए  प्लेट  डाटा  और  एक  प्लेट  ग्राफ  यानी  एक

 आंकड़े  और  एक  प्लेट  ग्रफ  लाना  ।  क्योंकि  दूसरा  व्यक्ति  उम्र  आकड़ों  से  यह  साब्रित  करना

 चाहता  था  कि  इस  देश  में  मेंहगाई  नहीं  बढ़ा  है  ।  तो  सभापति  में  यह  कहना  कहता

 हूं  कि  यह  बहस  बेकार  है  कि  मेंहणाई  बढ़ी  है  या  इसमें  कोई  तथ्य  नहीं  है  क्‍यों  कि  मेंहगाई
 बढ़ी  है  और  बेतहाशा  में  मेंहगाई  बढ़ो  इसमें  कोई  शंक  या  दो  राय  नहीं  जिस  ब्यक्ति  की

 अमदनी  ]5  सौ  रुपए  महीने  आज  से  चार  महीने  पहले  और  अब  उसे  आँन  एण्ड  एवरेज
 डेढ़  सौ  या  सौ  रुपए  महीना  ज्यादा  खचे  करना  पड़  रहा  है  ।  खेल  चीनी  की  बात  नंहीं  कह  रहा
 हुं  क्यों  कि चीनी  की  कीमत  एकदम  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  है  और  चोजें  ले  लीजिए  जैसे
 बासंमती  चावल  दस  रुपए  किलो  से  पंद्रह  रुपए  किलो  हो  गया  बिजली  के  रेट्स  बढ़े  कोई
 चीज  ले  लीजिए  किसी  भी  बस्तु  पर  हाथ  रख  मैं  कहूंगा  कि  उसके  दाम  बढ़  गए

 हैं  ।
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 --

 +-  ना  नी

 में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  और  सिविल  सप्लाई  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  दिन  वे  मेरे  साथ  बाजार  में  उन्हें  व्खा  दूगाकि
 चीजों  के  दाम  किस  प्रकार  से  और  कितने  ज्यादा  बढ़े  हैं।आम  भादमी  आज  इतना  परेशान
 हो  गया  है  कि  उसे  कुछ  दिखाई  नहीं  पड़ता  है  कि  क्‍या  होने  वाला  है  -  ये  जो  दाम  बढ़े

 ये  बंजिटरीं  डेफिसिट  से  नहीं  बढ़े  हैं  क्योंकि  तीन  महीनों  में  इस  कारण  इतनी  प्राइसेस  नहीं
 बढ़  सकती  बल्कि  मुझे  तो  लगता  है  कि  ब्लेक़  मार्किटिय्स  जौर  होइंस  पर  आपका  कण्ट्रोल
 नहीं  इस  कारण  ये  कोमतें  इतनी  ज्य'दा  बढ़ी  जब  तक  लोगों  में  यह  भावना  नहीं
 आएगी  कि  आप  सचमुच  में  ब्लेक  मार्किटिय्स  और  होडंसं  पर  कोई  संख्या  कार्यवाही  करने  जा

 रहे  तब  तक  ये  दाम  घटने  से

 अभो  आपने  कुछ-लोगों  के  यहां  रेल  जो  चीजें  निकलीं  वह  टी०  धो०  परਂ
 दिखाई  ।  लोगों  में  प्रसन्‍नता  हुई  कि  सरकार  कुछ  कर  रही  मेरा  एक  निवेदन  इस  देश  ह
 को  होडंस  और  ब्लेक-मार्केट्रियर्स  खा  जहां  जहां  ये  लोग  पकड़े  जाते  क्या  आप  उनके
 चेहरे  टी०  वी०  पर  दिखायेंगे  ?  आप  में  अगर  हिम्मत  हो  तो  दिखायें  ।

 इस  सिचुएशन  को  बहुत  गंभीरता  से  लेना  च/हिये  ।  यह  मामूली  बात  नहीं

 जब  यहां  प्राइस  राइज  पर  डिस्कशन  हो  रहा  हमारे  एक  मित्र  अभी  यहां  अभी  यहा
 बैठे  हुए  कह  रहे  थे  कि  महंगाई  नहीं  हम  भिट  जायेंगे  मंहगाई  कम  नहीं  होगी  हप  कम  हो
 जायेंगे  हमारा  कद  छोटा  हो

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  जेसे  स्वीमिंग  पूल  में  कोई  व्यक्ति  डूब  रहा  है  और  हम  कह  रहे  हैं
 कि  हम  स्वीमिंग  पूल  से  पानी  निकाल  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  बहुत  तेजी  से  स्वीमिंग  पूल  में
 पानी  आ  रहा  वह  व्यक्ति  समझ  ही  नहीं  पायेगा  कि  वह  क्‍यों  डूब  रहा

 इस  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  काला-धन  खा  रहा  कालाधन  इतने  जोर  का  हो  बया

 है.किाम  आदमी  समझ  नहीं  पा  रहा  है  क्‍या  करे  ।  इसके  स,थ  जो  पंरेलल  इकनाकी  देश
 में  चल  रही  वह  देश  को  बर्बाद  कर  रही  जब  तक  अ।प  इस  भयानक  स्थिति  को  नहीं
 समझेंमे  प्राइस  पर  कंट्रोल  नहीं  कर  पाएंगे  ।  अगर  ऐसा  नहीं  होमा  नो  जनता  पर  आपकी
 साख  नहीं  होगी  और  यह  बहुत  डेजरस  स्थिति

 मेरी  कांस्टी  टुएन्सी  का  एक  आदमी  आया  ।  उसने  कहा  कि  पाकिस्तान  के  एटम  बम  से

 हम  बाद  में  यह  मंहगाई  हमें  पहले  मार  देगी  ।  वह  हर  महीने  अपने  घर  200,250  रुपये
 भेजा  करता  अब  50  रुपये  भी  नहीं  भेज  सकता  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  इस  समस्या  को
 सीरियसली  लीजिये  |  इस  पर  फिर  से  डिबेट  हो  और  राव  बीरेन्द्र  श्विंह  जी  को  बुलाया  जाये
 और  उनको  करने  दिया  जाये  कि  वे  किस  तरह  से  प्राइस  कंट्रोल  कर  रहे  कही  ऐसा  दिखाई

 नहीं  पड़ता  है  कि  सस्ता  सामान  लोगों  को  पहुचता  हो  |  केवल  भाषण  से  पेट  नहीं  इस
 समस्या  को  फेस  करना  पड़ता  है  |  हम  चाहेंगे  कि  वित्त  मंत्री  जी  राव  बीरेन्द्र  सिंह  जी  बुलायें
 ओर  हमें  कन्विन्स  करें  कि  चीजों  के  दाम  घट  रहे  हैं  ।

 233



 मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  के  बारे  में  1  1985

 हु  |
 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  महोदय  मैं  कीमतों  में  वृद्धि  का  नियन्त्रत  करने

 ओऔर  रोकने  हेतु  उठाए  जाने  वाले  कुछेक  उपायों  का  सुझाव  देता  हूं  ।  में  कीमतों  में  वृद्धि  के
 कारणों  का  उल्लेख  नहीं  करू

 प्रभावी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  केवल  केरल  जैसे  कुछ  ही
 राज्यों  में  काटना  साबवेजनिक  वितरण  प्रणाली  काम  कर  रही  एक  हजार  घरों  के  पीछे
 राशन  की  एक  दुकान  होनी  चाहिए  जो  कि  मिट्टी  का  तेल  और  रूने  के  जैसी
 आवश्यक  वस्तुएं  वितरित  करेगी  ।

 कीमतों  में  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करने  हेतु  एक  अन्य  आन्दो  लन  हैं  सहकारी  क्षेत्र  ।  प्रत्येक
 गांव  में  एक  उपभोक्‍ता  सहकारी  समिति  होनी  चाहिए  जो  कि  चीनी  से  लेकर  नमक  तक  सभी

 चीजों  का  घितरण  यहां  तक  की  दूरदशंन  सेट  की  न  लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  घितरित

 किए  जाने  च  हिए  |  महोदय  जब  कभी  भी  मजदूरी  में  कोई  वृद्धि  होती  है  या  महगाई  भक्त  अथवा
 बोनस  में  बढ़ोतरी  होती  है  तो  घास्तव  में  यह्‌  कामगारों  तक  नहीं  पहुंच  पाती  यदि  एक  या
 दो  मंहगाई  भत्ते  की  किस्तें  और  दी  जाती  हैं  और  मान  लो  कि  आप  बोनस  देने  जा  रहे  हैं  तो
 क्या  पता  है  क्या  होता  अगले  दिन  ही  बाजार  में  मूल्य  बढ़  इसमें  कपड़ा  या
 और  भी  मद  हो  सकती  मेरे  बहुत  से  पुराने  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के
 दौरान  जब  कभी  भी  कोई  मंहगाई  भत्ता  बढ़ता  था  घह  नगद  नहीं  दिया  जाता  इसवो

 :  बजाय  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  आधथिक  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  थी  ।  उदाहरण
 यदि  प्रति  मीटर  कपड़े  की  लागत  10  रुपए  होती  थी  तो  मंहगःई  भत्ता  देने  की बजाय  सरकार
 भआाथिक  सहायता  देकर  कपड़े  की कीमत  3  रुपए  घटा  देती  थी  ।  मेरे  विचार  से  इस
 तरीके  को  आजकल  भी  अपनाया  जा  सकता  है  ।

 मैं  जिस  एक  मुदृदे  पर  गल॑ंदैना  चाहूंगा  वह  है  कपड़े  की  कीमतें  ।  जब  आप  एक  साड़ी
 की  दुकान  पर  जाते  हैं  तो  दुक/नदार  ही  आपको  कीमत  बताता  वास्तव  में  उपभोक्‍ता  को
 तो  कीमत  पता  ही  नहीं  होती  मेरा  सुझाघ  यह  है  कि  कपड़  के  प्रत्येक  मीटर  पर  खुदरा
 कीमत  भकित  की  जानी  कपड़ा  एक  ऐसा  मुख्य  पद  है  जिसमें  लोगों  को  ठगा  जाता

 मैं  जानता  हूं  कि  राशन  की  कुछ  दुकनों  पर  साधारण  कपड़ा  वितरित  किया  जाता  है  परन्‍्त
 बढ़िया  किस्म  की  साड़ियां  और  सूट  के  कपड़े  आपको  बाजार  से  ही  यदि  आप  बहां
 जाते  हैं  तो आप  को  असली  कीमत  का  तो  पता  ही  नहीं  होता  है  ।  दुकानदार  कहता  है  कि  यह
 कीमत  है  और  अप  इसे  कपड़े  के  प्रत्येक  मीटर  पर  आपको  खुदरा  कीमत  बंकित
 करनी

 हम  कीमतों  में  वृद्धि  की  बात  कर  रहे  गूणवत्ता  की  कया  स्थिति  है  ?  यदि
 आप  एक  किलों  चावल  खरीदें  तो  निश्चय  ही  उसमें  100  कंकड़  यदि  आप  चीनी  खरीदते
 हैं  तो  चीनी  के  साथ  कुछ  मिलावटो  चीजें  भी  होंगी  मुझे  यह  देखकर  आश्वर्य  होता  है  कि  बहुत
 से  राज्यों  में  ऐसे  समान्तर  उद्योग  है  जो  मिलावट  के  सामान  की  सप्लाई  करते  हैं  अतः  मिलावट
 को  रोकने  के  लिए  सरकार  को  प्रभावी  कदम  उठाने

 हम  कीमतों  में  वृद्धि  के
 बारे  में  चर्चा  कर  रहे  किसी  वस्तु  की कीमत  और  कृषि
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 उत्पाद  की  कीमत  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  होता  चाहिए  ।  केटल  में  गत  वर्ष  जब  सूख  था
 तो  नारियल  का  उत्पदन  कम  हुआ  था  और  इसीलिए  कीमतें  3,000  रुपए  से  लेकर  3,500
 रुपए  तक  पहुंच  गई  ।  इस  वर्ष  में  1200  रुपए  तक  आ  गई  नारियल  उत्पादों  का  कहना  है
 कि  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  उपभोक्ता  का  कहना  है  कि  पिछले  वष  नारियल
 की  कीमत  बढ़  गई  थी  ।  इस  वर्ष  कीमत  कम  हो  गयी  अतः  कोई  ऐसा  उपाय  किया  जान

 चाहिए  जिससे  कि  यह  निर्धारित  किया  जा  सके  कि  कृषि  उत्पादों  की  अधिकतम  कीमत  क्‍या

 होनी  यदि  कृषि  उत्मांद  की  किसी  विशेष  स्तर  से  नीचे  जा  रही  है  तो  फिर  सरकार
 सरकारी  अभिक रण  को  हस्तक्ष  प  करना  चाहिए  और  सारो  की  सारी  धस्तु  खरीद  लेनो  चाहिए
 सभी  आवश्यक  क्ृषि  उत्पादों  के  लिए  इसे  सख्ती  से  लागू  करना  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  सब्जियों  भौर  फलों  की  कीमतों  की  बात  है  प्रत्येक  वर्ष  कमी  के  मौसम  में
 कीमतें  बढ़  जाती  मेरे  विचार  से  कृषि  मन्त्रलथ  कुछ  व्यवस्था  कर  सकती  है  पहले  प्रत्येक
 घर  छोटो  सी  जगह  में  सब्जी  उगायो  जाती  थी  तो  केरल  में  भी  हम  जानते  हैं  कि
 सभी  सब्जियां  तमिलनाडु  से  आती  सब्जियों  को  कीमत  में  ढुलाई  का  खर्च  और  अन्य
 खर्चे  जोड़  दिए  जाते  हैं  ।  इसीलिए  कृषि  मंत्रलवय  को  अधिक  सब्जियों  और  फलों  के  उत्पादन

 हेतु  कोई  योजना  तैयार  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  इस  सामले  पर  भी  बिचार  करना  चाहिए  कि
 प्रत्येक  राज्य  में  किस  प्रकार  सब्जियां  उगाई  जाएं  और  इस  दिशा  में  प्रयास  किए  जाने

 5-10  भ०  १२

 शी  वो०  एन०  कृष्णअब्पर  :  इस  सभा  को  प्रो०  मधु
 दंडवते  का  अभारी  होना  चाहिए  कि  उन्होंने  इतना  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  यह  भाज  की

 एक  ज्वलन्त  समस्या  हैं  यह  कोई  दलीय  प्रश्न  नहीं  अभी-अभी  हमने  दोनों  ओर  के  सदस्यों
 की  बातें  सुनी  है गौर  सदस्य  भी  दलनत  भावना  से  हटकर  बिल्कुत  सच  ही  बोले  हैं  ।

 प्रत्येक  देश  यह  गौर  से  देख  रहा  है  कि  हम  इस  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे  वे  आशा
 करते  हैं  कि  यह  सभा  देश  का  सर्वोपरि  संस्था  होने  के  कुछ  करेगी  ।  इस  देश  के  लोगों  को

 राहत  चाहिए  आंकड़ों  की  ब'जीगरी  मैं  वित्त  महोदय  से  एका  एक  बहुत  ही  भ्रिय  पत्र  को
 पाकर  मैं  बहुत  ही  प्रसन्न  हुआ  ।  यह  तो  एक  नवीन  विचार  मुझे  वास्तघ  में  ही  बड़ा  आश्चयं

 हो  रहा  है  कि  उन्होंने  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  वाले  इन  अधिकारियों  पर  विश्वास  कंसे  कर
 लिया  ।  ये  सही  भांकड़  नहीं  हैं  ।

 बजट  चर्चा  के  दौरान  जब  हम  विभिन्‍न  मंत्रालथों  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  तो

 तो  मैंने  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  थे  ।

 मैं  समय  के  अभाव  के  कारण  उन  आंकड़ों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मेरे  अपने

 चुनाव  क्षेत्र  बंगलौर  में  अप्रे  ल  के  महीने  से  प्रत्येक  मध्यम  वर्गीय  परिवार  का  औसत  1001-
 रुपए  प्रतिमास  बढ़  गयी  यह  सब  केन्द्रीय  बजट  के  आने  के  बाद  हुआ  |  केन्द्रीय  बजट  और
 रेलवे  बजट  के  आने  के  बाद  से  कीमतें  बहुत  बढ़  गई  उसके  बाद  राज्य  सरकारों  ने  कुछ
 और  कर  लगाए  और  इन  सबको  मिलाकर  करों  का  बहुत  भारी  भार  हो  जाता  इसके
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 णाम  स्थरूप  न  केवल  संगठित  क्षेत्र  के  सदस्यों  और  सरकारी  कर्मचारियों  को  बल्कि  गरौब

 लोगों  को  भी  जिनके  पास  कमाई  के  साधन  नहीं  हैं  और  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन

 करने  वाले  लोगों  को  कष्ट  उठाने  प्ले  ह ैउनके  लिए  जीवनयापन  दूभर  हो  गया  हमें
 इसके  बारे  में  कछ  करना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  पेट्रोलियम  उत्पाद  की  कीमतों  और  रेल

 भाड़ा  की  दरों  से  काफी  वृद्धि  हुई  है  लगभग  सभो  बिजली  वोर्डो  में  विद्युत  भर  पानी  की

 दरों  में  वद्धि  कर  दी  ।  दुःध  डेयरियों  ने  कीमतें  बढ़ा  दी  हैं  और  परिघहन  निगर्मों  ने  भी  लगभग

 25  से  30:/.  तक  की  वृद्धि  कर  दी  क्या  आप  अभी  भी  नहीं  देख  रहे  हैं  कि  मुद्र
 और  मंहगाई  बढ़ी  है  ?  क्या  आपको  इस  बावे  में  अभी  भी  सन्देह  है  ?  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  जो

 आंकड़े  दिए  हैं  उन  पर  मुझें  वास्‍्तव  में  ही  अचंभा  है  ।

 एक  अन्य  मुद॒दा  जो  मैं  उठाना  चाहता  हूं  यह  है  कि  माननीय  वित्त  महोदय  ने  अपने
 बजट  भाषा  में  प्रधान  मंत्री  ने  सत्ता  में  आने  के  बाद  ही  राष्ट्रतको  यह  आश्यासन  दिया  था  कि
 वे  काले  धन  को  समाप्त  करने  हम  सबने  छ्स  पर  विश्वास  महीने  व्यतीत  हो  गए
 हैं  ।  कोई  अभावी  का्यव।ही  नहीं  की  गई  ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  सामानांतर  अर्थव्यवस्था  के
 बारे  में  कंसे  अलग-अलग  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  जाते  काले  धन  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 प्रभावी  कार्यवाही  की  जानी  सरकार  को  इस  समस्या  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना

 प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  भी  यह  सुझाव  दिया

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  समस्या  का  एक  ही  निदान  है  और  वह  है  कि  प्रे  देश  में  गरीब
 लोगों  का  पता  लगाया  जाए  तथा  इन्हें  आवश्यक  वस्तुएं  सस्ते  दामों  पर  दी  ऐसा  ही
 कर्नाटक  ने  तथा  अब  आंध्र  प्रदेश  ने  किया  गरीब  लोगों  का  नियंत्रित  मूल्य  का  कपड़ा  तथा
 अन्य  वस्तुएं  मिलती  यही  एक  उपाय  यह  कार्य  राज्य  सरकार  अपने  बल  पर  नहीं  कर
 सकती  ।  राज्य  सरकारें  इसमें  बड़ी  कठिनाई  ब्रनुभव  कर  रही  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  राब
 घीरेन्द्र  सह  जी  का  विषय  हैं  परन्तु  जबू तक  आप  घन  नें  काये  नहों  हो  सकता  ।  अतः  मेरा

 सुझाव  है  कि  पूरे  देश  में  केन्द्र  से  २हाग्रता  प्राप्त  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  का  जाल
 बिछाया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  रियायती  मुल्य  का  अनाज  मिलना  मूल्य  वृद्धि  पर
 नियंत्रण  पाने  का  यही  एकमात्र  उपाय  यह  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  इस  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  हमें  मिलकर  कार्य  करना  है  |  यह  समस्या  है  ।  हमें  इसका  समाधान  करना

 चाहिए  |  ऐसे  नाजुक  अवसर  पर  हमें  गरीब  लोगों  की  सहायता  करनी

 की  सोमनाथ  रथ  :  सभापति  मूल्य  वृद्धि  विश्वव्यापी  समस्या

 है  ।  विकासशील  देशों  में  औसत  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  में  1985  की  पहली  तिमाही  में  5,  .$
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  इससे  पहले  तिमाही  में  51.2  प्रतिशत  थी  तथा  1984  की

 पहली  तिमाही  में  यह  वृद्धि  43.5  प्रतिश्चत  थी  ।  पश्चिमी  गोलाधं  में  पहली  तिमाही  में
 स्फिति  की  दर  169.5  प्रतिशत  थी  जबकि  उसके  पहले  की  तिमाही  में  154.3  प्रतिशत  थी
 तथा  1984  की  उसी  तिमाही  में  132.9  प्रतिशत  थी  वेशक  यूरोप  की  स्थिति  इसके  बिल्कुल
 विपरीत  रही  है  ।

 भारत  में  मुल्य  वृद्धि  उतनो  नहीं  हुई  जितनी  कि  इससे  पहले  के  वर्षों  मे ंइस  समय  तक

 हुई  थी  ।  कहा  सकता  है  कि  आंकड़ों  की  जाडू  गिरी  पर  हमें  निर्भर  नहीं  करना

 परन्तु  दशकों  से  उसी  स्रोत  से  आंकड़े  मिलते
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 नि:सन्देश  शब्दों  से  कायं  नहीं  सभा  में  हमने  चर्चा  की  है  कि  उत्पादकों  को

 गेहू  का  लाभदायक  मूल्य  नहीं  मिलता  गेहूं  और  चावल  के  मूल्य  में  वद्धि  नहीं  हुई  |  तथ्य

 यह  है  कि  चीनी  की  बिक्री  सस्ते  मूल्य  दुकानों  पर  नहीं  होती  ।  वितरण  प्रणाली  के  दोष  दूर
 किए  जाने  चाहिए  जिससे  गांवों  और  नगरों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  चीनी  नियंत्रित  मूल्य
 पर  मिल  सके  ।

 एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  *ज्य  आवंटित  चीनी  को  उठा

 नहीं  रहे  राज्यों  से  अभिप्राय है  राज्यों  द्वारा  नियुक्त  थोक  व्यापारी  |  परन्तु  राज्यों  के
 थोक  क्क्रिताओं  की  शिकायत  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  समय  पर  चीनी  की  सप्लाई  नहीं

 उनका  कहना  है  कि  उन्हें  एक  दी  गई  तारीख  तक  चीनी  उठाने  को  कहा  जाता  है  परन्तु
 उन्हें  सूचना  उस  तारीख  तक  मिल  नहीं  पाती  तथा  जब  उन्हें  सूचना  म्लितो  है  घर  जब  वे

 थहां  जाते  हैंतो  चीनी  उपलब्ध  नहीं  करायी  जाती  ।  विभिन्न  राज्यों  में  चू  कि  विक्रेताओं  का

 दूसरा  आरोप  है  कि  चीनी  की  बोरियों  का  तोल  नहीं  किया  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 उन्हें  बिना  तोले  चीनी  उठाने  को  कहा  जाता  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  व्यगत  कोटे  का  क्‍या  बनता
 मान  लीजिए  एक  विशेष  कोटा  किसी  राज्य  को  दिया  गया  है--राज्य  से  अभिप्राय  है  राज्य

 हारा  नियुक्त  चू  कि  ब्यापारी  मान  लीजिए  कि  किसी  महीने  में  चीनी  का  कोटा  किसी  कारण  से

 उठाया  नहीं  जाता  ।  तब  उस  व्यगत  कोटे  का  क्‍या  बनता  है  ?  क्‍या  इसकी  चेष्टा  बाजारी

 होती  है  अथवा  यह  अगले  महीने  जारी  कर  दिया  जाता  है।इस  बात  पर  घिचार  होना

 दूसरे  राज्य  द्वारा  नियुक्त  थोक  विक्रेता  या  तो  स्वतंत्र  व्यक्ति  हैं  सहकारी
 संस्थाएं  ।  आप  जानते  हैं  कि  स्तर  पर  तथा  राज्य  स्तर  पर  सह
 उपभोक्‍त  सहकारी  समितियों  विषणन  सहकारी  जबता  सहकारी  तथा

 खुदरा  विक्र  ताओं  को  भी  सरकार  द्वारा  आसान  शर्तों  पर  ऋण  द्विए  जाते  जब  थोक  विक्रेता
 माल  नहीं  उठाते  तो  उप-विक्रेता  भी  नहों  उठाते  ।  हमें  सहकारी  समितियों  पर  अधिक  निभंर

 रहना  पडता  है  ।

 सहकारी  समितियों  में  लोगों  द्वारा  निर्वाचित  निदेशक  होते  इन  निदेशकों  का  भी

 उत्तर  दायित्व  होता  है  ।  इन्हें  देखना  होता  है  कि  थोक  विक्रेता  माल  क्यों  नहीं  उठाते  अथवा

 उन्हें  समय  पर  माल  क्यों  नहीं  उपलब्ध  कराया  जाता  |  खुदरा  व्यापारी  या  तो  सहकारी
 सप्रितियों  के  सदस्य  हैं  या  निजी  व्यक्तिगत  आवश्यक  वस्तुओं  की  बिक्री  के  लिए  सरकार
 प्राथमिक  समितियों  को  आशिक  अनुदान  और  मकान  वि.राएके  लिए  अनुदान  देती  उस

 प्रणाली  का  वेया  बना  ?  सहकारी  प्राथमिक  से  लेकर  राज्य  स्तर
 तक  की  समितियों  को  संशक्त  बनाया  जाना  ताकि  वे  कोटा  उठा  सके  ।

 फिर  जिन  व्यक्तियों  कर  थोक  अथवा  अथवा  खुदरा  विक्रेता
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 नियुक्त  किया  जाता  है  वे  लोग  माल  को  उपभोक्ता  के  पास  पहुंचाने  कै  रथान  पर  उसे  काले

 बाजार  में  पहु  चा  देते  हैं  ।

 इस  मामले  में  एक  कठिनाई  यह  है  कि  इन  विक्रताओं  को  गांवों  में  चीनी  पहु  चाने  के

 लिए  दी  जा  रही  परिवहन  कम  की  राशि  वास्तविक  कम  से  बहुत  कम  अतः  वे  चीनी
 को  गांवों  में  ले  जाने  के  स्थान  पर  नगरों  में  ही  बेच  देते  फिर  जँसा  कि  घबित्त  मंत्री

 चाहते  हैं  हमें  रोग  का  पता  ही  नहीं  लगाना  है  अपितु  उसकी  भौषधि  की  निर्याति  करनी
 यदि  हमें  रोग  के  कारण  पता  हो  तो  हम  उसका  निदान  कर  सकते  इस  रोग  का  कारण

 अकुशल  वितरण  प्रणाली  है  ।  गांवों  में  मूल्य  वृद्धि  का  यह  एक  कारण  संसद  सदस्य  भी

 नागरिक  समितियों  के  जिला  स्तर  पर  तथा  उप-खण्डीय  स्तर  पर  सदस्य  लोग  पूछ
 सकते  कि  हमारे  प्रतिनिष्चि  क्या  कर  रहे  |  हमें  वहां  पर  लोगों  की  शिकायतों  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  और  यह  देंखे  कि  जिला  कालेक्टर  लएवा  पूति  धिभाग  के  कार्यकर्त्ता  इस  पर  ध्यान

 दें  रहे  हैं  कि नहीं  और  उनसे  पूछ  कि  को  उठाया  क्‍यों  नहीं  जाता  ।  भारतीय  खाद्य
 निगम  कोटा  क्‍यों  नहीं  व्यक्तगत  कोट  का  क्‍या  बनता  केद्र  अर्थात्‌  भारतीय
 खाद्य  निगम  से  लेकर  खुदरा  विक्रताओं  तक  यह  बातें  पूछनी  यदि  ये  व्यक्तगत

 सभी  कोर्ट  अगले  महीने  दे  दिए  जाते  हैं  तो  मैं  समझता  हूਂ  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  सरकार
 राज्य  सरकारों  से  कह  सकती  है  कि  जिला  नागरिक  समितियों  की  बंठक॑  उस  समय  हों  जब
 पंसद  कास्त्र  न  चल  रहा  हो  ताकि  सदस्य  लोग  उसमें  भाग  ले  सके  ।  पहले  संसद  सदस्य
 पंचायत  समितियों  के  सदस्य  होते  अब  कुछ  समितियों  को  छोड़कर  वे  इनके  सदस्य  नही
 हैं  विक्रेताओं  की  नियुक्ति  कौन  करता  पंचायत  समिति  के  चेयरमंन  अथवा  सरपंच  ।  जब
 वे  विक्र  ताओं  की  नियुक्ति  करते  हैं  तब  क्या  उनका  यह  कर्तव्य  नहीं  हैं  कि  वे  इसका  पता

 लगाए  कि  विक्रोता  जनता  हो  आवश्यक  वस्तुएਂ  कंसे  सप्लाई  करते  उन्हें  इसका  पयंवेक्षण
 करना  है  ।  पति  समिति  में  कोई  संसद  सदस्य  अथवा  विधान  सभा  सदस्य  नहीं  अतः  यह
 काय  पंचायत  समिति  के  चेयर-.न  अथवा  दो  अथवा  तीन  सरपंचों  पर  छोड़  दिया  जाता  है  ।  वें
 जैसा  चाहें  कर  सकते  जिसकी  भी  नियुक्ति  कर  दें  वह  अंतिम  समिति  द्वारा  विक्रेताओं
 की  नियुक्तित  अ  तिम  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  स्थानीय  पूति  समिति  में  विधान  सभा  सदस्य
 तथा  संसद  सदस्य  नियुक्त  किए  जाए  ।  जहां  तक  मुद्रास्फीति  का  प्रश्न  सरकार  को  उस  बारे
 में  अधिक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |  महोदय  यह  समस्‍या  दशकों  से  चली  आ  रही  हम  उसमें

 सहसा  किसी  चमत्कार  की  उम्मीद  नहीं  करते  ।  वित्त  मंत्री  बंधाई  के  पात्र  हैं  क्योंकि  उन्होंने
 बताया  है  कि  इस  वर्ष  कर  विभाग  1000  करोड़  रुपए  की  अधिक  घसूली  करेगा  निश्चय  ही  यह
 बहुत  अच्छा  विचार  है  ।  फिर  मैं  सुझाघ  देना  चाहूगा  कि  ऐसे  लिमेटड  चेरबर  आफ  कामसं
 ने  सरकार  से  अपील  की  है  कि  फाले  घन

 के
 बारे  में  स्विस  बेंक  से  भारतीय  दृष्टिकोण  के  खातों

 की  जानकारी  देने  को  कहा  जिन्होंने  कि  करोड़  रूपस  का  काला  घन  रखा  हुआ  है हि
 यह  नहीं  बता  रहें  और  भारत  सरकार  को  अन्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  स्विस  बेक  पर  उन
 व्यक्तियों  के  नाम  प्रक्ट  करने  के  लिए  आग्रह  करना  चाहिए  ।

 वें ि

 सभापति  महोदय  :  इतना  सरल  नहीं
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 थी  सोमनाथ  रध  :  बताया  गया  है  कि  20000  से  40000  करोड़  रु०  का  काला  घन
 घिदेशों  में  है  जिसका  मुद्राफोति  बढाने  जमा  खोरी  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  इस

 बुराई  को  परी  तरह  दूरी  करने  के  लिए  अवश्य  क  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 ]
 थी  राम  प्यारे  पनिका  सभापति  मैं  शुरूसे  ही  इस  बहस

 में  माननीय  सदस्थ  भागते  रहे  उनके  भाषणों  को  सुन  रहा  हु  ।  सबसे  पहले  मधु
 दब्डवैते  जी  ने  बहस  शुरू  आत  की  |  मैं  तो  यह  उम्मीद  लगाए  हुआ  थाकि  वे  कुछ  सुझाव
 हैंगे  लेकिन  सुझाव  देने  की  बजाए  उन्होंने  सारे  बजट  का  एनेनीसिस  किया  और  जनता  पार्टी
 की  सरकार  की  उपलब्धियों  पर  प्रकाश  ड.ला  लेकिन  वे  भूल  गये  कि  ऐसा  शासन  इस  देश
 में  कभी  नहीं  आया  जबकि  इन्डस्ट्रियल  प्रौडक्‍शन  ig  पर  संन्ट  से  मानस  ],4  परलेन्ट  हो
 गया  और  एग्रीवल्चरल  प्रौडफशन  17  पं॑रस्तनन्‍्ट  नीचे  आ  प्याज  का  भाव  कहा  चला  गया

 यह  आम  जनता  जानती  है  ओर  नमक  के  भाव  आसमान  छूने  लगे  ये  और  खेत  में  गन्ना
 जलाता  पड़ा  |  इसके  अलावा  धरों  में  आलू  सड़  गया  ।

 मैं  मधु  दंडवते  जी  का  आदर  करता  हूं  लेकिन  जो  हकीकत  वह  सामने  लानी  चाहिए
 मैं  कोई  आलोचनात्मक  दृष्टि  से  नहीं  बोल  रहा  बित्त  मंत्री  महोदय  ने  भी  कहां  है  कि

 मंहगाई  बढ़ी  हमारे  साथियों  ने  इसके  लिए  चिन्ता  प्रकट  की  सदन  में  माननीय  सदस्य
 और  देश  भें  लोग  कहते  है  कि  मंहगाई  बढी  है  लेकिन  उत  कारणों  की  चर्चा  करनी
 जिसमें  से  मंहंगाई  बढ़ी  पहले  तो  आप  चीनी  को  ही  ले  चाहे  आस्भ्र  प्रदेश  की  गवनेमेंट

 चाहें  वेस्ट  बंगाल  की  गंवनं  मेंट  चाहे  केरल  की  गगवनंमेंट  हो  और  चाहे  कर्नाटक  की  गवनं
 मेंटे  मैं  किसी  को  द्वोष  नहीं  देना  उस  रोज  उस  बारे  में  खाद्य  मंत्री  जी  बता  रहे

 भाप  बिहार  को  ही  ले  वहां  पर  हमारी  सरकार  है  ।  पिछले  दी  भहींनीं  में  उन्होंने
 बीती  का  एक  टन  कोटा  भी  नहीं  उठाया  ।  पिछले  महीने  10  हजार  ठन  और  इस  महीने
 है  हजार  ठन  चीनी  का  एलौटमेंट  हुआ  था  लेकिन  उन्होंने  एक  टन  चीनी  का  कोटा  नहीं
 उहाया  ।  इसी  तरह  से  वेस्ट  बंगाल  ने  नहीं  उठाया  ।  आन्ध्र  प्रदेश  ने  पिछले  महीने  200
 टस  चीनी  का  उठाया  ।  उत्तर  प्रदेश  »  सरकार  ने  भी  नहीं  उठाएं  ।  इस  ब!र  8  हजार
 टन  कोटा  उठाया  जबकि  16  हजार  टन  तो  आप  को  बुनियादी  चीजों  को  देखना
 पड़ेगा  ।

 इसी  तरह  रेपसीड  आयात  की  बात  है  ।  उसको  बाहर  से  मंगा  रहे  हैं  और  केन्द्रीय
 सरकार  बार-बार  कह  रही  है  कि  इसका  कोटा  आप  उठाए  ।  जब  चीजों  की  उपलब्धता

 नहीं  होती  है  तो  निश्चित  तौर  पर  मंहगाई  बढ़ती  है  और ट्र  ब्लैक  हौडंस
 इन  सब  को  पता  है  कि  सरकार  कोटा  नहीं  छठा  रही  तो  वे  चीजोँ  की

 -  कमी  पेदा  कर  देते  हैं  भौर  मंहगाई  बढ़ती  इसलिए  सबसे  ज्यादा  जरूरत  हमें  इस  बात
 को  है  कि  स्टंट-सेन्टर  सध्बन्धी  जो  बात  आप  उठाते  आज  समय  की  मांग  है  कि  सेन्टर
 को  आप  पावर  दें  डिस्ट्रीव्यूशन  सिस्दम  में  और  वह  अपने  नधिकारी  रख  सके  भौर
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 न्दाजी  कर  आज  संन्‍्टर  का  कोई  अधिकारी  फंयर  प्राइस  शोप  चेक  नहीं  सकता
 और  वह  किसी  दुकान  पर  नहीं  जा  सकता  ।  यह  बुनियादी  बात  इसलिए  मैं  चाह  ता  हु
 कि  केन्द्रीय  सरकार  की  खाद्य  विवरण  में  शक्ति  प्रदान  की  जाए  और  इस  के  लिए  संविधान
 में  संशोधन  करना  इस  साल  चीनी  का  उत्पादन  केवल  62  लाख  टन  हुआ  है  और  इस
 फो  देखते  हुए  सरकार  ने  10  लाख  टन  चीनी  बाहर  से  मगाने  का  निर्णय  कर  लिया  आज
 देश  में  गेहूँ  का स्टाक  है  और  चावल  का  स्टाक  है  लेकिन  एक  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ
 सरकारेਂ  सेन्द्रल  गवबनंमेंट  से  माल  लेकर  मुनाफ  कमा  रही  गेहूं  का भाव  172  रुपये  प्रति
 क्वींटल  है  लेकिन  वह  उत्तर  प्रदेश  में  205  रुप  प्रति  क्‍्वींटल  बेचा  जा  रहा  है  और  नाथ  ईस्टन

 स्टेट्स  में  एक  क्वींटल  पर  48,  48  रुपये  लाभ  ले  कर  यह  वेचा  जा  रहा  कई  प्रदेशीय
 सरकार  इन  धस्तुओं  पर  टंक्‍्स  लगा  रही  है  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार  सब्सी  डी  पर  उन  को  ये

 घस्तुए  दे  रही

 इसलिए  उस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  देखना  पड़े  कि  महंगाई  करने  के  जो

 घुनियादी  कारण  उनकी  तरफ  ध्यान  दिया  उन  कारणों  को  देखना  पड़ंगा  ।  आज
 सेन्टर  स्टेट  के  सम्बन्धों  में  परिवर्तेत  करना  आवश्यक  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  जहां  एक  और

 वस्तुओं  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  वहीं  पर  उस  के  वितरण  की  व्यवस्था  भी  ठीक  करे  और

 इसके  लिए  आज  सेन्टर  को  कुछ  पावर  लेनी  पड़ेगी  ।

 जहां  तक  इसमें  और  तत्परता  लाने  की  बात  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  एक
 12  सूत्री  कार्यक्रम  घिभिन्‍न  राज्यों  को  भेजा  सेन्‍्ट्रल  गधनंमेंट  को  कैवल  डाइरेक्टिध  भेजने
 का  अधिकार  इन्होंने  डाइरेक्विट  भेज  दिया  कि  कहां  कहां  पर  उन्हें  फेअर  प्राइस  शाप्स

 लनी  दो  हजार  की  जनसंख्या  पर  दुक[न  खोलने  का  इन्होंने  डाइरेक्टिव  भेजा  था  लेकिन
 किसी  भी  स्टेट  सरकार  ने  उन  दुकानों  को  नहीं  खोला  ।  जिसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  जो

 होडंस  हैं  उनको  अपनी  कारगुजारी  करने  का  मौका  मिल  रहा

 मैं  अपने  मधु  दंडवते  जो  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  राज्य  सरकारे  इस  पब्लिक  डिस्ट्र
 यक््युशन  सिस्टम  को  ठीक-ठाक  रख  सकती  तो  यह  म'हगाई  नहीं  बढ़ती  ।  हमारी  केन्द्रीय
 कार  जो  कुछ  कर  सकंती  है  वह  कर  रही  है  ।  आपने  अभी  देखा  होगा  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी
 ते  इनकम  टेक्स  अधिकारियों  की  बंठक,की  और  उसमें  टेक्सी  की  घसुली  करने  में  सख्ती  करने  को

 कहा  ।  यह  बेंठक  उन्होंने  बढ़  शहरों  मैं  की  और  उनके  लिए  वशूली  का  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  ।  इसी  तरह  से  जो  हमारे  कस्टक  अधिकारी  हैं  उन  पर  भी  सख्ती  हो  रही  है  ।  उनके
 बल  को  ऊ  चा  उठाने  के  लिए  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  उनके  लिए  ईनाम  की  घोषणा  की  ये
 सारी  बातें  हमारी  सरकार  के  बस  की  बात  हैं  जिनको  कि  कैन्द्रीय  सरकार  ने  करने  का  प्रयास
 किया  है  ।  जो  हमारी  सरकार  कायेवाही  कर  रही  उसको  भी  आप  देखिए  और  जो  कमियां  हैं
 उनको  आप  बताइये  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  स्थयं  माना  है  कि  यह  महगाई  उनका  भी  केंसन  इस  सदन  के

 सदस्यों  का  भी  कंसनं  है  और  बाहर  के  लोगों  का  भी  कंसने  लेकिन  हमें  इस  महंगाई  के

 भूत  कारण  ढू ढ़ने  होंगे  ।  हमारी  जो  बेसिक  चीजें  जैसे  पेट्रोलियम  सीमेंट  स्टील  है
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 इनके  कुछ  भाव  बढ़  हैं  जिनका  असर  दूसरी  चीजों  पर  भी  हुआ  यह  वास्तध  में  चिता  का
 विषय  है  ।  लेकिन  इससे  भी  अधिक  चिता  का  विषय  है  होडंस  की  कारगृजारियां  और  राज्यों
 द्वारा  राशन  की  दुकानों  को  न  बढ़ाना  ।

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  अपने  ही  ए०  आई०  सी०  सो०  की  जो  बैठक  हुई  उसमें

 कहा  था  कि  हम  राम  की  हर  सुबह  पूजा  करते  उनका  नाम  लेते  हैं  न  कोई  स्कूल
 कोई  पंचायत  घर  न  कोई  सड़क  फिर  भी  उनका  नाम  बहुत  श्रद्धा  और

 भक्त  भाव  से  लेते  हैं  ।  इसलिए  लेते  हैं  कि  दुष्टों  का  संहार  किया  था  ।  आज  जो  हमारे  देश  में

 बूलेक  माकिटियस  होडंस  हैं  भौर  जो  राज्य  सरकारें  आपकी  बात  को  नहीं  मान  रही
 का  भी  आप  संहार  कीजिए  ।

 डा०  दसता  सामंत  दक्षिण  :  पिछला  बजट  आने  के  बाद  थोक

 कीमत  सूचकांक  तथा  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  आम  आदमी  द्वारा

 माल  की  जाने  घाली  घरेलू  वघ्तुओं  की  संख्या  200  के  लगभग  है  जिसमें

 तेल  सब्जियां  आदि  शामिल  मेरे  ख्याल  से  सरकारी  तौर  पर  इनकी  कोमतों  में  10
 से  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  हमारे  यहां  पर  काफी  खाद्यान्न  पैदा  किया  जातः  है  अर्थात्‌  153
 मिलियन  टन  से  थोड़ा  ही  कंम  ।  इसके  अलावा  काफी  गेहू  खरीदा  भी  पर  इसके

 बावजूद  सभी  खाद्यान्न  मदों  तथा  घरेलू  मदों  की  कीमतें  बढ़ती  जा  रही  हो  सकता  है  मंत्री

 जी  ने  इस  चार्ट  में  आंकड़े  देने  में  ईमानदारी  बरती  हो  लेकिन  इसे  हम  जनता  को  नहीं  दिखा

 सकते  ।  कोई  भी  व्यक्तित  जब  कुछ  खरीदने  जाता  है  तो  उसे  लगता  है  कि  कीमतें  जरूर  बढ़  गई

 मुद्रा-स्फीति  की  दर  8.9  प्रतिशत  है  ।  हो  सकता  है  बम्बई  में  यहां  दर  अधिक  हो  क्योंकि

 वहां  खरीददार  अधिक  हैं  ।

 यह  शहरों  और  कस्बों  में  ।0  से  20  प्रतिशत  भगर  आप  गांव  चले  जाए
 तो  वहां  मुद्रास्फीति  की  दर  दुगनी  पाए गे  ।  छोटे  दुकानदार  कमी  का  ज्यादा  फायदा  उठाते

 देश  का  गरीब  आदमी  निश्चय  ही  तकलीफ  सह  रहा  है  ।  दिवाली  तथा  दशहरे  का  त्यौहार
 आ  रहा  है  ।  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  तत्हाल  उपाय  करें  ।  अगर  उपाय  नहीं  किए
 गए  तो  औसत  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतों  इतनी  अधिक  बढ़  जाएंगी  कि  आम  आदमी
 खासकर  गांवों  में  रहने  वाले  गरीब  लोग  परेशान  हो  जाएंगे  |  मेरे  घशिष्ठ  सहयोगी
 प्रो०  मधु  दंडबते  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  के  बररे  में  पहले  ही  बोल  क्षके  उस  समय  मैंने  सदन

 में  इस  प्रश्त  को  बार-बार  दोहराया  हमारे  जी  ईमानदार  हो  सकते  हैं  और  सोचते

 होंगे  कि  उद्योग  पत्तियों  और  व्यापारियों  को  अधिक  रियायते  देने  से  अधिक  उत्पादन
 लेकिन  अपने  भाषणों  में  मैंने  बार-बार  यहीं  बात  पूछी  है  कि  क्या  उद्योगपति  तथा  व्यापारी  ऐसा
 करेंगे  ?  भेरे  ख्याल  से  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  हमारे  मंत्री  जी  ने  इनको  जो  भी
 दायिमत्व  सौंपे  हैं  उन्हें  निभाने  में  य ेलोग  असफल  रहे  वे  परम्परागत  रूप  से  जमाखोरी  तथा
 काला  बाजारी  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  जी  ने  मुद्रास्फीति  का  आंकड़ा  3.5  प्रतिशत  दिया  है  जिसमें

 से  60  प्रतिशत  कालाबाजारी  तथा  जमाखोरी  के  कारण  इसके  लिए  यहीं  लोग  ज़िम्मेघार
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 मुझे  खुशी  है  कि  मेरे  बहुत  से  कांग्रेजी  भिन्रों  ने कहा  है  कि  ऐसे  लोगों  के  लिए  कुछ  सजा

 कुछ  प्रतिबंधों  की  व्यवस्था  की  जानी  हम  कपड़ा  मिल  मालिकों  को  भी  रियायत  दे

 रहे  लेकिन  इससे  उनके  रवंये  में  फक॑  नहीं  आएगा  और  काला  धन  बढ़ता  ही  जाएगा  |

 उन्हें  जो  रियायतें  दी  गई  हैं  उसका  इस्तेमाल  उन्होंने  उत्पादन  बढ़ाने  के  खिषट  नहीं  बल्कि

 कालाबाजारी  करने  के  लिएं  किया  है  ।  अतः  अनिवाय॑  वस्तु  अधिनियम  का  कड़ाई  से  पालन
 किया  जाना  चाहिए  ।  अनिवाय॑  वस्तुओं  की  कीमतों  में  लगभग  से  20  प्रतिशत  की  वृद्धि
 होने  के  बावजूद  क्या  आपने  इस  देश  में  एक  भी  जमाखोर  या  बाजार  करते  वाले  को

 पकड़ा  है  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  बताई  जाए  इन  लोगों  के  लिए  क्‍या
 आपने  कभी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  इस्तेमाल  किया  ?  मेरे  ख्याल  से  उन्हें  मनचाहा
 करने  क्री  छूट  दी  हुई  है  ।  मेरे  कामगारों  न ेजब-जब  हड़ताल  की  हर  बार  की  छोटे  नेता
 इस  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  कारण  जेल  में  डाल  दिए  कपड़ा-मिलों  की  हड़ताल  में
 भाग  लेने  वाले  मेरे  40  कामगार  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  जेल  में  हैं  जबकि  करोड़ों  रुपए
 कमाने  सरकार  और  जनता  वो  धोखा  देने  वाले  तथा  जमाखोरी  और  कालाबाजारी  करने
 वालों  को  कोई  नहीं  पकड़ता  ।  इसके  लिए  आप  केवल  काला  बाजार  करने  वालों  को  दोष  नहीं
 दे  सकते  |  सरकार  भी  इसके  लिए  जिम्मेवार  है  |  आपने  रेल-भाड़ा  बढ़ा  दिया  की
 कीमतें  बढ़ा  दी  इससे  आपको  लगभग  सरकार  करोड़  रुपए  मिलेंगे  ।

 बिशओर  वाजिज्य  सत्रो  विधयनाथ  प्रताप  :  डा०  दत्ता  सामंत  मामले  की  सही
 फरघी  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  मेरे  ख्याल  से  सरकार  ने  पेट्रोलियम  कौ  कीमतों  अथवा  रेल-किराए
 में  थोड़ी  वृद्धि  की  है  ।  लेकिन  इन्हें  बढ़ा  कर  तिगुना  चोगुना  कर  रहे

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  वे ठीक  ,  कह  रहे  जमाथ्ोरों  के  लिए  सरकार  अप्रत्यक्ष  रूप  से
 जिम्मेवार  अन्य  बातों  के  वह  प्रत्पक्ष  रूप  से  जिम्मेबार  है  ।

 हा०  दा  सामंत  :  एक  और  बात  जिसका  मैं  उन्‍लेख  करना  चाहू गा  वह  है  प्रशासनिक
 नोतियाँ  ।  जहां  तक  चीन  के  वितरण  का  संबंध  मेरे  विचार  से  सरकार  के  पाप्त  कोई  नीति
 नहीं  है  और  भगर  नीति  है  भी  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  जहां  तक  इस्पात  का
 संबंध  है  आयात  की  अनुमत्ति  दी  गई  थी  और  दोवारा  उसमें  मंदी  इस्पात  की  कौमतें  बढ़
 गई  सीमेंट  की  कीमतें  बढ़  रही  मेरे  घिचार

 से
 चीनी  जोकि  8  रु०  किलो  बिक  रही

 है  के  मामले  में  भी  हम  आत्मनिभंर  नहीं  तेल  कागज  तथा  अल्मूनियम  जिसे  आम  आदमी
 इस्तेमाल  करता  है  की  कीमतों  में

 भी
 काफी  वृद्धि  हुई  बिजली  की  दरों  में  30  प्रतिशत

 बृढ्धि  हुई  है  ?

 आपने  फलों  और  सब्जियों  के  निर्यात  की  अनुधति  दे  दी  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति
 लेकित

 ऐसा करने से इनके उत्पादक अर्थात्‌ को लाभ नहीं हुआ है बल्कि केबल लियों को ही लाभ हुआ है । इन सबके लिए सरकार जिस्मेषार है । मैं दो तीन सुझाव दूगा भोर बात समाप्त हमें अनिवासी भारतोयों का 246.
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 गुजार  होगा  चाहिए  जो  इस  देश  मे  पंसा  भेज  रहे  इत  पैसे  का  हिसाब  नहीं  रखा  जा  रहा
 है  ।  भेरे  विचार  से  लगभग  6000  करोड़  रुपया  देश  में  इस  माध्यम  से  आ  रहा  है  ।  हमारे
 लिए  यह  बढ़िया  रिजवे  हो  सकता  श्री  रीगन  का  धन्यवाद  पिछले  एक  साल  में  डालर  की

 कीमतें  बढ़ी  हैं  और  अमरीका  को  किए  दाने  वाले  निर्यात  में  लगभग  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 जहां  तक  मेरे  सुझावों  वा  संबंध  देश  में  उपभोक्‍ताओों  द्वारा  विरोध  को  प्रोत्साहन  दिया
 जाना  चाहिए  ।  मैं  बम्बई  का  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  टेलीविजन  में  दिखाए  जाने  वा  ले

 धघाराघाहिक  कःयेक्रम  सें  दिखाया  जाता  है  कि  टेक्‍्सी  चालकों
 डीलर  द्वारा  एक  आम  महिला  का  क॑से  शोषण  किया  जाता  इन  लोगों  का  कहता  है  कि

 इस  कार्यक्रम  के  कारण  उपरोक्ता  साझेदार  होते  जा  रहे  उपभोक्ता  विरोध  आन्दोलन  को

 इस्र  तरह  प्रचार  करने  के  लिए  टेलीविजन  भौर  रेडियो  का  अधिकाधिक  इस्तेमाल  क्यों  नहीं
 किया  जाए  ?

 *झो  जी०  एस०  व्यखवराज  :  सभापति  प्रो  मधु  दंडवते  सहित  अनेक
 मात्रनीय  सदस्यों  ने  अनिवाये  वस्तुओं  की  बढ़ती  कीमतों  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए

 मैं  यह  बात  दोहराना  चाहूंगा  कि  कीमतों  में  यह  बृद्धि  होती  रहेगी  ।  देश  की  अरभ॑व्यवस्था  को

 रीढ़  की  हडडी  अर्थात्‌  गरीब  किसानों  को  सहायत्ता  के  लिए  अगर  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र
 ने  पहल  नहीं  की  तो  स्थिति  और  बहतर  हो  जाएगी  ।  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  का  प्रथम
 कत्त व्य  यही  है  कि  वह  किसानों  के  उद्धार  के  लिए  यथा  सम्भव  प्रयास  करे  ।

 चीनी  की  कीमतों  के  बारे  में  शोर  मचाया  जा  रहा  1982-83  के  दौरान  देश  में

 महुत  अधिक  चीनी  हुई  थी  लेकिन  उसके  खरीददार  नहीं  थे  ।  किसी  ने  भी  चीनी  के  लिए  छचित

 मूल्म  की  पेश्वकश  नहीं  की  ।  देश  भर  के  किसानों  में  विक्षोभ  फेल  उनमें  से  कुछ  ने
 अचनी  खड़ी  फसलें  भी जला  डाली  ।  उस  सम्यय  गन्ना  उत्पादकों  को  इतनी  बुरी  स्थिति

 किसानों  ने  गन्ना  बोना  छोड़  दिया  1983-84  में  चीनी  की  हो  कई  और  उसकी  कीमतें

 बहुत्त  तेजो  से  बढ़ी  ।  अगर  आप  गनते  का  समर्थन  मूल्य  दे  तो  देश  में  सन  चाही  मात्रा  में  गमन्‍्ने  का
 उस्पादन  करवा  सकते  हैं  ।  हम'रे  किसानों  में  इतनी  क्षयता  अगर  गन्ने  में  की  मते  ३52

 रुपए  प्रतिटत  से  कम  रही  गन्ना  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  तो  चीनी  मिले  एक-हुक
 करके  बंद  हो  जाएंगी  ।  चीनी  की  कीमतें  भी  कीमतों  में  उतार-चढ़ाव  को

 रोकने  के  लिए  बढ़िया  समवेत  मूल्य  ही  एक  उपाय  हैं  अतः  खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मंत्री  श्री

 राघ  बीरेन्द्र  सह  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  घह  इस  मामले  पर  गंभी  रता  से  विचार  करके  गंग्ना
 उत्पादों  की  सहायता

 दालों  आदी  कीमतों  से  भी  किसानों  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिल  रहां

 है  ।  उसे  एक  किलो  सब्जी  पर  2  रुपए  कमाई  भी  नहीं  निवेश  सामग्री  की  कीमतें

 बढ़ती  जा  रही  है  लेकिन  उसे  अपनी  मैहनत  का  फल  नहीं  मिल  रहा  है  1960  में  हल  की

 नोक  की  कीमत  दो  रुपए  थी  लेकिन  आज  यह  25  रुपए  की  दर  से  विक  रहा  है  ।  खाद  तथा

 निवेश  की  अन्य  मर्दों  मंहंगी  हो  गई  में  ।  लेकित  किसान  द्वारा  पैदा  की  जाने  वाली  वस्तुओं  की
 छा  ऋण  आए  नाता

 +कम्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अग्र॑  जी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 कीमतें  वही  की  वहीं  हैं  ।  जिससे  देश  का  किसान  विक्षब्ध  तथा  निराश  है  मुझे  विश्वास  है  कि
 अगर  किसानों  को  उचित  मुल्य  प्रोत्साहन  दिया  जाए  तो  वे  इतना  अधिक  कृषि  उत्पाद  पंदा
 कर  सकते  हैं  कि  उसका  निर्यात  भी  किया  जा  सके  ।

 प्रो०  दंडवते  चीनी  की  की  मत  की  बात  कर  रहे  थे  ।  चीनी  की  कीमत  8  रुपए  प्रति
 किलो  हो  सकती  है  लेकिन  चीनी  अनिवायं  वस्तु  नहीं  है  प्रोਂ  दंडवते  ज्वार

 चांघल  और  तरह  को  अतिवाये  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  घिचार  क्यों  नहीं  करते  ।  देश  भर
 में  ये  वस्तुएं  काफी  कम  कीमत  पर  बेची  जाती  मैं  किसान  कृषि  का  प्रत्यक्ष

 है  इसके  अलाधा  मैं  ए०  पी०  एन०  सी०  का  |  साल  तक  चेयरमैंन  भी  रह  चुका  हूं  ।

 मैं  किसानों  की  दशा  से  भली-भांति  वाफिक  हूਂ  मैं  दंडवते  जी  को  सूचित  करना  चाहता  हूਂ  कि
 गोश्त  कीमतें  इसलिए  ज्यादातर  शाकाहारियों  ने  मांसाहारी  भोजन  खाना  शुरू  कर  दिया  है  ।  मैं

 इस  बात  से  इन्कार  करता  हू  कि  मुद्रास्फीति  देश  में  मुद्र/स्फीति  नहीं  है  ।  एक  सरकारी
 चारी  जिसे  1960  में  500  रुपए  मिलते  थे  अब  3000  रु  पा  रहा  है  दूसरी  ओर  किसान  को
 उबरंक  की  एक  बोरी  के  लिए  160  रु०  देने  पड़  रहे  हैं  जबकि  1960  में  वह  वह  उसके  65
 रुपए  ही  देता  था  ।  किसान  को  अपने  परिवहन  दवाइयों  आदि  पर  अधिक  ख्चे  करना

 पड़ता  है  लेकिन  अपने  उत्पाद  का  उसे  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता  इस  पर  तत्काल  रोके  लगायी
 जानी  किसानों  को  उनका  उचित  हक  विलता  चाहिए  ।  उन्हें  अपने  उत्पाद  का  समर्थन

 मूल्य  मिलना  चाहिए  ।

 बिचोलियों  तथा  व्यवसाही  वर्ग  ज्यादा  से  ज्यादा  मुनाफा  कमा  रहा  दुर्भाग्य  से
 कारी  क्षत्र  में  ठीक  से  काम  नहीं  हो  रहा  |  सरकार  को  और  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें
 खोलनी  चाहिए  तथा  उन्हें  और  सुचारू  रूप  चलाना  कृषि  पस्तुओं  के  समथंन

 मुल्य  अग्रिम  तौर  पर  निर्धारित  कर  दिए  जाने  साथ  ही  साथ  सरकार  को  उन  काले
 बाजारियों  और  जमाखोरों  के  खिला'ए  कड़ी  कारंवाही  करनी  चाहिए  जो  देश  के  घन  का  एक
 बड़ा  हिस्सा  हड़प  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  वित्त  मन्त्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  यहां  उपस्थित  आशा  हैं  घह  और
 राघ  बीरेन्द्र  सिह  जी  इस  सम्बन्ध  में  ठोस  कदम  उठा  कर  इस  देश  के  गरीब  किसानों  की  सहायता
 करेंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  अगर  यह  कदम  उठाया  गया  तो  उपभोक्ताओं  पर  फायदा  होगा
 और  कॉीममतें  स्थिर  होंगी  ।

 भ्री  नारायण  चोबे  इस  समय  जबकि  आप  मूल्य  घ॒द््‌धि  की  चर्चा  कर  रहे
 उड़ीसा  के  एक  भाग  में  भुखवरी  फैली  हुई  है  ।  लोग  भूख  के  कारण  मर  रह  हैं  ।  मातायें  अपने

 बच्चे  बेच  रही  लोग  अपने  घरों  से  भाग  रहे  हैं  ;  और  ऐसे  समय  में  हम  लोग  प्रसन्न  हैं  कि

 हमारी  सरकार  विदेशों  को  गेहूਂ  निर्यात  कर  रही  जबकि  हमारे  देश  के  एक  भाग  में

 मरी  फेली  हुई
 .  कल  ओर  परतसों  मैं  जगह-जगह  गया  था  मुझे  दिल्ली  आंध्र  प्रदेश  में

 कहीं  भी  डबल  रोटी  का  एक  टुकड़ा  भी  नें  मिला  सभी  दुकानों  से  डबल  रोटी  गायब  हो
 जब  स्थिति  णह  है  ;  तब  हमारे  मन्‍्त्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  कुछ  आंकड़े  और  कुछ
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 रेखाचित्र  प्रस्तुत  किए  इस  रेखाचित्र  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  समाचार  पत्र  तथा  लोग

 जितना  कहते  हैं  ;  मूल्य  वद्धि  और  मुद्रास्फीत  उतनी  अधिक  नहीं  है  इसे  देखकर  एक  कहानी
 याद  आती  है  ।  बंगला  देश  के  ढाका  नगर  में  वहां  के  लोगों  को  गांडी  घाले  कहा  नाता  वे
 हंसोड़  होते  एक  व्यक्ति  कलकत्ता  से  ढाका  गया  और  उसने  एक  गाड़ी  वाले  से  कहा  लक्ष्मी
 बाजार  चलने  को  गाड़ी  बाला  बोला  जी  हां  मैं  आपको  ले  चलूंगा  उस  बाबू  ने  पूछाਂ  तुथ
 कितने  पंसे  लोगे  गाड़ी  पांच  रुपए  लगा  ।”  तब  वह  बाब्‌  इतने  रुपये  नहीं
 दे  सकता  हू  ।  मैं  तुम्हें  केवल  एक  रुपया  तब  वह  गाड़ी  वाला  बोला-“'बाबू  जी
 भहिस्ता  बोलिए  क्योंकि  यदि  घोड़े  ने  सुन  लिया  तो  वह  हंसने  लगेगा  ।”  इसलिए  इन  आकड़ों
 को  देखकर  पूरा  राष्ट्र  मजाक  उड़ाएगा  और  मेरे  साथ  सारी  सभा  इस  बात  को  कहेगी  कि

 दंनिक  मूल्य  तेजी  के  साथ  बढ़  रहें  हैं  ।

 मन्त्री  मन्डल  में  तीन  शेर  हैं  शेर  सिह  |  एक  है  ;  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ;
 विश्वनाथ  महोदय  के  प्रताप  ।  दूसरे  राव  वीरेन्द्र  पह  भी  सिंह  इनके  अतिरिक्त
 एक  और  है  बाबा  बूटा  सिंह  ।  हमारे  तीन  शेर  हैं  और  वे  लोग  आंकड़े  दे  रह  हैं  ।  वे  लोग
 गर्जना  कर  रहे  हैं  वास्तव  में  मूल्य  बढ़  रहे  हैं  किन्तु  वे  गरजना  कर  रहे  हैं  --  झूट  दूर
 हटो  ।”

 )

 दिनांक  26-7-1985  के  आफ  इंडिया  में  एक  समाचार  पत्र  प्रकाशित  हुआ
 है  जिसमें  कहा  गया  है  :---

 सदस्यों  का  जो  परिवार  चला  रहा  था

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  चौबे  यह  वही  तंत्र  जिस  पर  प्रो०  द  डबते  निभेर
 कर  रहें  हैं  और  उनके  द्वारा  दिए  गए  आंकड़े  उसी  अवधि  से  सम्बन्धित

 श्री  नारायण  चोबे  :  महोदय  दो  काले  मिलकर  एक  सफेद  नहीं  बन  सकता

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  दो  काले  कौन-कौन  हैं  ?

 करी  नारायंण  चोब  :  मुझे  नहीं  मालूम  ।  दोनों  बुज  भा  सरकार  थी  चाहे  वह  कांग्रं  ध्त  की
 थी  अथवा  किसी  और  मैं  कह  नहीं

 )
 श्रो०  सथ्‌  बंडवते  :  कम  से  कम  आपको  यह  तो  विचार  करना  चाहिए  कि  उनका  रंग  मुझ

 से  अधिक  गोरा
 ह

 श्रीमती  गीता  सुख  :  मान

 क्री  ना  रायण  चोबे  :  इस  समाचार  में  कहा  गया  है  सदस्यों  का  जो  परिवार
 15,00  रुपए  में  गुजारा  किया  करता  था  मां  1985  से  बढ़ी  कीमतों  के कारण  अब  उसे

 150-  रुपए  भौर
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 सभापति  महोदय  :  श्री  आपका  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  मैं  यह  बार  उल्लेख  नहीं  करन  चाहता  महोदय  मैं  धह
 कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  की  नागरिक  परिषद  ने  थोक़  मूल्य  का  सर्वेक्षण  किया  उस
 में  थोक  मूल्य  में  निम्नलिखित  वृद्धि  का  उल्लेख  किया  है  ।

 जुलाई  और  19  जुलाई  के  थोक  मूल्य  नीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :  --

 1  जुलाई  19  जुलाई

 चना  480  रुपए  520  रुपए

 प्र०  क्घिटंल  प्र०  क्धिटल

 चीनी  550
 ”

 750
 ”

 प्र०  विघटल  प्र०  क्विटल

 सरसों  का  तेल  160
 ”  “

 प्रतिटिन

 यहां  तक  की  कलकत्ता  में  भी  जो  भारत  का  सबसे  सस्ता  महानगर  है  की  मर्तें  बढ़  गई
 गई  ऐसी  स्थिति  में  भी  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इन  बातों  की  चिन्ता  नहीं  ह ैऔर  उसका

 यही  कहना  है  कीमतें  उतनी  नहीं  बढ़ी  हैं  ।

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  वोरेन्द्र  :  भारतीय  खाद्य  निमरम  द्वारा
 जारी  किए  गए  मूल्य  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  गेहूं  का  खुदरा  मूल्य  क्‍या  है  ?

 भरी  नारायण  चोबे  :  गेहूं  का  खुदया  मूल्य  ?  एक  रू०  85  पे०  है

 श्रीमयों  गोता  मुखर्जो  :  उचित  दर  की  दुकानें  उसे  2  रु०  किलों  बेच  रही  है  ।

 सभापति  भहोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजि

 थ्री  नारायण  चोबे  :  आप  मुझे  थोड़ा  और  समय  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  भापको  अधिक  समय  दे  चुका  हूं  ।

 एक  भाननोय  सदस्य  :  कम  से  कम  कलकत्ता  में  तो  हमें  किसी  भी  राशन  की  दुकाम  पर

 गेहुਂ  नहीं  मिल  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हू  ।

 सभापति  महोदव  :  और  अधिक  भ्षमय  क्पया  न  यह  कंसे  खंभव  है  ?  मैं  आपको
 अधिक  समय  दे  चुका  हु  ।  मैं  आपको  दुगुणा  समय  दे  चुका  हू  ।

 झो  नारायण  चोब  :  महोदय  एक  मिनट  भर  ।

 सभापति  महोदय  :  ठीक  है  ।

 झो  नारायण  चोबे  :  मैं  उन  कांग्रेसी  कार्यकर्ताओं  को  धन्यधाद  देता  हू  जो  कांग्रोस  में
 रहते  हुए  भी  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  लड़  रहे  मैं  उन्हें  घन्यबाद  देता  हूं  ।

 )
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 मैं  सरकार  को  एक  सुझाव  देता  हूुਂ  मुझे  आशा  हैकि  यह  इस  पर  ध्यान  माननीय  वित्त
 मंत्री  काले  धन  पर  रोक  वह  थोक  बजार  में  अवश्य  प्रवेश  करें  और  वहां  गैर  सरकारी
 ब्यापारियों  का  एकाधिकार  समाप्त  वह  चौदह  आधश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  द्वारा  कराने  का  प्रबंध  करें  । वह  कठोर  उपाय  अन्य  लोगों  के  बारे  में
 बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  किःतु  खेतिहर  मजदूर  इस  समय  सबसे  ज्यादा  परेशान  आप
 कम  कीमतों  पर  उन्हें  योजना  अवश्य  उपलब्ध

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।

 झी  नाशयण  चोबे  :  सूचना  बढ़  गए

 सभापति  महोदय  :  मैं  दूसरे  सदरय  को  आमन्त्रित  कर  रहा  हु  ।

 झी  नारायण  चोबे  :  लोग  चुप  नही  लोग  इसनीति  का  विरोध

 सभापति  महोदय  :  श्रीमती  बसवराजेश्वरी

 *शोमतो  बसबराजेइवर  :  सभापति  महोदय  ;  विभिन्न  आवश्यक  बस्तुओं
 के  मूल्यों  में  हुई  वुद्धि  के  बारे  में  पहले  ही  अनेक  सदस्य  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  इस
 लिए  मैं  विस्तार  में  न  जाकर  कुछ  महत्वपूर्ण  तथ्यों  के  बारे  मैं  ही  कहू  गी  ।

 दालों  चीनी  और  कुछ  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्य  उत्तरोतर  बढ़  रहे  हैं  किन्तु

 गेहਂ  आदि  के  मूल्यों  में  कोई  विशेष  व्‌  द्ध  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु
 लकड़ी  जंसी  वस्तुओं  के  मूल्य  बहुत  अधिक  बढ़  गए  हैं  ।  वर्तं मान  स्थिति  में

 किसानों  पर  कड़ा  प्रहार  हुआ  है  ।

 बढ़ती  हुई  कीमतों  की  वतंमान  स्थिति  का  मुकाबना  करने  के  दो  साधन  हैं  एक  अस्थायी
 उपाय  दूसरा  है  स्थाई  उपः्य  ढूंढ  निकालना  ।

 पहले  उपाय  के  अन्तगंत  पुति  मांग  की  बेहतर  व्यवस्था  सावं  जनिक  घित्रण  प्रणाली

 सुदृढ़  बनाना  तथा  जमाखोरी  को  रोकना  चाहते  चीनी  की  कमी  थी  सरकार  ने  उसका
 आयात  किया  इसी  प्रकार  वस्तुओं  की  सप्लाई  से  सम्बन्धित  तमस्या  से  निपटने  के  लिए
 सरकार  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही  साव  जनिक  घितरण  प्रणाली  में  कुछ  कमियाँ
 कारी  क्षत्र  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  पस्तुओं  वग  दुरुपयोग  हो  रहा  है  सरकार  को  कुछ
 उचित  प्रबंध  करना  होगा  और  साव  जनिक  वितरण  प्रणाली  को  ठीक  करना  होगा  ।

 हमारे  समाज  में  जमाखोरी  सबसे  ज्यादा  खतरनाक  उन  जमाखोरों  का  पता  लगाना

 होगा  उन्हें  दंड  देना  होगा  ।  देश  भर  में  मिलावट  का  बोल  बाला  है  ।  भिट्टी  के  तेल  में  पानी
 मिलाया  जाता  है  चावल  में  छोटे-छोटे  कंकड़  मिलाये  जाते  द.लों  और  चीनी  में  भी  मिलावट

 होती  है  वहां  तक  कि  दवाईयों  तथा  जीवन  रक्षक  औषधियों  को  भी  मिलावट  करने  से  छोड़ा

 नहीं  गया  है  ।

 SN  नमक
 इक़ननड़  भाषा  में  दिए  गए  भाषण  के  अ  ग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 :  मैं  स्थायी  उपायों  के  बारे  में  कहूंगी  आज  किसानों  की  रुची  गन्ना  बोने  में

 है  गन्ने  का  लाभ#री  मल्य  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  और  चीनी  की  कमी  होना  स्वभाविक
 चीनी  मिल  मालिक  जिसानों  को  ठग  रहे  यदि  यही  स्थिति  रही  तो  तो  चीनी  बिल्कुल  ओर  नहीं  :

 रहेगी  ।  इस  स्थिति  से  निपटाने  का  एक  पात्र  उपाय  पर्याप्त  और  लाभकारी  मुल्य  क्श्वा  जाना
 किसानों  को  हर  प्रकार  का  प्रोत्साहा  देने  की  आवश्यकता  है  और  सरकार  को  उनकी

 सहायता  करनी  च.हिए  |  सब्जी  फल  आदि  पंदा  करने  वाले  किसानों  को  अवश्य

 ही  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  रियायती  मूल्यों  पर  खाद्य  मिलनी  चाहिए  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  अनेक  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सातवीं  पंचवर्षीय  य्रेजना  में
 विभिन्न  परियोजनायों  की  स्वी%ति  देने  का  अनुरोध  किया  है  ।  केन्द्र  कों  इन  परियोनाओं  के

 लिए  तत्काल  स्वीकृति  दे  देनी  च  हिए  ।  राज्यों  को  पर्याप्त  सिचाई  सुविधाएं  कोर  घित्तीय

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  उपरोक्त  प्रकार  से  राज्यों  की  सहायता  प्रदान  करने  के  बाद
 नप्तार  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  अधिक  से  अधिक  तिलहन  और  दालें  उत्पन्न  करने  के  लिए  कह
 सकता  है  तब  हम  अनाज  फल  जंसी  विभिन्‍न  प्रकार  की  न  केवल

 अपनी  आधश्यकता  के  अनुरूप  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ;  बल्कि  उन्हें  निर्यात  भी  कर  सकते  इस
 प्रक्रार  हम  उनका  आयात  नहीं  करेंगे  ओर  आयात  पर  खर्च  होने  वाली  मूल्यवान  घिदेशी  मुद्रा
 बचा  सकते  हैं  ।  अपनी  भाषश्यकताओं  के  बारे  में  केन्द्र  को  सारे  देश  के  लिए  योजना  बचांदी
 होगी  4  इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍त  राज्यों  की  अपनी-अपनी  भौगोलिक  स्थिति  तथा  उपलब्ध
 संसाधनों  के  अनुसार  विभिन्न  प्रकार  वी  फसल  उगाने  के  लिए  कहना

 राज्य  सरकार  आंकड़े  एकत्र  कर  सकती  हैं  और  विस्तृत  योजना  तैयार  कर  सकती  हैं  4
 केखद्र  सरकार  को  लाभकारी  मूल्य  पहल  से  ही  घोषित  कर  देने  उदाहरण  के  तौर  पर

 जापान  में  इस  प्रक/र  की  कुज  वस्तुओं  के  खरीद  मूल्य  निर्धारित  कर  दिए  जाते  हैं  इसके  अलावा
 उनकी  वितरण  प्रणाली  भी  अच्छी  है  इन  घस्तुओं  की  ्वरीद  और  वितरण  प्रणाली  को  हम  लोग

 भी  सुव्यधस्थिति  नहीं  कर  सकते  हैं।ग्दि  ऐसा  किया  गया  ;  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  किसानों
 उपभोक्‍ताओं  और  परे  देश  को  लान  होगा  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  मामले
 में  अपेक्षित  कार्यवाही  करेंगे  |  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  महोदय  और  इन  शब्दों  के  साथ
 मैंगपना  भाषण  समाप्त  करती  हु  ।

 ]
 श्री  सूल  चन्द  डागा  :  एक  बात  हमें  चाहिए  क्रि  केन्द्र  के  मन्‍्त्री  जब  बात  करें  तो  कहें

 कि  भाव  नहीं  बढ़े  या  कह  दे  कि  स्टेट  एथारिटिज  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  या  उसके  साथ

 कह  दे  कि  ब्लेक  प्राफिटियर्स  और  होडइसे  का  काम  बहुत  बढ़  गया  है  मैं  एक  बात
 पूछना  चाहता  हूं  कि  अगर  सरकार  का  कोई  डर  नहीं  रहा  हो  यह  कसूर  किस  का  है  ?  सब  से
 बड़ी  बात  आज  यह  है  कि  सारे  सरकारी  अधिकारी  मुनाफाखोरों  से  मिले  हुए  यह  अनहोलीਂ
 एलायेंश  कब  तक  चलेगी  ?  जब  सारे  सरकारी  अधिकारी  मताफाखोरों  और  जमाखोरों  से  मिले

 हुए  हैं  तो आप  का  एसेंशियल  कमोडिटीज  ऐक्ट  क्‍या  करेगा  ।

 के  साननोय  सदस्य  :  सारे  में  से  20  प्रतिणत  घटा  दीजिए  ।

 290



 10  1907  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  के  बारे  में

 क्रो  मूल  चन्द  डागा  :  भाप  एक  भी  न।म  आज  अगर  देश  के  अन्दर  वो
 क्या  हो  रहा  है  ?  कल  की  जो  घटना  हुई  है  उस  को  पुलिस  का  खर्चा  बढ़  गया  लेकिन
 देश  में  असामाजिक  तत्व  बढ़  गए  हैं  ओर  आज  भी  प्रशासन  का  खर्चा  बढ़ता  जा  रहा

 पेक्टर  मौजूद  सप्लाई  आफिसर  मौजूद  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  अफफिसर  मौजूद  हैं  ।  लेकिन
 भाव  बढ़  गए  हैं  सारे  लोग  एक  बात  कहते  हैं  कि  स्टेंट  लेवल  पर  कमेटी  बनेगी  ।  मैं  ईमानदारी  से

 पूछ  आज  कि  कौन-कौन  या  कौन-कौन  एम०  पी०  उस  स्टेट  कमेटी  के  मेम्बर  हो  कर  गए  और

 उन्होंने  इस  काम  को  देखा  कहते  हैं  ताल्लुक्ा  लेवल  पर  कमेटी  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  कमेटी
 बनेगी  ।  ये  कमेटियां  कहां  हैं  ?  केवल  कागजों  पर  हैं  ?  एक  बात  बताइए  कि  इ श्यू  प्राइस  और

 ऐडमिनिस्ट्रेटिव  जो  आप  का  खर्चा  होता  है  वह  वितना  होता  आप  कहते  हैं  इतने  भाध  बढ़े
 मैं  कहता  हू  कि  दूसरे  दराज  के  इलाकों  में  या  ग्रामीण  इलाकों  में  मिट्टी  का  तेल  क्या  उस  भाव
 पर  क्षाप  मिलता  है  जिस  भाव  पर  आप  ईश्यू  करते  ईमानदारी  से  कहिए  कि  जो  भाव
 आप  कहते  हैं  और  जो  यहां  बताते  हैं  वह  ईश्यू  प्राइत  पर  कितने  में  मिलता  है  तो  कहते  हैं
 कि  ईश्यू  प्राइस  प्लस  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  खर्चा  +

 ॥

 यह  बताइए  कि  इसको  तय  कौन  करता  है  ?  हम  जो  शासन  करने  वाल  हमने
 अपना  खर्चा  बढ़ा  दिया  तो  वे  करते  हैं  कि  ये  लोग  तो  शहनशाहों  की  तंरंह  से  रहते  ये  कौन
 से  दूध  के  घुले  हुए  पहले  वो  900  करोड़  का  खर्चा  होता  था  वह  70  हजार  करीड़
 तक  पहुंच  गया  है  ।  तमाम  गाड़ियों  का  खर्चा  बड़े-बढ़  बंगलों  का  खर्चा  है  जिनों  हम  लोग

 रहते  मुनाफाबोरों  ने  देख  लिथा  कि  ये  लोग  भी  आराम  में  रहते  यह  जो  कुछ  भ्रष्ट

 राजनी  भ्रध्ट  भ्रष्ट  कमंचारियों  का  गठबन्धन  है  उसकी  वजह  से  इस  देश  की  गरीबी
 जनता  परेशान  हो  रही  है  असली  बःत  यह  है  कि  हमारे  चरित्र  का  प्रभाव  उन  पर  नहीं  पड़ता
 है  ।  चौबे  जोर  से  बोलने  से  कुछ  नहीं

 राव  धीरेन्द्र  सिह  ने  कहा  कि  हम  और  राइस  जनता  कपड़ा  देंगे  लेकिन  वह
 कहीं  नहीं  मिलता  है  अ।प  घंटी  बजायेंगे  तो  बीस  करोड़  लोगों  कीं  घंटी  बज  जाएगी
 हमारी  छंटी  नहीं  बजेगी  ।  हमारे  लिए  नो  सारी  सुविधायें  हैं  ही  ।  आप  यह  कन्द्रोल  की  चोजें
 20  करोड़  लोगों  के  जि  ए  उपलब्ध  कर  दीजिए  जोकि  बहुत  गरीब  लोग  आखिर  आप  यह
 कन्ट्रोल  की  बात  सोचते  हैं  वह  किसके  लिए  सोचते  हैं  ?  यह  जो  कीमतें  बढ़ती  हैं  उनका  असर
 किसके  ऊपर  पड़ता  है  ?  क्‍या  उन  पर  पड़ता  है  जोकि  बड़  बंगलों  में  रहते  बसन्‍त  विहार
 में  रहते  हैं  या  दूसरे  बड़े-बड़े  नगरों  में  रहते  हैं  उन  पर  पड़ता  है  ?  या  उन  लोगों  पर  इसका
 असर  पड़ता  है  जोकि  गांवों  में  रहते  जो  गरीब  मजदूर  हैं  ?  यहां  पर  राजस्थान  के  मजदूर
 मजदूरी  करने  के  लिए  आए  थे  लेकिन  उनकों  राशन  काई  नहीं  मिलता  हजारों-ल/खों  मजदूर
 बातें  हैं  उनकी  हालत  तो  आप  देखिए  आप  घंटी  क्‍यों  बजाते  यह  बहस  किसलिए  है  हमारे
 मंत्री  जी  बड़ा  अच्छा  ग्राफ  बनाना  जाहते  उनकी  बात  को  हम  मान  लेंगे  लोकिन  सवाल  यह  है
 कि  बीससूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्ग  गरीब  लोगों  को  जीवन  के  लिए  आवश्यक  चीजें  मिल  जायें
 आप  कहते  हैं  कापोज  टूयूव्ज  मिलेंगी  लेकिन  मैं  कहता  हूਂ  आप  गेहूं  ही  दे  कन्द्रोल
 ।  ही  दे  मिलों  ने  जनता  क्लाय  नहीं  बनाया  तो  अ'पने  एन  टी  सी  को  बनाने  के

 लिए  कहा  और  अब  पावरलूम  वालों  से  कहते  हैं  कि  तुम  बनाओं  ।  हालात  यह  है  कि  कहीं  कंपड़ा
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 नहीं  होता  कहीं  गेहਂ  नहीं  होता  ।  गांघों  में  मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिलता  है  ।  हमारे  वित्त
 नत्री  जी  सारी  बातें  जानते  हैं  फिर  भी  कभी-कभी  दो-बार  गांवों  में  जाकर  देख  ले  क्या  हालत

 फिर  बजट  हमारे  यहां  तो  एन्फोसंमेन्ट  आफिसर  का  महीना  बंधा  हुआ  हालिडेज

 इन्सपेक्टर  का  बंधा  हुआ  माप-तौल  वाले  का  बंधा  हुआ  हमारे  यहां  तो  यह  सिस्टम

 है  लेकिन  उसको  भी  आप  रोक  नहों  सकते  हैं  ।

 श्री  विधव  नाथ  प्रताप  सिह  :  डागा  जी  आपने  यहां  के  लिए  क्‍यों  कहते  हैं  कि  बंघा  हुआ

 सम्ापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबवते  :  कृपया  उन्हें  अधिक  समय  दें  ।  बहुत  ठम  कांग्रेसी  ऐसी  बात  कह
 '

 सकते  हैं  ;

 भरो  मूल  अन्द  डागा  :  दो  मिनट  में  कंसे  खत्म  होगा

 समाषति  भहोदय  :  यदि  आप  समाप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ;  तो  आप  कल  बोल  सकते  हैं  ।

 कृपया  दो  मिनट  में  समाप्त  कर  दीजिए  ।

 ]
 क्री  मूल  चन्द  दो  मिनट  में  कैसे

 6.00  भ०  प०

 हमारे  यहां  तीन  प्रकार  के  कन्ज्यूमसे  हैं--एक  वह  जो  अच्छा  कमातें  है  स्कील्ड  लेबर
 हैं  या  बड़ा  अच्छा  कमाने  वाले  ६  परे  वे  जो  सरकारी  कार्यक्रम  एन  आर  ई  आर  एल  जी
 ई  पी  के  तहत  काम  करके  जिन्ठगी  व्यतीत  करते  हैं  और  तीसरे  वे  उपभोक्ता  जो  हमलोग  चाह
 हैं  ।  इन  तीनों  प्रकार  के  कन्ज्यूमसं  में  दो  तरह  के  कन्ज्यूमर्स  पर  असर  नहीं  है  ।  असर  है  उन  पते
 जिनका  सरकार  द्वारा  पेट  पालन  किया  जाता  बीस  चूत्री  कार्यक्रप  जो  कि  राष्ट्र  का

 .  क्रम  के  तहत  मोबाइल  वेन  के  माध्यम  से  हम  उन  लोगों  को  सस्ता  साबुन
 आदि  चीजें  पहु  चाये  गे  ।  क्या  हमने  यह  ऐलान  किया  है  और  वह  ऐलान  हम  पूरा  कर  पाए  हैं  ?
 सवाल  यह  है  कि  उनको  ये  चीजें  नहीं  मिल  रहो  हैं|  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  अभी  आदिवासी
 इलाकों  का  दौरा  करने  गये  उन्होंने  वहां  पर  देखा  कि  वहां  एक  दुक  न  भ्राज  हा  खोली  गई

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्राइस  राइज  का  मापदंड  दिल्ली  में  नहीं  गांधों  में
 किस  भाव  पर  चीज  मिलती  इस  मापदंड  के  बारे  में  सोचना  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  मापदंड  ठीक  नहीं  इसके  लिए  आपके  प्रशासन  को  सेफ्टी  मेजसे  लेने  खर्चा  घटना

 ब्लैकमार्केटिग  कम  करनी  जब  इस  प्रकार  का  काम  हिम्मत  के  साथ  किया
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 संभा-पंटल  पर  रखे  गए  पत्र  |  1985

 जाएगा  और  बेइमान  लोगों  को  जेल  में  बन्द  किया  तभी  कुछ  हो  सकता  अन्यथा

 नहीं  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 6.04  म०  प्‌०
 पर  रखे  गये  पत्र

 सोमाशुल्क  अधिनिनम  1962  भोर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944
 के  अधोन  अधिसूचनायें

 वित्त  और  वाणिज्य  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  की  जनदंनपुजारी  की  ओर से  मैं

 निम्नलिखिल  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  की  धारा  159  के  अ  तगंत  निम्नलिखिल
 ओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्नेजी

 अधिसूचना  संख्या  210/85--  सी०  झु०  जो  |  अगस्त  1985  को  भारत  के
 राज-पत्र  में  प्रकाशित  हुई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  निम्न  फास्फोरस
 कच्चे  लोहे  जिसमें  फास्फोरस  की  अ  तवंस्तु  का  घजन  0*]  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं  हो  मूल  सीमाशुल्क  के  उतने  भाग  से  छूट  देने  के  बारे  में  जो  मूल्यानुसार
 10  प्रतिशत  से  अधिक  हो  ।

 अधिसूचना  संख्या  241/85  सी०  शु०  तथा  शु०  जो  1
 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जो  मृततपित  जिसमें  सिलीशिया  को  अ  तवंस्तु  का  वजन  4  प्रतिशत
 से  कम  मूल  सीमाछुल्क  के  उतने  भाग  से  छूट  देने  के  बारे  में  जो

 40  प्रतिशत  से  अधिक  हो  ।

 अधिसूचना  संख्या  243/85  सी०  शु०  और  शु०  जो  |  अगस्त
 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 जिनके  द्वारा  8  1983  की  अधिसूचना  संख्या  !  शु०  तथा  14

 1984  की  अधिसूचना  संख्या  शु०  कतिपय  संशोधन  किये
 गया  ताकि  शुल्क  रियायत  के  लाभ  को  फोटो  पालीमेर  प्लेटों  तथा  पोलीमेर
 प्लेट  के  संबंध  में  प्रक्रिग  करने  घले  उपरणों  तथा  सम्पूर्ण  उद्योग  के  लिए
 उत्पादन  शुल्क  का  लाभ  दिया  जा  सके  तथा  अधिसूचनाओं  की  वंधता  को

 जुलाई  तक  निश्चित  किया  जा  सके  ।

 में  रखी  गई  देखिए  में  संख्या  टी०

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  अतगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भग्रेजी  :--.
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 10  1907  कार्य  मंत्रणा  समिति

 )  अधिसूचना  संख्या  उ०  जो  |  अगस्त  1985  को
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 के  द्वारा  17  1985  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०
 में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  ताकि  रेफ़्रिजेरेटिंग  और
 निग  उपकरणों  और  मशीनों  के  विनिदिष्ट  पुर्जो  पर  उदग्रहणीय  मूल
 उत्पादन  शुल्क  को  मूल्यानुसार  80  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  भूल्यानुसार  110
 प्रतिशत  किया  जा  सके  |

 अधिसूचना  सं०  उ०  जो  |]  1985  को

 भारत  के  राजपषन्न  में  प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके
 द्वारा  17  1966  को  अधिसूचना  संख्या  101/66--  कै०  उन्शु०
 में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  जिससे  केन्द्रीय  उत्पाद  टेरिफ  की  मद

 15  के  क  के  अन्तग्रेंत  काबंनिक  सतह  सक्रिय  एजेंटों  जिन्हें  घिच्य.त
 अथवा  भाष  की  .  सहायता  के  बिना  निर्मित  किया  जाता  को  उपलब्ध
 उत्पादन  शुल्क  को  छूट  को  वापस  लिया  जा  सके  ।

 में  रखी  संख्या  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1242/85)

 .6:05
 कार्य  सम  त्रण  समिति

 नोबा  प्रतिवेदन

 संसदोय  काये  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नथो  :  मैं  कार्य  मन्त्रालय
 समिति  का  नौवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत.करैता  हूं  ।  हे

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  कल  |]  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.06  म०  १०

 तन  ण-०-म«मक  अमन

 सत्पदचात्‌  लोक  तभा  2  1907  के  ग्यारह  बले
 शक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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